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 लोक  सभा  11  बज  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क ेमोलिक  उत्तर

 एयर  इण्डिया  को  केरल  से  होने  बाली  आय

 +2  *945.  की  तम्पन  थासस  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 एयर  इण्डिया  की  त्रिवेन्द्रम  से  कितनी  उड़ानें  और

 एयर  इण्डिया  को  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  केरल  राज्य  में  टिकटों  की  बिक्री  से कितनी
 आय  हुई  ?

 लागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  एयर
 +  इण्डिया  इस  समय  त्रिवेन्द्रम  और  गल्फ  के  बीच  प्रति  सप्ताह  11  उड़ानें  प्रचलित  करती  इसके

 ,  त्रिवेन्द्रम-बम्बई  सैक्टर  पर  प्रति  सप्ताह  दो  उड़ानें  प्रचलित  की  जाती  हैं  और  बम्बई  से  आगे  ये

 ,  उड़ानें  अन्तर्राष्ट्रीय  मार्गों  पर  प्रचालन  करती  हैं  ।

 जनवरी  से  1988  तक  की  अवधि  में  केरल  के  खाते  में  जेमा  राजस्व  2107.40
 लाख  रुपये  है  ।

 श्री  तम्पन  धामस  :  अध्यक्ष  इस  प्रशन  के  उत्तर  से  कुछ  तथ्य  सामने  आये  केरल  से
 प्राप्त  दोनो वाली  आय  लगभग  2100  लाख  रुपये  है  जबकि  केवल  11  उउड़ानें  हैं  ।  त्रिवेन्द्रम  से  11
 उड़ानें  हैं  ।  एयर  इण्डिया  की  उड़ानें  त्रिवेन्द्रम  को  छोड़कर  राज्य  में  दूसरी  जगह  कहीं  भी  नहीं  उतरती

 केरल  के  यात्री  बार-बार  यह  शिकायत  करते  हैं  कि  उनके  लिए  पर्याप्त  उड़ाने  नहीं  हैं  और  उन्हें
 प्रतीक्षा  सूची  में  रखा  जाता  है  ।  उनकी  यह  दशा  है  और  यह  बात  हाल  ही  में  समाचारपत्रों  में  भी  छपी

 मैंने  यह  प्रश्न  मुख्य  रूप  से  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाने  के  लिए  पूछा  है  कि  विमान  सेवायें
 कम  हैं  और  आय  अन्य  केन्द्रों  के  अनुपात  में  कहीं  ज्यादा  11  उड़ानों  से  इतनी  आय  हो  सकती  है  ।

 यह  स्वाभाविक  है  कि  एयर  इण्डिया  अतिरिक्त  उडानें  और  अतिरिक्त  सुविधायें  प्रदान  कर  हवाई  सेवा

 के  विकास  के  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए  |  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  विशेषरूप  से  पूछना
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 शाहता  हूं  कि  क्‍या  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  का  विकास  करने  सम्बन्धी  अथवा  कैरलन्न  में  कहीं  भी  केरल  के

 यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  उड़ानों  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 भी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  यह  एयर  इण्डिया  द्वारा  अजित  राजस्व  यह  लाभ

 नहीं  त्रिवे्रम  1985-86  5-86  में  यात्रियों  की  संख्या  8,86,780  1986-87  में
 यह  8,10,581

 थी  और  1987-88  में  8,06,187  इन  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  यात्रियों  की
 संख्या

 बट

 रही  है  ।  परन्तु  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  त्रिवेन्द्रम  से  अन्य
 स्थानों

 के  लिए

 अधिक  सुविधायें  प्रदान  करना  आवश्यक  हुआ  तो  इस  ओर  निश्चित  रूप  से  ध्यान  दिया  परल्तु

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  यात्रियों  की  संख्या  घट  रही  है  ।

 श्री  तम्पत  यामस  :  इससे  दूसरी  यात  यह  निकलती  है  कि  अधिकांश  के  को  अब

 बम्वई  या  दिल्ली  से  यात्रा  करनी  पड़ती  क्‍योंकि  उड़ानों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  इन  उड़ानों  को

 कोचीन  से  उड़ान  करने  वाली  इंडियन  एयरलाइन्स  से  सम्बद्ध  किया  जा  सकता  है  ।  बम्बई  के  लिए
 दिन  पांच  उड़ानें  मुख्य  रूप  से  खाड़ी  देशों  में  जाने  वाले  यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  ही  पूरा  करती

 हैं  ।  हम  जैसे  जन  जो  केरल  से  आते  जानते  हैं  कि  हमारे  लिए  भी  बम्बई  के  लिए  इण्डियन

 एयरलाइन्स  में  जगह  प्राप्त  करना  बहुत  मुश्किल  है  |  चूंकि  हमें  बरीयता  प्राप्त  है इसलिए  हम  यात्रा  कर
 सकते  हैं  ।  परन्तु  अन्य  देश  में  साधारण  यात्री  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  पूर्णतया
 खाड़ी  देशों  के  लिए  बुक  होती  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  आपके  विभाग  को  उन  टिकटों  को  वरीयता  देनी

 पड़तीः  जो  विदेशी  मुद्रा  अजित  करती  हैं  और  जो  उपलब्ध  इसलिए  बम्बई  से  कोचीन  तक  प्र  तिदिन

 खाड़ी  देशों  के  लिए  पांच  उड़ानें  इसका  यही  एकमात्र  रास्ता  है  कि  केरल  के  हवाई  अड्डों  से  सीधी

 उड़ानें  हमें  और  बाहर  जाने  वाले  केरल  के  यात्रियों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  केरल  से  सीधा
 सम्पर्क  हो  ।  आप  मेरी  बात  से  राहमत  होंगे  कि  इस  विषय  में  अधिकतम  संख्या  में  श्रमिकों  को  विदेश
 भेजकर  केरल  अधिकतम  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  रहा  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  राष्ट्रीय
 हित  पर  ध्यान  दीजिए  और  देशिए  कि  केरलवासियों  को  प्राथमिकता  दी  जाए  ओर  उनके  लिए  उचित
 प्रबन्ध  किया  जाए  /  अब  यात्रियों  की  संख्या  घट  रही  है  ।

 प्रोत्साहन  वाला  पहलू  भी  प्रोत्साहन  कार्य  के  रूप  में  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  अन्य  केन्द्रों  से  आने-जाने  वाले  यात्रियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  और  उड़ानें  प्रदान  की
 जायेंगी  ।

 क्री  शिवराज  थो०  पाटिल  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  त्रिवेन्द्रम  से  खाड़ी  देशों  के  लिए
 उड़ानें  हैं  और  दो  उड़नें  बम्बई  से  होकर  खाड़ी  देशों  को  जाती  हैं  ।  प्रथम  प्रश्न  के  जवाब  में  मैं  कह
 चुका  हूं  कि  जिन्हें  निश्चित  रूप  से  व्यवसाय  से  लाभ  अजित  करना  होता  निर्णय  लेते
 समय  इन  बातों  को  ध्यान  में  मांग  को  देखते  हुए  इन  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  परन्तु  मैं  आपको
 कोई  आश्वासन  नहीं  दूंगा  क्योंकि  यह्‌  उचित  नहीं  होगा  ।
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 मंत्री  यह  कहते  हुए  टाल  जाते  हैं  कि  ये  किराये  आई०  ए०  टी०  ए०  ने  तय
 .  किए  हैं  ।  फ़िर  इस

 के  बारे  में  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  आई०  ए०  टी०  ए०  द्वारा  तय  किए  गए  किराये  में
 15  प्रतिशत  कमोबेशी  की  छूट  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  सावंजनिक-उपक्रभों

 सम्बन्धी  समिति  की  इस  विशेष  सिफारिश  पर  विचार  करते  हुए  तथा  केरल  के  लोगों  को  पुरानी
 को  ध्यान  में  हुए  क्‍या  आंप  खाड़ी  क्षेत्र  के  लिए  किरायों  को  कम  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 क्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  एक  बात  जो  अच्छी  तरह  समझ  लेनी  चाहिए  यह  है  कि  एयर

 इण्डिया  सावंजनिक  क्षेत्र  का  एक  स्वायत्त  उपक्रम  है और  उससे  व्यावसायिक  आक्वर  पर  क्वाय्येक्रने  की

 आशा  की  जाती  है  ।  साथ  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेते  समय  सावंजनिक  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 द्वारा  कही  गई  बात  को  ध्यान  में  रखा  गया  अबਂ  समिति  को  पह  सूचित  किया  गया  था  कि  इस
 मामले  पर  दोनों  पक्षों  को  ध्यान  में  रखा  गया  अब  समिति  को  यह  सूचित  किया  गया  था  किइस  !
 मामले  पर  दोनों  पक्षों  को  ध्यान  देना  होगा  ।  अन्य  देशों  को  भी  किराये  ढ़ांचे  सो  सहम्रत  होना  जख्राहिए  |
 अब  एक  पक्ष  द्वारा  ऐसे  निर्णय  नहीं  लिए  जा  सकते  |  आई०  ए०  टी०  ए०  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर
 विचार  किया  जाना  चाहिए  तथा  साथ  ही  दोनों  पक्षों  द्वारा  सहमति  होनी  चाहिए  |  इस  मामले  पर  ध्यान
 दिया  जा  रहा

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  खाड़ी  देशों  से  त्रिवेन्द्रम  आमे  वाले
 यात्रियों  की  संख्या  में  पिछले  तीन  साल  में  कमी  आई  है  ।  परन्तु  सच  यह  है  कि  खाड़ी  देशों  से  केरल
 आने  बाले  यात्रियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  इसका  भ्र्थ  यह  हुआ  कि  कम  से  कम  कुछः  केरलवासी
 जो  त्रिवेन्द्रम  जाते  हैं  वे  खाडी-श्रिवेन्द्रम  मार्ग  से  बचने  की  फोधिश  करते  हैं  ।  वे  बम्बई'होकर
 और  मैं  यह्‌  भी  जानता  हूं  कि  बहुत  से  लोग  कोलम्बो  होते  हुए  आ  रहे  बहुत  से  यात्रियों  ने  कोलम्बो
 और  वहां  से  त्रिवेन्द्रम  जाने  के  लिए  विदेशी  एयर-लाइन्स  पकड़ना  शुरू  कर  दिया  है  ।  माननीय  मंत्री  यह
 अबन्य  जालते  होंगे-कि  पैसे  की  दृष्टि  से  यह  सस्ता  पड़ता

 मैं  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  का  पता  लगायें  जब  खाड़ी  देशों  से  के  रल  में
 आने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  बढ़ी  एयर  इण्डिया  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  कमी  क्‍यों

 हुई  ।

 श्री  कुरूप  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  किराया  आई०  ए०
 टी०  ए०  द्वारा  तय  किया  जाता  इस  बात  का  खूब  प्रचार  हो  रहा  है  कि  यूरोप  क्षेत्र  में  जहां  अमीर
 यात्री  जाते  किराया  कम  है  और  खाड़ी  क्षेत्र  में  यात्री  जो  कि  कुशल  श्रमिक  अथवा  अकुशल  श्रमिक
 होते  हैं  किराया  अधिक  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  बह  इस  प्रश्न  की  जांच  करें  और  मैं  उनकी  प्रतिक्रिया
 जानना  चाहता  हूं  ।

 भरी  शिवराज  वी०  पाटिल  :  मैं  इस  प्रश्न  का  जवाब  नकारात्मक  नहीं  देना  चाहता  ।  साथ  ही
 एक  वकक्‍षतब्य  जिसे  वे  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  अथवा  जिससे  कार्यान्वयन  में  कठिनाई  पैदा  मैं
 एयर  इंडिया  को  बाध्य  नहीं  करना  चाहता  हूँ  ।  हमारे  पास  इस  समस्या  का  यह  हल  है  ।  हम  जानते  हैं
 कि  कई  लोग  त्रिवेन्द्रम  से  खाड़ी  देशों  में  जा  रहे  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  यह  लाभप्रद
 मार्ग  है  ।  इम  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  यह  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  एयर  इण्डिया  को  घाटा  नहो
 तथा  दीघं  अवधि  के  उद्देश्य  प्रभावित  न  हों  ओर  साथ  ही  यहां  से  अन्य  देशों को  जाने  वाले  लोगों  की
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 13  1989

 क्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  पिछले  महीनों  में  इण्डियन

 एयरलाइन्स  को  एयरक्राफ्ट्स  की  काफी  कमी  हुई  थी  और  इधर  प्रयास  करके  माननीय  मंत्री  जी  ने

 लीज  पर  बहुत  से  एयरक्राफ्ट्स  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि
 सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  शायद  इनको  फाइनेन्स  मिनिस्ट्री  और  प्लानिंग  मिनिस्ट्री  स ेहवाई  जहाज  खरीदने

 के  लिए  एडीशनल  रिसोसेज  नहीं  मिल  रही  हैं  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  जो  अभी  लीज  पर  एयरक्राफ्ट्स

 लिए  हैं  और  लीज  पर  लेने  जा  रहे  हमारे  जो  इण्डियन  टेक्निकल  एक्सपर्ट्स  उनकी  नजर

 में  इण्डिया  में  यहां  की  कंडीशन्स  में  हवाई  जहाज  चलाने  के  लिए  कुछ  मोडीफिकेशन्स  की  आवश्यकता

 मुझे  बताया  गया  है  कि  उन  मोडीफिकेशन्स  को  करने  के  जो  कम्पनियां
 वे

 लीज  पर  हवाई

 जहाज  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उसके  कारण  आप  को  लीज  पर

 क्राफ्ट्स  लेने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 भरी  शिवराज  बो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  हवाई  जहाजों  की  जरूरत  तो  है  और  इसीलिए
 हम  यहां  लीज  पर  हवाई  जहाज  लेने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  हमारी  जो  एक्सपर्ट्स  कमेटी  वह
 इस  बात  का  ख्याल  रखती  है  कि  किस  प्रकार  के  हवाई  जहाज  यहां  पर॑  ठीक  ढंग  से  चल  सकते  हैं  और

 ऐसे  हवाई  जहाज  लिए  जाने  चाहिए  जिन  के  यहां  चलने  में  दिक्कत  नहीं  होनी  चोहिए  ।  गर्मी  की  वजह
 सर्दी  की वजह  से  या  किसी  और  वजह  से  दिक्कत  होती  तो  उसका  वे  ध्यान  रखते  और  उसको

 ध्यान  में  रखकर  ये  हवाई  जहाज  सेलेक्ट  किये  जाते  उसी  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  और  उसी  के
 आ्राधार  पर  किए  जाएंगे  ।  हम  जो  हवाई  जहाज  लेने  जा  रहे  हैं  वे  यहां  के  वातावरण  में  चल  सकते

 ऐसा  बताने  के  बाद  ही  ये  कदम  उठाये  गए  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  एक  कठिनाई  और  हो  रही  है  ।  जो  हवाई  जहाज  हम
 लीज  पर  ले  रहे  हमारे  देश  के  जो  पायलट  उनको  उन्हें  चलाने  में  दिक्कत  हो  रही  है  ।  आप  जो
 हवाई  जहाज  ले  रहे  हैं  क्या  आप  ऐसा  भी  समझौता  कर  रहें  हैं  कि उनको  चलाने  के  लिए  आप  पायलट
 भी  हम्पोर्ट  करें  ता  आप  इंडियन  पायलट  को  ट्रैनिंग  दे  रहे  हैं  जिससे  की  वे  सुरक्षा  का  ध्यान  रखते  हुए
 उनका  संचालन  कर  सकें  ?

 क्री  शिधराज  थी०  पाटिल  :  श्रीमन्‌  हमने  एक  एयरबस  ली  दूसरी  एयरबस  86  में  ली
 उसका  एक्सीडेंट  हो  गया  है  ।  हमने  बोइंग  30  के  ऊपर  लिए  इनके  पश्चात्‌  कुछ  एयरक्राफ्ट

 कुछ  कहने  के  बजाय  मैं  दो  एयरक्राफ्ट  सोवियत  यूनियन  से  लीज  पर  लेने  की  हमने  कोशिश  क॑

 है  और  वे  एयरक्रापट  दूसरे  पायलट  बाकी  जो  सारे  एयरक्राफ्ट  हैं  वे  हमारे  ही  पायलट
 चलाएंगे  ।  यह  हम  इसलिए  कर  रहे  हैं  कि  कहीं  दूसरी  कंट्रीज  से  हमें  जितने  टाईम  में  एयरक्राफ्ट  चाहिएं
 अगर  उतने  टाईम  में  वे  एयरक्राफ्ट  नहीं  मिलें  तो  हमें  क्या  करना  चाहिए  यह  हमारे  सामने  सवाल
 रहता  है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  जहां  से  भी  हमें  एयरक्राफ्ट  मिलते  हैं  उनको  ले  कर  के  यहां  की
 डिमांड  पूरा  करने  की  हमारी  कोशिश  रहती

 जिनुबाद ]
 डा०  विग्विजय  सिंह

 :
 इसमें  दिए  गए  आंकड़े  देखकर  आप  मेरी  बात  से  सहमत  होंगे कि  प्रतिमाह  विदेशी  मुद्रा  की  मात्रा  बहुत  अधिक  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  विमान

 $
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 किराबे  पर  लेना  ही  अन्तिम  रास्ता  है  तो  इस  प्रकार  की  भावी  योजमा  तैयार  करने  मेंਂ  क्यों  देरी  हो  रही
 है  जिसमें  हम  समय  फर  कमान  खरीद  सकते  और  इसके  बारे  में  बहुत  पहलेਂ  सोचा  होता  ताकि  के  समय
 पर  पहुंच  जाते  और  हमें  घिमानों  के  किराये  पर  खर्च  नहीं  करमा  फड़ता  ।

 श्री  शिवराज  धी०  पाटिल  :  यदि  हमें  विधान  खरीदने  हैं  तो  बहुत  सी  बातों  की  ओर
 ध्यान  देना  होगा  :  प्रोद्योगिकी  की  इस  उद्देश्य  के लिए  उपलब्ध  धबराशि  और  हूमें  स्वीकार्य  समय
 अवधि  में  विमानों  की  यदि  बातें  इन  मानदण्डों  पर  खरी  नहीं  उतरती  हैं  तब  हमें  देश  में
 बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  उपाय  ढूंकुमा  होता  है  ।

 एक  तरीका  यह  दूंढ़ा  मया  कि  बिमान  अस्थाईतौर  फर  एक  साल  भा  दो  सव॒ल  के  लिए
 अन्तरिम  मांग  को  पूरा  करने  तथा  यहां  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  लिए  जाएं  ।  विश्व  भर  में  अद
 यह  विचार  है  कि  कुछ  मामलों  में  पट्टा  प्रणाली  लाभदायक  है  ।  अब  हमने  ये  विमान  अस्थाई  मांग  को

 पूरा  करने  के  लिए  पट्टे  पर  लिए  हैं  क्‍योंकि  अन्य  विकल्प  सहज  ही  सम्भव  नहीं  थे  ।  हमारे  पार्त  योजना

 है  ।  परन्तु  हमारे  पास  घनराशि  भी  होनी  चाहिए  ।  यदि  हमारे  पास  योजना  है  और  धंनराशि  उपलब्ध
 नहीं  है  तो  स्थिति  कठिन  हो  जाती  है  ।  जब  हम  विमान  पट्टे  पर  लेते  हैं  तो  प्री  कीमत  नहीं  चूकानी
 पड़ती  और  कभी-कभी  विमान  पटटे  पर  लेना  आसान  होता  है  ।

 श्लीो०  पी०  कुलनदईबवेल  :  इण्डियन  एयर  दण्डियन  और  वायुदृत  सेवाकों
 के  सम्बन्ध  वे  विमान  पट्टे  पर  ले  रहे  हैं  ।  उन्होंने  फ्रांस  की  एयरबस  इृण्डस्द्रीज  के  साथ  19
 बसों  की  खरीद  के  लिए  1986  में  समझौता  भी  कर  लिया  समझौते  के  अनुसार  विमान  देमा  इस

 महीने  से  शुरू  हो  जाना  था  ।  क्या  उन्होंने  अब  तक  भारत  को  एयरबस  दे  दी  है  ?

 इसफे  1986  में  समझौता  करते  समय  भी  अमरीका  के  डालर  का  म्ल्‍्य  कम  था
 और  अब  बह  बढ़  गया  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  69  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  हानि  उठामी  पड़ेगी  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सच  है  या  नहीं  ?

 नि  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  रूस  तथा  अन्य  देशों  स ेविमानचालक  भी  बुलामा  चाहते
 हैं  ।  क्या  आप  केबिन  कर्मचारियों  को  भी  बदलने  जा  रहें  हमारे  यहां  कई  विमग्नचाजक  हैं  ।

 यहां  तक  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  भी  अच्छे  पायलट  हैं  ।  जब  हमारे  पास  इतने  अधिक  पायलट  हैं  तो  आप
 रूस  से  पायलट  क्‍यों  मंगाते  हैं  ?  कया  आप  भारत  को  निभेर  बना  रहे  हैं

 श्री  पो०  कुलमदईबेलू  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  19  एयरवबसों  की  सुपुर्दंगी  कब  शुरू
 आपने  एक  बार  फिर  और  एयरबसों  का  समझौता  किया  है  ।

 करी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  हम  इस  वर्ष  जून  माह  में  चार  एयरबस  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और
 बाद  में  हम  हर  महीने  एयरबसें  प्राप्त  करेंगे  और  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  भीतर  जो  प्रथम  अप्रैल  से  शुरू
 होता  है  हम  सभी  19  एयरबसें  अपने  फ्लीट  में  शामिल  कर  कुछ  लोगों  ने  यह  आशंका  व्यक्त  की
 है  कि  हम  बाहर  से  हवाई  जहाज  ले  रहे  हैं  और  उन्हें  अन्य  देशों  स ेआए  पायलटों  द्वारा  उड़ाने  की

 मृति
 दे  रहे  हैं  ।

 ता

 इस  सम्माननीय  सदन  की  सूचना  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वर्ष  1982  में  हमने  एक
 हवाई  जहाज  लिया  था  जिसे  सोबियत  पामलटों  द्वारा  उड़ाया  जाता  बर्ष  1986  में  एक  हवाई
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 जहाज  सोवियत  पायलट  द्वारा  उड़ाया  जाता  था|  यातायात  की  क्ष
 मता

 मे
 आईकमी

 के  कारण  उत्पन्न

 हुई  समस्या  से  निपटने  के  लिए  हमने  केवल  दो  हवाई  जहाज  लिए  अर्थात्‌  आई०  और  आई०
 एल  ०-64  ।  हमारे  पायलटों  को  उस  समय  सीमा  के  अन्दर  प्रशिक्षित  किया  जाना  सम्भव  नहीं  है  जिसे

 हमने  स्वीकार  किया  हम  उनके  पायलटों  को  उड़ान  भरने  की  अनुमतिदे  रहे  हैं  ।  यह  कोई  बड़ी  बात

 नहीं  है  ।  हमारे  देश  के  ऊपर  से  विदेशी  हवाई  जहाज  भी  गुजरते  इसलिए  इस  आधार  पर  कोई

 अनावश्यक  गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 हैदराबाब  हवाई  अड्डे  को  अस्तर्शाष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करना

 #249,  भी  ली०  क्‍या  नागर  विभागन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे

 कि  नि

 क्‍या  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सागर  बिमानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :

 नहीं  ।
 है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्रो  जो०  भूषति  :  अध्यक्ष  अपोजीशन  मेंबर  जब  कोई  सवाल  करते  हैं  तो जवाब  आता
 है  नो  क्‍्वश्बन  डज  नाट  अराइज  हमारी  बात  का  पूरा  जवाब  नहीं  अगर  इसी
 सवाल  को  के०  एस०  राव  जी  पूछें  तो उसका  जवाब  दूसरा  हो  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  सलाह  कर  लेते  ।  *

 श्री  बालकथि  बेरागी  :  इनका  कहना  यह  है  कि  आपकी  बैलट  मशीन  में  गड़बड़  है  ।  *

 श्री  क्रो०  भूषति  :  अध्यक्ष  हैदराबाद  में  इण्टरनेशनल  एयर  पोर्ट  स्थापित  करने  में
 सरकार  को  क्या  दिक्कत  आन्प्रप्रदेश  के  400  विधायक  और  जन  प्रतिनिधि  प्रधानमंत्री
 को  मेमोरेंडम  देने  आए  उतको  पीटा  उन  पर  लाठीचार्ज  किया  इसकी  भी  हमको  परवाह
 नहीं  हमको  मारो  या  लेकिन  इसकी  स्थापना  करने  में  क्या  दिवकत  वह  तो  होनी  चाहिए  :
 इसके  लिए  तो  सरकार  को  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 भी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  अध्यक्ष  अगर  हमारे  4  इण्टरनेशनल  एयरपोर्ट्स  को  घाजूर
 कर  दिया  जाए  तो  हैदराबाद  का  एयरपोर्ट  सबसे  बड़ा  और  सबसे  अच्छा  एयरपोर्ट  माना  जाता  इसके
 लिए  आपको  खुशी  होनी  संतोष  होना  चाहिए  ।  इन्टरनेशनल  फ्लाइट्स  किसी  एयरपोर्ट  पर  ले
 जाने  के  लिए  उस  एयरपोर्ट  का  इण्टरनेशनल  एयरपोर्ट  होता  जरूरी  नहीं  हृण्टर  नेशनल  एयरपोर्ट
 होने  के  बाद  भी  हृष्टरनेशनल  फ्लाइट्स  वहां  पर  जा  सकती  इस  बात  को  आप  अच्छी  तरह  से  जानते
 हैं  ।  हैदराबाद  से  भी  इण्टरनेशनल  फ्लाइट्स  जाती  इसी  तरह  से  पटना  और
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 गोआ  से  भी  इण्टरनेशनल  फ्लाइट्स  जाती  इसलिए  आप  बिला  वजह  इसको  इशू  बना  रहे  हैं  ।
 रनेशनल  एयरपोर्ट  की  सुविधा  जो  लोगों  को  मिलनी  चाहिए  वह  वहां  पर  उपलब्ध  कराई  हुई

 हमारे  पास  4  इण्टरनेशनल  एयरपोर्ट्स  हैं  और  उनको  हम  अच्छी  तरह  से  मेंटन  अगर  जरूरी

 हुआ  तो  दूसरी  जगह  भी  देखेंगे  लेकिन  इण्टरनेशनल  फ्लाइट्स  के  लिए  सुविधाएं  हैदराबाद  में  उपलब्ध
 इतना  ही  नहीं  हम  इस  एयरपोर्ट  की  टर्मिनल  बिल्डिग  ओर  बढ़ाने  जा  रहे  उसकी  वजह  से

 धाएं  और  कस्टम  की  वहां  पर  व्यवस्था  सारी  व्यवस्थाएं  इसलिए  इसमें  नाराज  होने  की
 कोई  बात  बिल्कुल  भी  नहीं

 श्री  जी०  भूषति  :  अध्यक्ष  वहां  से  अंगूर  आदि  चीजों  का  बहुत  एक्सपोर्ट  होता  है
 और  बहुत  सी  लेबर  तथा  मुसलमान  भी  अधिक  संख्या  में  गल्फ  कंट्रीज  जाते  वहां  से  या  तो  बम्बई
 जता  पड़ता  है  या  दिल्‍ली  आना  पड़ता  है  जिससे  काफी  दिक्कत  होती  है  ।  क्या  आप  गल्फ  कंट्रीज  कों  और
 दो-तीन  इण्टरनेशनल  फ्लाइट  एक्सटेंड  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाने  जा  रहे  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  ।

 श्री  शिवराज  ०  पाटिल  :  अध्यक्ष  वहां  से  एक  तो  इण्टरनेशनल  फ्लाइट  जदा  के
 लिए  जाती  है  |  अभी  आपने  सुना  कि  दूसरे  लोग  बम्बई  से  जाना  चाहते  हैं  और  वहीं  से  आना  चाहते
 हैं  ।  जहां  तक  अण्डे  और  सब्जियां  भेजने  का  सवाल  अगर  आपकी  तरफ  से  यह  बता  दिया  जाए  कि
 इतनी  क्वान्टीटी  में  बराबर  साल  भर  भेजा  जाएगा  और  किसी  भी  वक्‍त  कम  नहीं  होगा  तो  उसके  लिए
 विचार  किया  जा  सकता  है  ।  अगर  दो  मही  के  लिए  फंपेसिटी  न  हो  तो  उस  तरह  से  प्लानिंग  करना

 मुश्किल  हो  जाता  आप  यह  बता  दीजिए  कि  इतनी  मात्रा  में  ले  जा  सकते  हैं  तो  इन्तजाम  किया  जा
 सकता  अगर  नहीं  बता  सकते  तो  इन्तजाम  करने  में  दिक्‍क्रत  होती  है  ।

 ]

 क्री  के०  एस०  सामान्यतः  उत्तर  अत्यधिक  तकनीकी  और  अस्पष्टता  लिए  होते
 हैं  ।  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  कार्य  करने  के  ढंग  को  ध्यान  में  रखते  जो  लोगों  को

 क्षेत्र  या  भाषा  आदि  के  नाम  पर  भड़का  रहे  हैं
 '''*'  *'  *'  इसकी  अलम  से  व्याव्या

 की  यदि  यही  उत्तर  प्रैस  में  जाना  हो  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता--हइससे
 लोग  यह  समझेंगे  कि  मंत्री  महोदय  और  भारत  सरकार  हैदराबाद  हवाई  अटड्डू  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडूं
 प्लें  परिवर्तित  करने  से  इन्कार  कर  रही  ।  आन्प्र  प्रदेश  में  यह  बहुत  बड़ी  बात

 हो  जाएगी  कि  भारत  सरकार  आन्भ्र  प्रदेश  के  प्रति  पूर्वाग्रहों  से  ग्रसित  इसके  विपरीत  प्रश्न  और
 उत्तर  में  कुछ  और  ही  बात  कही  गई  है  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  पश्चिमी  बिशेषकर  अमरीका  में  जाने
 वाले  लोगों  की  और  हैदराबाद  तथा  इसके  चारों  ओर  अण्डे  और  अन्य

 बस्तुओं  की  अत्यधिक  पैदावर  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  हैदराबाद  से  विशेषकर
 न्यूयार्क  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  मैंने  इस  प्रश्त  का  उत्तर  इस  ढंग  से  दिया  था  जिससे  की  सदन  के
 अभी  सदस्य  सनन्‍्तुष्ट  हो  मैंने  कहा  था  कि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  हृवाई  अह्डा  नहीं  है  किन्तु  हवाई
 अड्डू  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानें  भरी  जाती  हैं  यह  बात  समझ  में  आ  जानी  चाहिए  ।  दूसरी  बात  जिसका  मैंने
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 अपना  पाये  पययथययय  पथ  पप्प्प3प्प़्््  --  —  ऊअंनययययू।ै  पेय

 उल्लेख  किमा  था  बह  यह  है  कि  चार  अत्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  क ेअलावा  यह  देश  का  सबसे  बड़ा  हवाई
 अड्डा  है  ।  तीसरी  बात  मैंने  यह  कही  थी  कि  किसी  सदस्य  द्वारा  अधिक  सुविधाओं  की  माँग  करने  से  पहले
 ही  हमने  ठर्मोनल  भवन  का  विस्तार  और  वहाँ  अधिक  सुविधाएँ  प्रदाम  किए  जाने  का  कार्य  शुरू  कर
 दिल्वा  है  ।  ये  सकारात्मक  कदम  हैं  ।  हम  सदस्यों  और  बाहरी  लोगों  से  बिना  मतलब  की  बांत  को  मुद्दा  न

 ने  बनाने  का  अनुरोध  करते  हैं  ।

 जो  अपेक्षित  है  वह  किया  जा  रहा  है  और  जो  कुछ  मैंने  त्रिवेन्द्रम  से  सम्बन्धित  पहले  प्रश्न  के
 उत्तर  में  कहा  था  वही  बात  क्षमता  में  वृद्धि  करने  और  उड़ानों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में
 अन्य  हबाई  अड्डी  के  बारे  में  भी  कही  जा  सकती  है  ।

 जहाँ  तक  हैदराबाद  से  म्यूयाक  तक  उड़ामों  का  सम्बन्ध  है  मैं  हां  वा  नहीं  कहने  और  जाश्वासन
 बैने  को  स्थिति  में  नहीं  यह्‌  आवश्यक्रताओों  पर  निर्भर  करता  यदि  आवश्यकता  है  तो  एयर  इण्डिया
 निश्चित  रूप  से  इसे  पूरा  करेगी  ।  यदि  ऐसा  करना  सम्भव  और  लाभप्रद  है  और  सुविधाएँ  प्रदान  कराया
 जाना  अपेक्षित  हो  तो  उन्हें  इस  कार्य  को  करने  में  खुशी  ही  होगी  ।  आपके  सुझाव  निश्चित  रूप  से  ध्यान
 में  रखे  जा  सकते  कोई  आश्वासन  दिए  बिना  मैं  यह  कहूंगा  कि  जो  भी  सुविध्वाएँ  वहां  दी
 जानी  आवश्यक  है  और  एयर  इण्डिया  के  लिए  लाभप्रद  हैं  उन्हें  पक्के  तौर  पर  उपलब्ध  कर  या

 वर्ष  1989-96  के  लिए  बिहार  की  वाषिक  योजना

 +250.  भो  रामस्वरूप  रास  :  क्या  मोजना  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  की  वाषिक  योजना  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  धंतसशि आवंटिद्  की  गई  ओर  चालू  बित्तीय  वर्ष  के लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 क्या  पिछले  दो  वर्षी  में  और  इस  वर्ष  के  दौराम  आवंटित  पूरी  धनराशि  का  उपथोग  किया

 के
 राज्य  की  धर्ष  1989-90  की  बाधिक  योजना  के  छिए  कितनी  धनराशि  भाबंठित  की  गई और

 |

 क्‍या  वाधिक  योजना  में  बाढ़  और  बिजली  की  कर्म  और  बेरोजगारी  की समस्याओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  किया  गया  और  यदि  त॑  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 भोजन  मंभ्रासय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 सिह  ऐंगती  )  से  /  के  ववर  ण  सभा  पठल  पर  प्रस  4०

 और  बिहार  की  वाधिक  योजनाओं  1986-87  मे  1988-89  8-89  के  लिए  परिश्यय  त्या  a |
 12
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 व्यय  इस  प्रकार  हैं  :---

 छ७  )

 वर्ष  परिशोधित  अनुमोदित  परिव्यय  ब्यय

 1986-87 7  1277.24  1281.21

 1987-88  7-8  8  1460.00  1194.84

 1988-89 9  1200.00  1200.00

 वाधिक  योजना  1989-90  में  1800  करोड़  र०  की  है  ।

 जाढ़  सिंचाई  तथा  विद्युत  विक्रास  एवं  रीजगार  सृजन  के  लिए  अलत्रिक  सेजना
 1989-90  9-90  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  में  से  प्राधमिकत्ना  आधार  पर  प्राग्रधसन  स्ले  ब्रए  आदंठत  के

 ब्यौरे  संलग्न  अनुबंध  में  दिए  गए  हैं  ।

 अनुयंध

 विहार  कौ  काथिक  पोजना  1989-90  के  लिए  राज्यधार
 प्रिष्ययों  का  चिधरण

 —-— ना  -----+  ——
 -  क्रम  मुख्य  शीर्ष  1969-90  करिध्यय  की

 सं०  करिव्यय  अतिदतता

 1.  क्ूँषि  तथा  सम्बद्ध  गतिविधियां  10638  5.91

 2.  ग्रामीण  विकास  15493  8.61

 3.  सिंचाई  तंथा  बाढ़  नियंत्रण  46212  25.67

 ऊंर्जी  45295  25.16

 |

 भरी  रामस्थरूप  राम  :  अध्यक्ष  बिहार  देश  का  दूसरा  सबसे  धड़ा  राज्य  है  इनकी

 आबादी  आठ  करोड़  है  ।  त्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  की  चजह  से  देश  में  मरीथी  रैश्वा  से  जीजे  रहने  वालों

 फी  संख्या  घटकर  37  प्रतिशत  पहुंच  गई  है  ।  लेकिन  हम/रा  दुर्भाग्य  रहा  है  कि  हमारे  यहां  बरीबी  रेखा

 से  नीचे  र्‌इने  वालों की  संख्या  58  प्रतिशत  है  जो  कि  राष्ट्रीय  अनुपात  से  कड्ढीं  अधिक  इसका  मतलब

 यह  हुआ  कि  या  तो  हमने  इस  सालों  में  जो  यो  जनायें
 बनाई

 उससे  विहार
 को

 फायदा
 नहीं  हुआया  हम

 उन्हें  क्रियान्वित  ठीक  तरह  से  नहीं  कर  सके  ।  वहां  के  ग  रीब  वर्य  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  योजक  आयोग

 43
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 श्री  बोरेन  सिंह  ऐंगतो  :  बिहार  को  बाढ़  और  सूखे  के  लिए  दी  गई  सहायता  के  सम्बन्ध
 में  मेरे  पास  वर्ष  1985-86  से  वर्ष  1988-89  तक  के  आंकड़े  सामान्यतः  राज्य  सरकार  हर  वर्ष
 सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  पास  आती  है  ।  वर्ष  1986-87  6-87  में  केन्द्र  सरकार  ने  बाढ़  की  स्थिति
 से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  23.875  करोड़  रुपए  दिए  वर्ष  1988-89  में  भूकम्प  सहायता
 के  उद्देश्य  से  केन्द्र  सरकार  ने  6.875  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दी  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  केन्द्र
 सरकार  राज्यों  को  सूखे  या  प्राकृतिक  आपदा  के  समय  कोई  सहायता  नहीं  देती  है  ।  केन्द्रीय

 सहायता  के  लिए  प्रावधान  है  जिससे  नियमों  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  धन  दिया  जाता

 श्री  संयद  शाहबुह्दीन  :  अध्यक्ष  बिहार  का  निवासी  होने  के  नाते  मैं  वास्तव  में  माननीय

 महोदय  का  इस  बात  के  लिए  बहुत  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  बिहार  के  पिछड़ेपन  को  तो  स्वीकार
 किया  है  ।  किस्तु  मुझे  राज्य  के लिए  किए  गए  वार्षिक  आबंटन  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  दिखाई  दी  क्योंकि
 मैंने  यह  देखा  कि  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  बड़े  राज्यों  में  बिहार  को  दिया  गया  आबंटन  शायद  सबसे  कम

 है  |  क्षेत्र  और  जनसंख्या  के  अतिरिक्त  किसी  राज्य  का  वाधिक  आबंटन  निर्धारित  करने  के  क्या  मापदण्ड

 हैं  ?  वाधिक  आबंटन  तय  करते  समय  क्‍या  पिछड़ापन  और  पिछड़ेषन  के  विभिन्‍न  तत्वों  को  भी  ध्यान  में
 रखा  जाता  है  ?  क्‍या  वर्ष  1988-89  और  वर्ष  1959-90  के  लिए  बिहार  के  मामले  में  इन  बातों  का
 ध्यान  रखा  गया  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  साधव  सिह  :  यह  सच  है  कि  बिहार  ,
 में  प्रति  ठपषक्ति  परिव्यय  आपेक्षाकृत  कम  है  क्‍योंकि  जहूं  राज्य  के  प्रयासों  और  संसाधनों  को  भी  ध्यान  में
 रखा  गया  है  वहां  प्रति  व्यवित  परिव्यय  को  कुल  परिव्यय  में  शामिल  करं  लिया  गया  किन्तु  राज्य  को

 दी  गई  प्रति  व्यक्ति  सहायता  औसत  भारतीय  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  से  अधिक  छठी  योजना
 जब  सम्पूर्ण  भारत  को  दी  गई  प्रति  व्यक्ति  सहायता  236  रुपए  थी  जबकि  बिहार  के  लिए  यह

 सहायता  255  रुपए  थी  ।  सातवीं  योजना  में  भी  जब  भारत  की  प्रति  व्यक्ति  सहायता  389  रुपए  थी

 बिहार  के  लिए  यह  राशि  406  रुपए  इसलिए  योजना  आयोग  और  भारत  सरकार  यह  प्रयास  कर

 रहे  हैं  कि  बिहार  को  अधिक  से  अधिक  सहायता  दी  जाए  क्‍योंकि  यह  बहुत  ही  गरीब  और  पिछड़ा  राज्य
 है  ।  किन्तु  फिर  भी  अन्ततोगत्वा  यह  राज्य  सरकार  के  प्रयास  पर  भी  निर्भर  करता  है  ।  जहां  तक  राज्यों
 को  केन्द्रीय  सह;यता  दिए  जाने  का  सम्बन्ध  है  गैर-विशिष्ट  श्रेणी  के  राज्यों  को  गाडइंगिल  कार्मले  के
 अधीन  रखा  गया  है  जिसके  अन्तर्गत  सभी  राज्यों  क ेसाथ  एक  समान  थअ्यवहार  किया  जाता  कि  न्तु
 हसके  पिछड़ेपन  और  वाटर  लॉगिंग  आदि  जैसी  विशिष्ट  समस्याओं  के  कारण  बिहार  को  कुछ
 अतिरिक्त  विशेष  सहायता  भी  दी  जाती  है  ।

 भरी  सेयद  शाहब॒ुद्दीम  :  मुझे  खेद  यह  वास्तव  में  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मैंने
 मापदण्डों  के  बारे  में  पूछा  था  ।

 कार्य क्रम  को  फिर  से  तैयार  करना

 +252  क्रो  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :

 शो  बो०  तुलसी रास  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 158
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 का
 आतत्क आतत्क

 ननीीीीननीयीत-नन्‍क्‍न्‍न्‍न्‍.ल8ब  नो

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 बदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कए  कार्यक्रम  के  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 घोचना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 सिंह  :  से  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  पूर्ण  रूप  से  फिर  तैयार  करने  का  इस  समय  कोई
 आभ  प्रस्ताव  नहीं  सरक,र  की  यह  नीति  है  कि  हमारें  समच  बिंकास  प्रभ्ांसों  में  रोजगार

 सृजन  कार्यक्रमों  का  विस्तार  किया  जाए  और  उस्हें  सुबढ़  बनाया  लाल  नेहरू  रोजगार
 योजनाਂ  के  नाम  से  1989-90  के  बजट  प्रस्तावों  में  रोजभार  कार्यक्रम  को ंऔर  अधिक  सुदृढ़  कर  दिया
 गया  है  ।

 '

 की  बालासहिंध  बिले  स्पीकर  10  फरवरी  को  लखनऊ  में  एक  कांग्रेस  रैली  में

 हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है

 ]

 माह  के  बाद  वरीबी  बेरोजमारी  दूर  करने  ओर  20  सूत्री  कायंत्रम  को
 गारोस्मुल्  बनाने  के  लिए  इसे  फ़िर  से  तैयार  करने  का  कार्यक्रम '*'*

 तो  इस  कात्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मिनिस्टर  ने  कहा  है  ||
 ह

 '20  सूती  कार्यक्रम  को  फिर  से  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैਂ  |  और  साथ  ही  आपने
 जधाहर  लाल  नेहरू  रोजमार  योजना  का  उल्लेख  क्‍या  यह  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  भाग  होगा  या
 यह  कोई  पृथक  कायंक्रम  होगा  ?

 ]

 ओर  उसके  साथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  बहु  20  सूत्री  कार्यक्रम  तीन  साल  पहले  उस
 समय  हमारी  जो  बेरोजगारी  की  समस्या  है  इसरो  हल  करने  क्‍या  हमने  कोई  लक्ष्य  तय  किया  था

 !
 यदि ०  5  हे

 तो  उसमें  से  कितना  हमने  अचीव  किया  है  और  हम  उसमें  कितने  नाकामयाब  रहे  हैं  और  क्‍या  इस
 बात  का  आपने  इबेल्यूएशन  किया  यदि  किया  है  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  यदि  नहीं  तो  क्‍या
 करने  जा  रहे  हैं

 ?

 भी  बीरेग  सिंह  ऐंगती
 :

 ऐसा  नहीं  है  ।
 मैंने  अपने  वक्तव्य  में  इसे  समय  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है

 16



 कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  भी  गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  और
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  की  भांति  ही  इस  श्रेणी  में  आता  है  योजना  क्योंकि  यह  रोजगार  कार्यक्रम  है  अतः  यह
 20  सूत्री  कार्यक्रम  का  भी  हिस्सा  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  हम  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  मजबूत
 कर  रहे  हैं  और  जो  कुछ  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  है  वह  बिलकुल  ठीक  बजट  भाषण  में  माननीय  वित्त
 मनन्‍्त्री  न ेआर०  एल०  ई०  जी०  पी०  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  विलयन  के  बारे  में  ठीक

 ही  कहा  यह  भी  एक  प्रकार  से  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  मजबूत  करने  का  एक  कार्यक्रम

 यह  तो  सुधार  है  ।  इसी  के  साथ  जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  भी  एक  प्रकार  का  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  यह  तो  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के

 अतिरिक्त  चालू  वर्ष  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  के  लिए  500  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  है  और

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  वर्ष  जिले  चुने  जाने  ब्यौरेवार  कार्यक्रमों  को  तय  किया  जा  रहा

 श्री  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रश्न  पूछा  है  कि  इस  बीक्ष  सूत्रीय
 कार्यक्रम  को  इम्पलीमेंट  करने  का  क्या  कोई  इव॑ल्यूएशन  किया  गया  है  और  यदि  तो  हमने  उस  लक्ष्य

 को  क्‍यों  प्राप्त  किया  है  या  उसमें  हम  नाकामयाब  रहे  इस  बात  का  कोई  इवैल्यूएशन  किया  गया

 यदि  नहीं  किया  तो  क्या  अब  करने  जा  रहे  हैं  ?  वालण्टरी  आर्गेनाइजेशन  हो  या  सरकारी  आर्गेनाइजेशन
 मैं  तो  इवैन्यूएशन  की  बात  पूछ  रहा  हूं  ।  इसके  बाद  मैं  अपना  दूसरी  सप्लीमेंट्री  प्रश्न  पूछूंगा  ।

 ]

 श्री  बोरेन  सिह  ऐएँंगती  :  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ऐसी  व्यवस्था  मम्त्रालय  अथवा

 सरकार  द्वारा  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  प्रगति  तथा  कार्यान्वयन  पर  नजर  रखी  जाती  मूल्यांकन  को  भी

 व्यवस्था  कुछ  ऐसी  मर्दे  हैं  जिन  पर  प्रतिमाह  निगरानी  नहीं  की  जा  सकती  ।  ऐसी  मर्दे  भी  हैं  जिनकी

 निगरानी  मूल्यांकन  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 जहां  तक  मण्डल  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  यह  अत्यन्त  सन्‍्तोषजनक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 ग्रामीण  विकास  रोजगार  तथा  20  सृत्री  कार्यक्रम  के  लिए  धन  का  निर्धारण  किया  गया  मेरे  विचार

 में  व्यय  तथा  गुणवत्ता  में  अत्यधिक  सुधार  किया  जाना  बाकी  है  ।

 ]

 री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  स्पीकर  पहली  सप्लीमेंद्री  का  उन्होंने  जवाब  नहीं  दिया  था

 इसलिए  मैंने  क्लेरिफिकेशन  लिया  है  ।  गांव  में  हालत  यह  है  कि  बेरोजगारी  बहुत  लोगों  को  बैंकों  से

 ऋण  नहीं  मिलता  है  और  लोगों  की  हालत  खराब  हालत  बेरोजगारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  हो  गया  ।  अब  जिद  करने  से  फायदा  नहीं  है  ।

 **कार्यवाही  वृत्तांत  मे ंसम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 से
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 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  मेरा  और  अपना

 समय  बरवाद  बत  कीजिए  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।
 *

 क्री  बालकथि  बरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  आप  समीक्षा  करें  या-न  लेकित  इसमें  एक  प्वाइन्ट  वितरण  व्यवस्था  का

 है  और  उसके  अन्तर्गत  आप  खुद  महसूस  करते  आप  गुजरात  के  मुख्यमन्त्री  रह  चुके  आपको  पता

 होगा  कि  हमारे  देश  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  आज  भी  ऐसा  है  जहां  न  तो  को-अपरेटिव  सोसाइटीज  के  माध्यम

 से  और  न  व्यक्ति  के  माध्यम  से  चीजें  पहुंच  पाती  हैं  तो  उन  अंशों  में  हमारे  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  की

 चीजें  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचें  और  हमारा  कार्यक्रम  सफल  इसके  लिए  माननीय  मन्त्री  जी  क्या  व्यवस्था

 करने  जा  रहे  हैं  ?

 योजता  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  माननीय  सदस्य

 वाकिफ  हैं  कि  मिलिस्ट्री  आफ  प्रोग्राम  इम्पसीमेंटेशन  मोनिद्रिग  का  काम  करती  फिर  भी  बहुत
 मस्त्रासय  हैं  जो  अलग-अलग  प्रोग्राम  अपने  डिपार्टमैंट  में  बनाते  जहां  तक  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूमन  सिस्टम

 का  सवाल  उसमें  इबेत्यूएसन  के  बाद  पता  चला  है  कि  इसमें  बहुत  सुधार  की  आवश्यकता  है  और

 को  चेंज  तो  करना  पड़ेगा  और  नया  एलीमैंट  भी  दाश्चिल  करना  पड़ेगा  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  गुजरात  में  क॑सा  चल  रहा  है  ?

 थी  भाश्य  सिह  सोलंकी  :  गुजरात  में  तो  अच्छा  चलता  लेकिन  यहां  सारे  देश  का  सवाल
 सथ  जयह  यह  सिस्टम  अच्छो  तरह  से  इसके  लिए  नई  बिचारणा  छल  रही  है  ।

 ]
 भरी  अस्त  प्रद्याप  नारामण  सिंह  :  स्वर्गीय  प्रधान  मन्‍्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ध्वारा  इस  बीस

 सूत्री  कार्यक्रम  को  गरीबी  गरीबों  के  पिछड़ेपन  के  कारणों  की  जाँच  करने  तथा  समाज  के  अधिक
 निधन  बर्ग  के  लोगों  के  लिए  रोजगार  सुगम  बनाने  हेतु  शुरू  किया  गया  मन्त्री  महोदय  का  कहना
 है  कि  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  के  नाम  से  एक  नई  योजना  बनाई  गई  है  ।  किन्तु  यह  नई  नहीं

 क्‍या  यह  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  बीस  सूत्री  का  क्रम
 से  अलग  हैं  ?

 भरी  भाधव  सिह  सोलेकी  :  यद्यपि  योजना  पहले  से  ही  फिर  भी  उसे  एक  नए  जोश  के  साथ

 शुरू  किया  जा  रहा  है  ।  जैसा  कि  वित्त  मन्‍्त्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  वे  रोजगार  उत्पन्न  करने  वाले
 सभी  कायंक्रमों  पर  विशेष  बल  देने  का  प्रस्ताव  रखते  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  तथा  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  योजना  को  मिलाकर  एक  ही  कार्यक्रम  बनाने  तथा  इसके  कार्यान्वयन  को
 बिकेन्द्रीकृत  करने  की  योजना  है  ।  यह  कार्यक्रम  पूरे  देश  में  बलाया  जाएगा  तथा  इसका  73  प्रतिशत  व्यय
 सरकार  द्वारा  बहन  किया  जाएगा  ।  सबसे  बड़ी  बाक  यह  है  कि  कुछ  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  निधनता  तथा
 बेसोजमारी  बहुतायत  में  हैं  और  कतेमान  रोजयार  कार्यक्रम  उस  आवश्यकता  के  लिए  कम  पड़ते  हैं  ।  इसलिए

 अ*  कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  में  ऐसे  प्रत्वेक  बेरोजयार  परिवार  का  ध्याव  रखा  जाएगा  ।  इस
 कायक्रम  क॑  अन्तगत  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  दिया  यह  द्र्स  प्र  विशेष
 बल  के  तौर  पर  किया  गया

 का

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इस  समय  मैं  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  गारण्टी  योजना  के  गुणों
 की  बात  नहीं  करना  चाहता  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  यह  कार्यक्रम  लगभग  100  जिलों  में  कार्चान्वत

 किया  इस  योजना  के  तहत  किसी  जिले  को  पिछड़ा  हुआ  निश्चित  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड

 अपनाए  जाएंगे  ?  हमें  क॑से  मालूम  होगा  कि  पिछड़े  हुए  जिले  कौन  से  हैं  ?  क्या  ग्रोजना  आयोग  ने  ऐसे  कोई

 जिले  निश्चित  किए  यदि  तो  क्‍या  मन्त्री  महोदय  सदन  को  उनकी  जानकारी  देंगे  ?
 ँ

 सती  आासबव  सिह  सोलंको  :  जिलों  का  निर्धारण  राज्य  सरकारें  के  परामर्ष  से  किया  आएगा

 क्योंकि  राज्य  सरकारों  को  ज्ञात  है  कि  कोन से  क्षेत्र  हैं  जहां  निर्धनतत  है  भौर  पिछड़ापन  है  तथा  भरत

 सरकार  के  पास  भी  जानकारी  है  ।
 हु  *

 श्री  एस०  जयपाल  रेट्टी  :  जब  उन्होंने  कहा  है  कि  हुए  तो  इसका  कोई  मानदण्ड
 भी  तो  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  हो  सकते  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :
 वे  पहले  योजना  की  घोषणा  में  जिलों  का  पता  नहीं  लगा

 सकते  ।

 अध्णान  सहोदय  :  यह  ठीक  है  ।  आप  मासदण्ड  के  बारे  कीजिए  और  मैं  उसक्न  उत्तर

 दिलबाऊंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वे  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 पे

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  है  जिसका  उत्तर  देना  उन्होंने  स्वीकार

 किया  आपने  इसकी  अनुमति  दे  दी  इसलिए  इसे  स्पष्ट  करना  उनको  जिम्मेदारी  है  ।  )

 प्रो०  सथु  रण्डवते  :  ते  इसके  लिए  तैयार  हैं  ।

 वे  ऐसा  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 क्री  साधव  सिह  सोलंको  :  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  वित्त  मन्त्री  जी  ने  पहले

 कर  दी  है  कि  120  जिले  जो  पिछड़े  हुए  हैं  तया  जहां  बेरोजगारी  की  समस्या  गम्भीर  अगकान
 जाएंगे  ।  यह  स्थिति  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  किए

 दिल्‍ली  प्रशासन  में  अबर  श्रेणो  लिपिकों  की  नियुक्तित

 #253.  डा०  खन्द्र  शेखर  वर्मा  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्मचारी  चयन  आयोग  ने  वर्ष  में  आयोजित  परी श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के नाम  य  ता  के  आधार  पर  अवर
 श्रेणी  लिपिक  के  पद  पर  नियुक्ति  हेतु  सफल  उम्मीदवारों  के  नाम  दि  प्रशाप्षन  को  भेज  दिए  हैं  +



 भीखिक  उत्तर

 का
 an  (9७

 यदि  तो  इस  सूची  में
 से

 अब  तक  कितने  उम्मीदवार  नियुक्त  किए  जा  शुके

 शेष
 उम्मीदवार  कब  तक  नियुक्त  किए  जाए

 तयों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  सभी  उम्मीदवारों  को
 क्‍या  इस  सूची  के  अनुसूचित  जाति

 भी  नियुक्त  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  इन्हें  कव  तक  नियुक्त  किया  जाएगा  ?

 :
 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सम्तोष  मोहन  :  जी  श्रीमन  ।

 और  दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  800  नियुक्ति  प्रस्ताव  पहले  ही  जारी  किए  जा  चुके
 #।  नियमित  की  प्रक्रिया  पूरी  होने  में  लगने  बाला  उन  उम्मीदवारों  के  वास्तविक  रूप  में  कार्यभार

 संभालने  पर  निर्भर  करेगा  जिन्हें  नियुक्ति  पत्र  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।

 जी  श्रीमन्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डा०  चसाशेखर  वर्मा  :
 कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  चुने  गए  उम्मीदवारों  कि  नियुक्तित  में

 बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भी  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  हमने  दिल्ली  प्रशासन  के  विभिन्‍न  संगठनों  के  भाष्यम  से  सभी  800

 उम्मीदवारों  को  पत्र  भेज  दिए  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  ने  थोड़ा  समय  मांगा  कुछ  मामलों  में  अभी  डाक्टरी

 जांच  होना  बाकी  है  ।  मार्च  1989  में  पुनरीक्षा  की  जाएगी  तथा  निर्णय  लिया  जाएगा  ।  नियुक्ति  पत्र  देने

 में  कोई  विलम्ब  नहीं  है  क्योंकि  हमने  पहले  ही  सभी  800  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  पत्र  भेज  दिए

 डा०  अस्द्र  शेखर  वर्मा  :  क्‍या  डाक्टरी  जांच  तथा  पुलिस  द्वारा  जांच  की  रिपोर्ट  के  बीच  कोई
 समय  सीमा  होती  है  ?

 थ्री  सम्तोष  मोहन  देव  :  कोई  समय  सीमा  नहीं  जैसा  कि  मैंने  कहा  मार्च  में  हम  स्थिति
 की  पुनरीक्षा  करेंगे  और

 फिर  इस  सम्बन्ध  में  अगला  निर्णय  लेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अय्यपू  रेड्डी  ।  अनपस्थित  ।

 श्री  प्रकाश  चन्द्र--अनुपस्थित  ।

 श्री  शरद  दिधे---अनुपस्थित  ।

 श्री  टी०  बशीर--अनुपस्थित  ।

 श्री  हुसैन  दलवाई--अनुपस्थित  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह--अनुपस्थित  ।

 डा०  ए०  के  पटेल--अनुपस्थित  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  अभी  तक  हमारे  सदस्य  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कृपया  उन्हें  त्यागपत्र  न  देने  की  सलाह  दें  क्‍योंकि  वे  वहां  हार  जाएंगे
 यदि  यहां  की  सदस्यता  खो  देंगे  मेरे  मित्र  का  कहना  है  कि  एक  जवाहरलाल  नेहरू
 शताब्दी  दौड़  दिल्‍ली  से  पटना  तक  होनी  चाहिए  तथा  दूसरी  पटना  से  दिल्ली  तक  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वी०  एस०  क्रृष्ण  अव्यर--अनुपस्थित  ।  श्री  उत्तम  प्रश्न
 संख्या  261  ।

 इस्सेट  कार्यक्रस

 +261,  श्रो  उत्तम  राठौड़  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्सैंट  उपग्रह  श्र  खला  परियोजना  के  अन्तर्गत  क्‍या  कार्यक्रम  बनाए  गए  हैं  और  कौन  से
 कार्यक्रम  कार्यान्वयाघीन

 चालू  योजना  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई )  चालू  ४
 और

 डी०  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  और  छोड़े  जाने  की  आशा  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  इस

 सम्बन्ध  में  लोक  सभा  के  पटल  पर  विवरण  प्रस्तुत  है  ।
 जि

 विवरण

 श्र  खला  चार  उपग्रह  हैं  ।  ए०  को  1962  में  छोड़ा  गया  था  और
 यह  कक्षा  में  असफल  हो  गया  ।  बी  ०,  जिसे  1983  में  छोड़ा  गया  अच्छी  तरह  कार्य
 कर  रहा  है  और  प्रसारण  तथा  मौसमविज्ञानीय  सेबाएं  प्रदान  कर  रहा  सी०  को

 1988  में  छोड़ा  गया  था
 और  यह  पावर-बस  में  आई  खराबी  के  कारण  आंशिक  रूप  में  कार्य  कर

 रहा  है|  डी०  को  19०9  में  छोड़ा  श्य्‌  खला  के  उपग्रहों  को  बिदेश  से
 प्राप्त  किया  गया  है  ।

 श्वृ  खला
 के  उपग्रहों  का  स्वदेशी  रूप  में  निर्माण  किया  जा  रहा  ये

 उपग्रह  उपग्रहों  का  स्थान  लेंगे  ।  जांच  उपग्रहों  में  से  प्रथम  को  1990  के  अन्त  में  तथा
 दूसरे  इसके  एक  वर्ष  बाद  छोड़ा  जाएगा  ।  जांच  उपग्रहों  का  निर्माण  अग्रिम  चरण  में  उपग्रहों  की

 प्रचालनात्मक  श्य  खला  के  1993  के  बाद  से  छोड़े  जाने  की  योजना  बनाई  गई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  आबंटित  निधि  निम्न  प्रकार

 श्वु  खला  के  उपग्रहों  के लिए  27  करोड़  और

 जांच  उपग्रह  परियोजना  के  लिए  323  करोड़  रुपए  ।

 डी०  को  1989  में  छोड़े  जाने  की  आशा  है  ।

 ड्
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 क्री  उत्तम  राठौड़  :  वक्तव्य  में  बताया  गधा  है  कि  इल्सैटज  डी०  को  1989  में  छोड़ा  जाता

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  उपग्रह  को  छोड़े  जाने  से  विशेषकर  अनजातीय  क्षेत्रों  क्‍या  लाभ

 होगा  १  )

 क्री  के०  आर०  मारायणन  :  उपग्रह  डी०  छोड़ें  जाने  बी०  तथा  इन्सैट-]सी ०

 द्वारा  पहले  से  प्रदान  की  जा  रही  मौसम  दूरदपेन  तथा  अभय  प्रेवाओं  में  वध  होगी
 ।

 हम  अपनी  दूरदर्शन  टेलोफोन  टेलीग्राफ  प्रणाली  तथा  मौसम  विज्ञान  से  सम्बन्धित

 आंकड़े  रकत्र  करमे  की
 खूमता  को  थढा  सफरगे  ।

 मरी  उत्तम  राठौड़  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  को  कब  छोड़ा  जाएगा  तथा  इस  पर  कितनः

 ध्यय

 मी  के०  आर०  भाराणयन  :
 श्र  जात  थ्रो  कि  पहली  टेस्ट  सर  खला  को  मई  1990

 के  अम्त  तक  छोड़ा  जाएगा  ।  व्यय  का  पूरा-वूरा  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  किन्तु  इन्सैट-दो  श्र

 ए०  तथां  बो०  जो  कि  पहले  दो  टेस्ट  उपग्रह  उन्हें  छोड़ने  का  व्यय  तथा  क्षमा  और  160.7  करोड़

 रुपए  लांच  सेबाओं  के  अलावा  243  करोड़  रुपए  होगा  ।

 क्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  हमारे  पास  लाचिंग  सुविधाएं  हैं  ?

 क्री  के०  आर०  नारायणन  :  इन्सैट-दो  श्र  छला  के  लिए  हमारे  पास  अभी  तक  लांचिय  सुविधाएं

 नहीं  हैं  । जब  जी०  एस  ०  एल०  बो०  भ्रांच  ग्हीकल  विकसित  हो  जाएगा  तो  हम  स्वयं  ही  उपग्रह  छोड़

 खकेगे

 है  छाड़ि

 क्षी  अतीश  चन्द्र  सिन्हा  :  जहां  तक  हमें  जानकारी  इन्सैट-]सी०  प्रूरी  तरह  प्रचालन

 में  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  सी०  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  क्या

 है  और  क्‍या  यह  पूरी  तरह  परिचालित  हो  गया  है  अथवा  नहीं  ।  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  यह  पूरी

 तरह  कार्य  नहीं  कर  क्या  मन्‍्त्री  महोदय  मुझे  और  सदन  को  यह  बताने  की  क्रप्प  करेंगे  कि  क्‍या

 डौ०  के  बारे  में  है  रामुबित  सावधानियां  बरती  गई  हैं  ताकि  यह  पूरी  तरह  कार्यशीज  क्योंकि

 इन्सैट-|बी०  कौ  अवधि  समाप्त  हो  रही  है  ?  हे
 |

 को  के०  आर०  भारत्यक्षम  :  जैसा  कि  मानमीय  सदस्य  जामते

 हि
 ह  ं  |  ते  हैं  सी०  अंफ्सी

 कमला mee  आर  न्ष्स

 कार्य  कर  रहा  अर्थात  दो  एस  बैंड  द्लिपोशरों  में  स ेएक  तथा  बारह
 ०्न्बैंड  ट्रा  में  काये कर  रहे  हैं|  झस  क्रक्रार यह  अपनी  क्षमता  पा

 छोड  दर
 हृ  50  अतिशत  सेथा  प्रदान

 ._
 जहां  तक  डी  ०  का  सम्भरन्ध  है  इसे  डेल्टा  द्वारा  से  छोड़ा  जाना  है  और  हम

 करते  हैं  कि  यह  अस्तरिक्ष  में  चला  जाएगा  क्योंकि  यह  माने  हुए  लांचिग  सबिस  सैन्‍्टरों
 में  से  प

 हम  आगरा

 तक  कोई  दुर्घटना  ही  न  हो  जिसकी  हमें  भाशा  भहीं  मह  इस्सैट-जबी०  की  भारि

 ee  ही

 करेगा  ।  हमें  इसकी  आशा
 ह

 हि
 "  भौत्ति  जच्छा  व

 ग  राम  सिह
 :  महें  .  सरकार

 ञ्यी  सह  मादव  :  क्‍या  मह  सच  है  कि  सोब्रिम  |  संत्र  को  सरकार  ने  भारत  के

 कार्यक्रम  के

 लिए तक नीकी तथी वंज्ञानिक सहायता प्रद हि सरकार की क्या प्रतिक्रिया दायता प्रदान करने की पेशकश की है ? यदि तो इस पर 22 हे
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 श्री  के०  आर०  नारायकषम  :  सोवियत  स॑ध  में  हमारी  उपग्रह  सेवाओं  के लिए  सहायता  की  पेशकश

 नहीं  की  है  ।  हमारा  सोवियत  संघ  के  साथ  विभिन्‍न  मामलों  में  सहयोग  है  परन्तु  उपग्रहों  का  निर्माण

 करने  तथा  उन्हें  छोड़ते  के  मामले  में  नहीं  ।  हम  उपग्रह  छोड़ने  के  लिए  सोवियत  संघ  की  सेवाओं का
 प्रयोग  कर  रहे  उदाहरण  के  हमने  भारतीय  रिमोट  बैंखिन  उपग्रह  सोक्यिते  संध  से  छोड़ा

 किन्तु  वे  हमारे  लिए  कुछ  बना  नहीं  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  सी०  पी०  ठाकुर''”**ਂ  अनुपस्थित  ।

 श्री  हरीश  रावत  #$७#+#+१+,७  ०३७  ३  +##+#  ०9
 अमुषस्थित  ,

 श्री  डी०  बी०  पाटिल" '**** eee  **
 अनुपस्थित  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधिकारियों  पर  केल््रीय  जांच  अ्यूरों  के  छापे

 ]

 +247.  डा०  चमा  शोहूर  त्रिपाड़ी  :  क्‍या  मुह  खंत्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  पिछले  टीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  के  अधिकारियों

 के  घरों  पर  छापे  मारे  गये

 यदि  तो  तत्सम्यन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  छापों  के  दौरान  पायें  गये  निषिद्ध  सामान  और  अन्य  आरितयों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 गह  मंत्री  बूटा  सिह  :  ओर  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  नें  दिस्सी  अशेशसम  के
 15  कर्मचारियों  के  रिहाजशी/कार्यालक  १रिसरों  की  तलाशी  सी  ।  हत  कर्मचारियों  पर  ये  आरोप  वमकह
 थे  कि  इन्होंने  अपनी  आमदनी  के  ज्ञात  स्त्रोतों  की  तुलना  में  अधिक  सम्पत्ति  अजित  अवैध  परितुष्टि

 स्वीकार  की  तथा  सरकारी  पद  का  दुरुपयोग  किया  ।  हु

 तलाशी  के  दौरान  कोई  निषिद्ध  सामान  नहीं  पाया  गया  ।  74  लाख  रुपए  की

 अचल  सम्पत्ति  का  पता

 15  मामलों  में  से  9  मामलों  को  निपटा  दिया  गया  हैं  और  शेष  मामलों  कौ  जांच  पड़ताल

 की  जा  रही  अभी  तक  निपटाए  गए  9  माम॑लों  में  से  7  मामलों  में  सम्बन्धित  कानूनों/नियमों  के

 अन्तर्गत  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुवर्ती  कार्यवाई  की  गयीं  ह ैऔर  दो  मामलों  को  बरद  कर  दिया  गया

 क्योंकि  आरोप  सिद्ध  नहीं  किए  जड़  सके  ।

 43.
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 कम्प्यूटरों  के  स्ववेशी  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन

 #248,  भी  एच०  एन०  नम्जे  गोडा
 प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  कुछ  बड़े  विदेशी  कम्प्यूटर  निर्माताओं  को  भारत  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित
 करने  की  अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वदेशी  कम्प्यूटर  निर्माण  उद्योग  पर  इसका  क्या  प्रभाव  और

 सरकार  का  कम्प्यूटरों  के  स्थदेशी  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार

 बविजशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  सहासागर  परमाए  हु
 इलक्ट्रॉनिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  से  विगत
 वर्षों  में  भारतीय  कम्प्यूटर  विनिर्माता  उद्योग  से  विदेशी  सहयोग  तथा/अथवा  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  प्राप्त
 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  था  और  प्रत्येक  मामले  पर  ग्रुण-दोषों  के  विवेचन  के  आधार  पर  उन्हें

 अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  ।  इनमें  से  अधिकांश  मामलों  में  विदेशी  सहयोग  में  भी  ग्राफिक  कार्य

 सुपरमिनी  तथा  मेनफ्रेम  जैसी  उच्च  अन्त्य  प्रणालियां  भी  शामिल  एक  दूसरे  के  व्यापार  पर  इससे
 कितना  पारस्परिक  प्रभाव  पड़ेगा  यह  उनकी  उत्पादन  में  बिक्री  उपरान्त  सेवा  आदि  जेंसी
 बातों  पर  निर्भेर  करेगा  ।  इस  समय  विदेशी  कम्प्यूटर  फर्मों  से  संयुक्त  उद्यम  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव
 विनाराधीन  नहीं  है  ।

 कम्प्यूटर  नीति  1984  की  घोषणा  के  वाद  सरकार  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  के  बारे  में
 उदार  नीति  अपना  रही  इस  नीति  के  अन्तर्गत  नई  प्रौद्योगिकियां  खरीदने  के  लिए  डिजाइन  तथा

 ड्राइंग  का  आयात  करने  की  अनुमति  उदारतापूर्बक  दी  जाती  है  ।  सरकार  वित्तीय  तथा  कर  सम्बन्धी
 उपायों  के  माध्यम  से  स्वदेशी  उच्चोग  को  जहां  भी  आवश्यक  हो  आयात  के  मामले  में  भी  पर्याप्त  संरक्षण
 प्रदान  करती  है  ।

 लाल  किला

 +251.  श्री  सो०  भाधव  रेड्डी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  12  1989  के  में  शुड़
 वैकेट  रेड  फोर्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  अन्य  व्यक्तियों  के

 ..

 साथ-साथ  ब्रिटेन  के  एक  परिरक्षण  विशेषज्ञ  के  विचार  छापे  गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 94



 22  1910  लिखित  उत्तर
 >--+---  -  —  कल

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :  और  लाल  किले  का  एक  जो  सेना  के  पास
 को  खाली  करने  के  लिए  एक  चरणबड्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  जिसे  लागू  करने  में  दस  से  पन्द्रह

 वर्ष  तक  का  समय  लग  खाली  करने  के  कार्यक्रम  के  प्रथम  दो  चरण  पूरे  हो  चुके  हैं  और  खाली
 किया  गया  स्थान  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  को  सौंप  दिया  गया  शेष  क्षेत्र  जो  इस  समय  कुछ  सेना

 यूनिटों  के  पास  उन  यूनिटों  के  वैकल्पिक  आवास  में  चले  जाने  पर  खाली  कर  दिया  जाएगा  ।

 बस्वई  में  सहार  हथाई  अड्डु  पर  आग  लगता

 +2  54.  श्री  प्रकाश  लत  :

 भरी  शरद  विधे  :

 कया  सागर  विमानन  और  कर्थटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  9  1989  को  कम्बई  में  सहार  हवाई  अहुं  फर  भ्रयंकर  आग  लग  गई

 यदि  तो  आग  लगने  के  कया  कारण

 आग  लगने  के  कारण  जन-धन  की  अनुमानतः  कितनी  हानि

 कया  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 लागर  विभानन  और  परंटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  दो०  :

 से  (3)  आग  लगने  के  कारणों  और  इससे  सम्बन्धित  अन्य  पहलुओं  की  छानबीत  करने  के
 लिए  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  एक  जांच  समिति  गठित  की  है  ।  जांच  चल  रही
 आग  लगने  के  कारण  कोई  जन-हानि  नहीं  हुई  है  ।

 क्टुर  आतंकषानी

 *252.  भी  ई०  द्य्यपु  रेड्डी  :  क्या  यृह  खंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  तथा  1989  के  महीनों  में  कितने
 आतंकवादी  मुकाबले  में  मारे  मए  अथवा  गिरफ्तार  किए  और

 अनुमानत:ः  कितने  आतंकवादी  अभी  भी  गिरफ्तार  नहीं  किए  जा  सके  ?

 5)  1988  से  1989
 की  अकधि के  दौरान

 र  आतंकदादी  ब्रारे  गए  और  4  गिरफ्तार  किए  क्यू  माह-कार
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 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है  :--
 _ ्ीडफफपफहघहह/ा-णा

 माह  कट्टर  आतंकवादियों  की  संख्या

 मारे  गए  गिरफ्तार  किए  गए

 1988  9  2

 1988  10  1  +

 1988  5  है|

 1989  5  —

 ..,  इसके  अतिरिक्त  1988  में  संघ  शासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़  में  5  कट्टर  आतंकवादी

 गिरफ्तार  किए  गए  ।  हा

 पंजाब  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  लगभग  193  कट्टर  आतंकवादी  अभी  भी
 फरार  इसके  2  कट्टर  आतंकवादी  भी  अभी  फरार  जिनकी  चण्डीगढ़  पुलिस  को
 तलाश  है  ।

 जिला  स्तर  की  योजनाएं

 #256,  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  मे  जिला  स्तर  पर  योजनाएं  आरम्भ  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को
 क्या  निदेश  और  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए जा

 राज्यों  ने  इस  बारे  में  अब  तक  कया  प्रगति  की  और  ९

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अब  तक  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  पर  कया  अनुमान
 लगाया  है  ?

 योजना  मंत्रों  तथा  कार्पक्रम  कार्यास्थयत  संत्री  साधव  :  से
 आयोजना  प्रक्रिया  को  जिला  तथा  निचले  स्तरों  पर  फैलने  में  सक्षम  बनाने  के  विचार  से  योजना  आयोग
 राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  माग्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  करता  रहा  इस  सम्बन्ध  में  विस्तत
 मार्गदर्शी  सिद्धांत  समय-समय  में  जारी  किए  गए  थे  ।  इसके  बाद  आयोजन  के  विकेन्द्रीकरण  की  प्रगति
 की  समीक्षा  करने  तथा  कार्यान्‍्यन  की  गति  त्वरित  करने  के  और  उपाय  सुझाने  के  लिए  प्रगति
 में  योजना  आयोग  द्वारा  श्री  हनुमन्त  राव  की  अध्यक्षता  में  गठित  किए  गए  जिला  आयोजना  सम्बन्धी
 कार्यदल  की  सिफारिश  जारी  की  गई  राज्य  सरकारों  से  जिला  स्तर  पर  आयोजन  प्रक्रिया
 मजबूत  करने  के  कदम  उठाने  के  लिए  बार-बार  अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकारों  ने  इसके  जवाब
 में  अपने  आायोजन  तन्त्र  तथा  जिला  दोनों  स्तरों  को  मजबूत  आयोजना  में  स्थानीय

 शुरूआत  सुलभ  कराने  के  लिए  फण्डोंਂ  के  प्रावधान  तथा  जिला  योजनाएं  तैयार  की

 ३6
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 हैं  ।
 प्रगति  असंतुलित  है  किन्तु  विभिन्‍न  राज्यों  के लिए  आठवीं  योजना  तैयार  करने  के  लिए

 तन्त्र  को  और  मजबूत  बनाने
 के

 लिए  प्रयास जारी  है  ।

 महाराष्ट्र  में  पर्यटन  केन्ध्रों  का  विकास

 +25<7,  अर  हुसंन  दलवाई  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 +

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  ने  महाराष्ट्र  में  किन-किन  स्थानों  पर  पर्यटन  केन्द्रों  का

 हि  बिकास  करने  का  निर्णय  लिया

 इनमें  से  कितनी  परियोजनाएं  महाराष्ट्र  पर्यटन  विकास  निगम  के  संयुक्त  सहयोग  से
 कार्यान्वित  की

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  महाराष्ट्र  पर्यटन  विकास  निगम  के  बीच  पूंजी  निवेश  की
 पारस्परिक  थ्यवस्था  क्या  और

 कया  भारत  परयंटन  विकास  निगम  ऐसे  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेगा  अथवा  ऐसे  केन्द्रों
 का  प्रबन्ध  महाराष्ट्र  पयेंटन  विकास  निगम  को  सौंप  देगा  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो  ०  :  से
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  महाराष्ट्र  के  पर्यटक  केन्द्रों  का  विकास  करने

 हेतु  कोई  स्कीम  शामिल  नहीं  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित
 प्रदेशों  क ेसहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  एक  स्कीम  है  ।

 महाराष्ट्र  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  फरवरी  1989  में  जारी  एक  टेन्डर  सूचना  के  उत्तर
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  नागपुर  में  एक  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए
 भहाराष्ट्र  पयेटन  विकास  निगम  से  सम्पर्क  कि  है  बशर्ते  कि  उपादेयता  रिपोर्ट  संतोषजनक  हो  और
 सुंसाधन  उपलब्ध  हों  |  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा
 अनुमोदित  सहयोग  की  मानक  शर्तों  के आधार  पर  परियोजना  स्थापित  जी  ये  शर्तें  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  यह  मामला  महाराष्ट्र  पयंटन  विकास  निगम  के  विचाराधीन  है  ।

 जिजरण

 संयुक्त  उद्यम  स्कीम  सम्बन्धी  नोट

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  लगभग  समान  हक्विटी  भागीदारी  के  साथ  प्रत्येक  राज्य  में

 एक  नई  कम्पनी  बनाकर  संयुक्त  उद्यम  पर्यटन  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  है  +
 ये  कम्पनियां  ऋण  सहायता

 के
 लिए  केन्द्र  और  राज्य  के  वित्तीय  संस्थाओं  से  सम्पर्क  कर  सकती  हैं  ।  प्राप्त

 किए  जाने  वाले  मुख्य  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 और  राज्यों  के  बजट  संसाधनों  पर  प्रत्यक्ष  दबाव  को  कम

 के  लाभों  का  व्यापक  बिस्तार

 91.
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 पर्यटन  का  संवर्धन  और  नए  क्षेत्र

 में  पुनरावरर  समाप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  धनिष्ट  तालमेल

 स्थापित  और

 पयंटन  विकास  निगम  की  सुविज्ञता  का  प्रसार  करना  ।

 इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  स्थापित  किए  जाने  वाले  हो  टलों  की

 प्रबन्ध  और  विपणन  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  परस्पर  सहमत  मानक  वाणिज्यिक  शर्तों  के आधार

 पर  किया  जाएगा  ।

 सहपोग  का  पैटर्न

 राज्यों  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  के  लिए  सहयोग  के  निम्तलिंखित  पैटर्न  की

 परिकल्फ्स  की  गई  है  :--

 1.  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  राज्य  सरकार/राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  क्रमशः

 51  :  49  के  अशुपात  में  इक्विटी  भागीदारी  के  साथ  एक  नई  कम्पनी  की  स्थापना

 2.  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  प्रवर्तक  होगा  और  राज्य  सरकार/रांज्य  पर्यटन  विकास  निगम
 सह-अंकर्तक  होंगे  ।

 3,  कम्पनी  का  इक्बिटी  ऋण  अनुपात  सामान्यतः  1:1.5  के  अनुपात  में  होम  ।

 4.  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  में  प्रवतेंक  और  सह-प्रवर्तक  द्वारा  नामित  सदस्थों  की  सैठेयां
 बराबर-बराबर  होगी  ।

 5.  कम्पनी  का  अध्यक्ष  प्रवर्तक  द्वारा  नामित  व्यक्ति  होगा  ।

 6.  कम्पनी  का  प्रबन्ध  निदेशक  सह-प्रवर्तक  द्वारा  नामित  व्यक्ति  होगा  ।

 7.  णर्  तंक  ब्रवर्तक  के  पास  इृक्विटी  शेयर  होटल  का  प्रबन्ध  प्रवर्तक  के  पास

 शारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  सेवाएं

 सिर्माण  के  दौरान

 होटल  निर्माण  को  अवधि  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  के
 आधार  फर  होटल  की  साज  सामान  एवं  सजार्बट  में  तकंनींकौ  सेवाएं
 प्रदाय  करेगा  कौर  कु  वास्तुकारी/विशेषज्ञों  मशंदाताओं  की  सेवाओं  में  तालमेल  भी  स्थापित  करेगा
 इस  सेयाओं  की  लागत  की  पूर्ति  करने  के  लिए  प्रस्तावित  कम्पनी  द्वारा  भारत  पयंटन  विकास  निगम  को  देय
 फीस  हस  प्रकार  होगी  :--

 )  भूमि  की  लागत  को  छोड़कर  फरियोजना  लागत  का  23%  ,
 हि

 \  <
 स्थल  स्थापना  फेर  लगने  वाली  और घहब
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 भोजन  तथा  आवास  लागत  और  स्थानीज  परिथहम  व्यव  जिसमें  केक्‍्लें  परियोजना
 के  लिए  हथाई  यात्राओं  पर  किया  भया  खर्च  शामिल

 परियोजना  के  लिए  बास्तुकारों/बिशेषज्ञों/परामशंदाताओं  की  फीस  अगल  से  होगी  तथां  अ्स्ताविल

 कम्पनी  इसे  बहन

 परिचालन  के  दौरान

 जब  तक  भारत  परयंटन  विकास  निम्रम  के  पास  प्रस्तावित  कम्पसी  में  इक्थिटी  क्षेयर  रहेवा  तथ
 तक  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  उक्त  होटल  का  प्रबन्ध  किया  भारत  कयंठन  विकांस
 द्वारा  प्रदान  की  गई  सेवाओं  पर  होने  वाले  व्यय  तथा  प्रोत्साहन  फीस  के  सम्बन्ध  प्रस्तावित  कम्पनी
 द्वारा  होटल  के  परिचालन  की  तारीख  से  भारत  पयंटन  विकास  को  निम्नलिखित  राशि  का  भुगतान  किया

 जाएगा  :--

 दिशा-निर्देश  और  पयंवेक्षण  के  लिए  मुख्य  कार्यालय  व्यय  की  पूति  करने  हेतु  प्रति  बर्ष

 25,000/-  रुपए  की  एक-मुश्त

 समूह  संवर्धन  और  जन  संपक  मुहैया  कराने  के  लिए  खर्चे  की  पूर्ति  हेतु
 एक  वित्तीय  वर्ष  में  सकल  परिचालन  आय  का  3%  ।

 तीसरे  से  पांचवें  वर्ष  के  दोरान  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  के  रूप  में  ब्याज  के  बाद  परन्तु
 मूल्यहास  से  पूर्व  सकल  परिचालन  लाभ  का  8%  और  छठे  वर्ष  से  10%  |

 परियोजना  के  कारोबार  के  सम्बन्ध  में  भारत  पर्यंटल  विकास  निगम  द्वारा  सभी
 टेलीफोन  और  अन्य  सभी  खर्चे  ।

 में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 +2  58,  करी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्यालय  रोस्टर  के  अनुसार  नेशनल  साइन्टिफिक  एण्ड  डाकयूमेंटेशन
 सहित  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  अधीन  प्रत्येक  विभाग  के  अधिकारियों  और

 कर्मचारियों  की  संज्या  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  और  अधिकारियों  के  खाली  पदों

 की  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  पदों  के  खाली  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  वे  कब  से  खाली  पड़े  हैं  और  इम्हें  अब
 तक  न  भरे  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 29
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 की  अल  जल  नकल कल  लक

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्टॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  पांच

 प्रयोगशालाओं  यथा  1.  राष्ट्रीय  भू-भौतिक  अनुसंधान  2,  भारतीय
 निक  जीव  विज्ञान  3.  भारतीय  पेट्रोलियम  4.  क्षेत्रीय  अनुसंधान

 5.  केन्द्रीय  इलेक्ट्रॉनिकी  इन्नीनियरी  अनुसंधान  संस्थान  पिलानी  से  सूचना  प्राप्त

 होनी  बाकी  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 संलग्न  बिवरण  9-12)  में  दर्शाये  गये  रिक्त  पद  गत  4-5  वर्ष  से  रिक्त  पड़े
 ऐसा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  पात्र  प्रत्याशियों  की  अनुपलब्धता  और
 पदों  के  भरने  पर  लगी  रोक  के  कारण  हैं  ।

 80
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 लिखिस  उत्तर  13  1989
 न  नाक  2  मनन  «तन  नि जननम-ननााानननन  ५  के  +  के  लाना  मम  जतान जीव  ग  रा  कक  जलन  “"क>बब-+मने  जन  जम  ते  अत ओ  ला

 लागर  जिभानन  महानिदेशालय  द्वारा  धनराशि  का  उपयोग  से  करना

 ]
 +259,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  नागर  विभानत  और  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उन  हवाई  अड्डों  के  नाम  कया  हैं  जहां  रात्रि  में  विमानों  के  उतरने  की  सुविधाएं  और
 बिमानों  के  उतरने  की  प्रणालियों  के  लिए  पर्याप्त  उपकरण  नहीं

 क्‍या  वर्ष  1987-88  में  नागर  विमानन  महानिदेशालय  ने  इसे  आवंटित  पर्याप्त  धक्तराधि
 उपयोग  न  करने  के  कारण  वापस  की  थी  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  भी  काफी  राशि  वापस  किए  जाने  की
 संभावता  और

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  के  दोख़न  कितनी  धन्मशि  का  उपक्  नहीं  किया  ग्रया  और
 कितनी  धनराशि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  भी  उपयोग  नहीं  किए  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  इसे  विमान
 पत्तनों  के  विकास  तथा  विमानों  के  उतरने  की  सुविधाएं  आदि  के  लिए  प्रयोग  न  किए  जाये  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 साथर  बिमासन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 |

 और  वर्ष  1987-88  के  नागर  विमानन  के  पास  2.32  करोड
 रुपए  की  राष्शि  बची  जिसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  वर्ष  1988-89  के  दौरान  यह  अप्रयुक्त  राशि
 45  लाख  रुषए  रहने  की  सम्धावना  है  |  अंतर्देशीय  हवाई  अड्डों  का  राष्ट्रीय  विमान  प्रसन
 प्राधिकरण  का  कार्य  जो  संख्रद  के  अधिनियम  के  अधीन  एक  सांविधिक  निकाय  अतः
 नागर  विमानन  द्वारा  हवाई  अड्डों  क ेविकास  पर  निधियां  खर्च  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 उन  हवाई  अड्डों  के  नाम  जहां  रात्रि  अवतरण  सुविधाएं  नहीं  हैं  और  जहां  पर्याप्त
 अबतरण  प्रणाली  की  सुविधाएं  नहीं  क्रमशः  ओर  सें  दिए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  विमानपत  प्राधिकरण  के  डात्रि  अबतरण  मुविधाओं
 रहित  हुबाई  अड्डों  के  ताम

 1.  अकोला  8.  मोहनक्षाड़ी
 2.  कूच  खिहार  9.  पासीचाट
 3.  दीमापुर  40.  रायपुर
 4.  जबलपुर  AL,  शोलापघुर
 5.  कांडला  i,  12.  ग्ररंगल

 6.  कमालपुर  :  13.  औरंग्तबादਂ
 7.  कोल्हापुर  34.  कुड्डापा

 38
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 3.  अकोला

 15.  गया  38.  चाकोलिया

 16.  झासुसुगुड़ा  39.  दिसा

 17.  कैशोद  40.  दोनाकोण्डा

 18.  कोटा  41.  हसन
 *

 19.  लीलाबाड़ी  42.  हुबली

 ५  20.  मैसूर  43.  झांसी

 21.  पोरबन्दर  44.  जोगवानी

 22.  राजामुन्दरी  45.  कानपुर

 23.  तिरूपति  46.  खण्डवा

 24.  देहरादून  47.  खोवई

 25.  इम्फाल  48.  ललितपुर

 26.  कैलाशहर  49.  मालदा

 27.  कूल्लु  50.  नादिरपुर

 28.  लुधियाना  51.  पानागढ़

 29.  पन्तनगर  52.  पन्‍ना

 30.  शिलांग  53.  रक्शोल

 31.  विजयवाड़ा  54.  रूपसी

 32.  शिमला  55.  सतना
 ”

 33.  अगत्ती  56.  शेला

 |  34.  बलूरबाट  57.  तंजौर

 35.  बेहाला  58.  तुरियल

 36.  बिलासपुर  59.  वलोर

 37.  जूहू  60.  मुजफ्फरपुर

 सागर  विमानपलनों  के  नामों  को  सूचो  जहां  (10-3-1989  की  स्थिति  के

 अनुसार  अबतरण  प्रणालो  उपलब्ध  नहों

 1.  अगत्ती

 2.  औरंगाबाद

 39



 लिखित  उत्तर  13  1989

 4.  भुज  वायुसेना  को  स्थानांतरण  किया  जा  रहा  है  ।

 5.  बेलगाम

 6.  भावनगर

 7.  बल्लूरघाट

 8.  बिलासपुर

 25.  झांसी

 26.  कांडला

 27.  कंशोड़

 32.  कोटा

 40
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 33.  कुल्लू
 34.  कोल्हापुर

 35.  खीलावाड़ी

 36.  लुधियाना

 37.  ललितपुर

 38.  मालदा

 39.  मदुर  वायुसेना  को  स्थानांतरण  किया  जा  रहा

 40.  मुजफ्फरपुर

 41.  मैसूर

 42.  पानागढ़  वायुसेना  को  स्थानांतरण  किया  जा  रहा

 43.  पंतनगर

 44.  पासीधघाट

 45.  पोरक्दर

 46.  पालनपुर

 47.  पन्‍ना

 48.  रायपुर

 49.  राजकोट

 50.  राजामुंदंरी

 51.  रूपसी

 52.  राक्सूल

 53.  शिलांग

 54.  शिमला
 55.  शैला

 56.  सतना

 57.

 58.

 लिखित  उत्तर

 59.  तंजाबूर  रक्षा  मंत्रीलय  को  स्थानातेरे  किया  जी  रहा

 60.
 दृरेल

 61.  बल््रे

 41
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 नल  +पनीनीनननीननमम  न  में  न  पनननीननन  न  नानक  तनीनिनननक-कऊकऊ#++  ननमकक++>मम
 लिखित  उत्तर

 62.  विजयवाड़ा

 63.  वारंगल

 64.  त्रिचि

 65.  मंगलौर

 66.  रांची

 67.  इंदौर

 68,  बड़ोदरा

 69.  बुजराहो

 40.  कालीकट

 भुवनेश्वर

 72.  उदयपुर

 नदिरगुल

 परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  का
 विरोध  करने  जाले  व्यक्तियों  के  साथ  बंगलोर  में  बार्ता

 60.  श्री  सस्येत्र  नारायण  सिंह  :

 करी  थी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  परमाणु  विद्युत  सं  यंत्रों  का  विरोध  करने  वाले

 व्यक्तियों  के  साथ  हाल  ही  में  बंगलौर  में  बातचीत  की  थी

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  क्‍या  परिणाम  और

 क्‍या  सरकार  का  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  बारे  में  खुली  नीति  अपनाने  का  विचार  है  ताकि

 जनता  को  अपनी  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  जो  आशंकाएं  हैं  उन्हें  दूर  किया  जा  सके  ?

 थिज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण  ऊर्जा
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  से  कर्नाटक

 सरकार  ने  परमाणु  विद्युत  परियोजनाओं  कैगा  परियोजना  के  सम्बन्ध  आयोग  दिसम्बर

 अध्यक्ष

 ने  को  बंगलौर  में  एक  राष्ट्रीय  का्यंशाला  का  आयोजन  किया  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष
 भाग

 ने  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  के  एक  वर्ग  के  साथ  इस  कार्यशाला  में  भाग
 लिया  ।  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  बारे  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  खुली  नीति  अपनाता  है  ताकि  जमता  को
 अपनी  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  जो  आशंकाएं  हैं  उन्हें  दूर  किया  जा  यह  विभाग  लोगों  में  परमाण
 बिजली  के  सुरक्षा  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  पहलुओं  के  प्रति  जागरूकता  बढ़ाने  के  लिए  और  उन्हें  परमाण

 चर

 ऊर्जा  के  शांतिपूर्ण  प्रयोजनों  से  होने  वाले  विभिन्‍न

 फायदों के बारे में बताने के लिए विभिन्‍न प्रमख तमरों में सम्मेलन आयोजित करता रहा पा 42



 22  1910  लिखित  उत्तर औ

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  की  सूचो  में  संशोधन

 +262,  डा०  सी०  पी०  ठाक्र  :  क्या  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूत्री  में

 संशोधन  करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  जाति  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 कस्याण  मंत्रालय  को  राज्य  संत्रो  राजेमा  कुमारी  :  ओर  अनुसूचित

 जातियों  जनजातियों  की  सूचियों  में  व्यापक  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विवाराधीन

 हैं  ।  इससे  अधिक  जानकारी  को  जनहित  में  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 उसर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेलिए  बाधिक  पोजना

 *+2  63.  झी  हरीश  रावत  :  क्‍या  योजना  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  क ेलिए  वर्ष  1989-90  की  वार्षिक  योजना  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  योजना  में  प्रत्येक  शीर्ष  के  अन्तगंत  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ५
 /  ए९+

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  विशेषकर  जूनियर  हाई  हाई  इंटर  पोलिटेकनीक

 और  ओऔद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने  हेतु  अधिक  राशि  आवंटित  किए  जाने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकार  की  मांग  स्वीकार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  संत्री  साथथरसह  :  से  (४)  उत्तर

 ब्रदेश  पबंतीय  क्षेत्र  उप  योजना  1989-90  से  सम्बन्धित  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  अभी

 विचार  किया  जाना  और  उनको  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 पंजाब  की  जेलों  में  मजरबन्द  लोग

 +264.  को  डो०  थो०  पाटिल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कैरेंगे  कि  :

 पंजाब  की  जैलों  में  छः  एक  वर्ष  तथा  दो  वर्ष  और  उससे  अधिक  की  अवधि  से

 तजरबंद  आतंकवादियों  की  संख्या  का  अलग-अलग  ब्योरा  क्या

 क्या  ऐसे  ध्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  मुकदमे  दायर  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्धन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?



 लिखित  टततर  13  1989
 a  a  a  -+-----  en  गृह Hat (erewre wet fag): (क)  “5  सरकार  ली नी  यथा  लक  ८

 गृह  मंत्रों  बूटा  :  पंजाब  सरकार  ब्वारा  3  को  प्रस्तुत  की

 गई  सूचना  द्रस  प्रकार है  :

 ())  छः  महीने
 से

 अधिक  समय  से  हिरासत  में  रखे  गए
 उम्रवादियों  क  697

 {ii)  एक  वर्ष  या  इससे  अधिक  समय  से  हिरासत  में  रखे
 गए  उग्रवादियों  की  संख्या  268

 दो  वर्ष  या  इससे  अधिक  समय  ग्रे  हिरासत  यें
 “'

 अए  उय्रवादियों  की  संख्या  25

 ओर  अभियुक्तों  के  विरुद्ध  मामले  न्यायालयों  में  विचारणाधीन  हैं  । ह4॒

 बम्बई  और  कलकतसा  हवाई  अड्डे  से  सम्बन्धित  कार्यों  हेतु  ठेका  देना

 2247.  प्रो०  मधु  वण्डवले  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृषा  करेंग्रे
 किः

 प्रा
 झमब्नई-सहार  हरण-एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अदूढ़े  पर  ट्रैकਂ  क्लोर  लिक्स  के

 सम्बन्धी  करोड़ों  रुपए  के  निर्माण  काय  का  ठंका  एक  निजी  फर्म  को  दे  दिया  गया  ॥

 यड़ि  को  क्या  फर्म  ने  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  कार्य  किया

 (u)  ब्द्धि  तो  क्या  फ्म्ने  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी

 क्‍या  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  बिप्रानपत्तन  प्राधिकरण  ते  इस्ली  फर्म  को  एक़  कर  ठेका हा  व्र्य्ति |  ’

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  क्षोर  इसके  क्या  कारश  है

 ब्राफ़र  डिम्नानन  क्षोर  परंट्ल  मुंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  :
 हा ं।  लिर्माश  काय  को  लागत  99.४7  लाख  रुपए  गा  हैं

 ओर  चूंकि  निर्माण  कायं  में  कुछ  कमियां  ध्यान  स्लें  आई
 इसलिए  फर्म  क्रो 29-  2-88  से  3  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  बाहर  निकालने  की  का  र॑वाई  को  गयी  थी  ।

 और  चूंकि  निष्काषित  करने  का  मूल  आर्डर  3  वर्षों  के  लिए  था
 बाद  फर्म  का  टेंडर  भरने  की  अनुमति  थी  और  इसलिए  अधिकतम  प्रतियो+ गी  बोली  कप आधार

 १  3  वर्षों  के

 धावनपथ  के  पुनः  सतह  लेपन  भोर  टेक्सी  पथ  त्रिर्माण  का  कार्य  सं  प्र  गया
 प्र  डस्े

 शोदनाशो  बढ़ाएयों  का  शिर्म्नाणि
 2248.  भरी  मोहनभाई  पटल  :

 के  अभर्रासह  राठबा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 44
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 क्या  महत्वपूर्ण  क्येड़वाशी  वद्याइयों  के  निर्माण  के  जिए  ट्ाष्ठ्रीय  अनुसंधान  ब्रिकास  निगम

 न्ने  कृलकृत्ता  के  एक  और-स  रक्का  री  उक्ऐेग  समूह  के  साक्ष  किसी  समझोते  प्र  हस्वाक्षर  किए

 यदि  तो  इस  उद्योग  समुह  का  नाम  क्‍या  है  और  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्या
 और

 है  ्

 समझौते  के  अन्तगंत  उत्पादित  की  जाने  वाली  कीटनाशी  दवाइयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  प  माणु
 इकुलद्ॉनिको  ओर  अन्यारित्ष  विभाों  म्रें  राख्य  ग्ंत्री  के०  आर०  :

 हां  ।

 कम्पनी  का  नाम  मँंसर्स  वर्धन  लिमिटेड  तीनों  लाइसेंस  गैर-एकाधिकार  आधार  पर

 द्रिर्‌  ब्रए  सोती  ब्रोयेफॉस  और  डीो०  डी०  फी०  के  जाइसेंस  की  अबधि  5  साब  है  जबकि
 फॉस्रफ्रेम्निरपेन  क्री  अवधि  7  साल  है  ।

 करार  के  अन्तग्रंंत  उत्पादन  किए  जाते  वाबे  नाशकमार  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  मोनोग्रोटोफॉस

 2.  डी०  प्री०

 3.  फॉसफेमिडॉन

 इन  नाझ्कमारों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 लाइसेंसकृत  नाशक्षमानों  के  अनुप्रयोग

 1.  मोनोक्रोटोफॉस  :  यह  अर्मेंनोफॉस-फ़ोरस  समूह  से  सम्बन्धित  हे  और  चाशकज्ीकों  के  प्रबन्ध
 में  तम्बाकू  जंसी  फसलों  पर  महत्वपूर्ण  का्यं  करता  है  ।

 2.  डाइक्लोरोमांस  :
 खेती  के  लिए  डिप्थिरिया  और  मच्छरों  के  विरुद्ध  पारिवारिक  ओर

 को  छो  जनिक  धूमक  के  हुप  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 3.  कोसफ्रेश्चकांब  :  आदि  में  इसका  प्रयोग कीटनाशक  के  रूप  में  किया  जाता

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  सुपर  कम्प्यूटर  को  खरोद

 2249.  श्री  मुरलोधर  माने  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  क्वा  विचार  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  एक  और  सुपर  कम्प्यूटर  खरीदने  का
 और

 हा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रोद्योभिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सथा  महासागर  परमाणु

 इसेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  )  और

 हां  ।  बंगलौर  स्थित  भारतीय  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  इन  सुपर  कम्प्यूटर  का  उपयोग

 क्रिस्टल  कम्प्यूटर  जैव-इंजीनियरी  आदि  जैसे  अग्रणी  क्षेत्रों  में  किया  जाएगा  ।

 ये  सभी  अनुप्रयोग  राष्ट्रीय  महत्व  के  हैं  ।

 प्नः

 एयरलाइनों  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  कर्मचारी

 2250.  ओऔी  बनवारोी  लाल  बेरणा  :  कया  मागर  विभागत  और  परंटन  खंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 31  1988  को  एयर  इण्डियन  एय  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान
 पत्तन  वायुदृत  पवन  हंस  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  तथा  राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  में  कुल  कितने  कमंत्रारी  थे  तथा  श्रेणी-तीन  श्रेणी-एक  के  निम्नतम
 स्तर  के  पदों  तथा  श्रेणी  एक  में  निम्नतम  स्तर  के  पदों  से  ऊपर  वाले  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूनित  जनजातियों  के  कितने  कर्मचारी

 सीधे  भर्ती  करने  तथा  पदोन्नति  करने  में  उक्त  वर्गीकरण  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  में  उक्त
 निगमों  में  वर्ष-वार  कितने  आरक्षित  पदों  का  आरक्षण  समाप्त  किया  और

 सरकार  ने  आरक्षित  पदों  को  अनारक्षित  न  करने  तथा  विशेष  रूप  से  रोस्टरों  के  रख-रखाव
 से  सम्बन्धित  आरक्षण  आदेशों  को  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  इन  निगमों  में  अनुसूचित  जातियों
 अनुसूचित  जनजातियों  के  सेल  बनाने  तथा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की
 शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  तंत्र  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सागर  विभानन  ओर  परयंटन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  शिवराज  बोी०  :  ।  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ्््ि

 जासूसी  गतिविधियों  में  संलग्न  भूतपूर्ण  संलिक

 2251.  प्रो०  नारायण  बन्द  पराशर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : रू

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  भूतपूर्व  वरिष्ठ  सैन्य  काभिकों  के  जाससी  की
 गतिविधियों  में  शामिल  पाये  जाने  को  गम्भीरता  से  लिया  और

 है

 यदि  तो  विशेषकर  वर्गीकृत  सूचनाओं  और  गुप्त  प्रलेखों  की  चोरी  के  बारे  में  क्या
 कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  हैं  तथा  इनमें  संलग्न  अधिकारियों  के  नाम  तथा  पद  के  सम्बन्ध  में
 ब्यौरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री
 पी०  :  और  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  शासकीय  गुप्त  बात

 1923  के  अधीन  भूतपूर्व  वरिष्ठ  राजपत्रित  सैनिक  फाभिकों  के  विरुद्ध  चार  मामले  द्ज  किए  गए  हैं  ।

 जिन मामलों में वे ग्रस्त हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 46
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 कक

 2.  संवेदनशील  संस्थानों  की  सुरक्षा  ब्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  तथा  अवांछनीय  सम्बन्ध

 गुप्त  रूप  से  सम्बन्ध  बनाए  रखने  वाले  संदिग्ध  व्यक्तियों  के  प्रति  सतकंता  को  बढ़ाने  के लिए  सरकार
 समय-समय  पर  उपाय  करती  रही  वर्गीकृत  दस्तावेजों  की  सुरक्षित  हिरासत  और  प्रबन्ध  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  करने  के  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 जासूसी  के  लिए  शासकोय  गुप्त  अधिनियम  के  अधोन  भूतपूर्व  वरिष्ठ  राजपत्रित

 सेनिक  कामिकों  के  विरुद्ध  दर्ज  किए  गए  मामलों  का  विधरण

 जप्पथयपपथययययययया

 क्रम  अभियुक्त  व्यक्ति  का  आरोपों  का  संक्षिप्त  वर्तमान  स्थिति

 सं०  नाम  और  पदनाम  ब्यौरा
 ee  ++  ककौीौमकहकिक्ी-----्+  -

 1.  ब्रिगेडियर  आर०  एस०  सेना  की  गुप्त  कार्यवाहियों  की  मामले  पर  मुकदमा
 दियोल  टिप्पणियों  की  प्रतियां  प्राप्त  कर  घल  रहा  है  ।

 अनाधिक्ृत  व्यक्ति  को  पहुंचाई  |

 2.  लैफ्टि०  जनरल  निर्मलपुरी  सेना  मुख्यालय  की  फाईलों  से  मामले  पर  मुकदमा
 वर्गीकृत  सूचना  लेकर  एक  चल  रहा  है  ।
 भारतीय  शस्त्र  एजेंट  को

 .  घिक्ृत  रूप  से  पहुंचाई  ।

 3.  कैप्टन  बी०  वर्गीकृत  संवेदनशील  दस्तावेजों  मामलों  पर  मुकदमा
 ०  सुब्बाराव  को  अनाधिकृत  रूप  से  पास  चल  रहा  है  ।

 रखने  पर  उन्हें  गिरफ्तार
 किया

 4.  कंप्टन  इन्होंने  निषेध  क्षेत्रों  में  मामले  पर  मुकदमा

 एस०  के०  कपूर  योजनाओं  के  निर्माण  सम्बन्धी  चल  रहा
 रेखाचित्रों  तथा  माढल  टैस्ट

 रिपोर्टों  के  प्रिन्ट्स  की  बड़ी
 मात्रा  में  प्रतियां
 जिनको  प्रकट  करने  से  राष्ट्र
 की  सुरक्षा  प्रभावित  होने  की

 संभावना  होती  है  ।
 $$ $$$  ४5  जपपप्पनप्पया।णभपप्पपपतपपतहपतपतपनानजज

 पक्षियों  से  उत्पन्न  खतरे  के  कारण  हामि

 2252.  श्री  आर०  एम०  भोये  :

 श्री  हरिहर  सोरन  :

 क्या  लाकर  विभागनत  और  पयंटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 47
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 कि
 गंते  तीन  वंधों  के  दौरांत  विभिस्न  हवाई  अब  पर  हँवाईमेंट्रीवार  पंकियाँसे  उंत्पनन  खतरे

 कै  कोरश  कितनी  है।नि  उठानों  और

 इस  सम्बस्ध  में  क्या  कंदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  एक
 विवरण  संलम्न  है  जिसमें  पक्षियों  से  टकराने  के  कारण  विमानों  की  मरम्मत  पर  किये  गये  खर्च  का  विवरण
 दिया  गया  है  |

 हवाई  अहों  पर  विमोर्नी  को  पेंकियों  के  खतरें  से  वंचरनिं  के लिए  विभिन्‍न  उपाय  सुझाए  गये  ,

 जिंसमें  धाबनपथ  के  आस-पास  घास  को  कीटनाशकों  का  कूड़ा-करकट  को  जलाने  के
 लिए  भेस्मकी  की  हवाई  अंहीं  कै  भौंतेर  और  उसके  कूड़ा-करकठ जगा  करने  पर  रोक
 शामिल  है  |  हवाई  अट्डढों  के  इद-गिद  झुग्गी-लॉपिडियों  को  हूटाना  और  चोरी  छिपे  पशु-बध  तथा  खुले
 स्थान  पर  मृंत  पशुओं  की  खाल  उंतांरने  पर  रोक  लगाने  हेतु  निगरानी  रखना  तथा  हवाई  अड्डे  के
 चारों  ऑर  किलोमीटर  किलोमीटर  की  दूरी  पर॑  अनधिकत  रूप  से  मांस  और  महलियों  की  दुकानों  को  हटाना
 जैसे  उपाय  भी  किये  जा  रहे  हैं  |

 ;

 पक्षी  ले  टकराने  की  घंटनाओं
 केशव

 विंलानों  को  हुई  क्षति  के  काररगे  भेरंसंश पर
 लॉगत  रुपए

 कम  हाई  भट्ट  i986  1987.  1988  कुल सं०

 1  2  9.
 4...  5  6

 1.  दिल्‍ली  53.64  20538...
 29804.

 85506.

 2.  बम्बई
 45.20  2.65  10.83  8.08

 3.  कलकत्ता  0.22  0.89  0.93...  JF  2.04
 4.  मद्गास

 जा  0.03
 _  0.05

 5.  आगरा  0.06
 -  —  0.06

 6.  बंगलूर  0.65  0.78  3.76  4.59  .
 7.  कोयम्बटूर  --  --  0.31  0.31
 8.  गुवाहाटी  0.56  का  ना  0.56
 9.  गोषा  न  0.50  0.50

 '

 हैदराबाद
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 2  3  4  5  6
 ह  फृक्‍ृक्‍8क्‍हक्‍््ब्

 धर  गा  0.28  0.28

 13.  कमलपुर  0.36  न  _.  ता  0.36

 14.  लखनऊ  0.05  =  चिकन
 ता  0.05

 15.  मंगलौर  न  नਂ  3.53  3.53

 16.  पटना  0.78  =  —  0.88

 17.  रायपुर  0.45  3.17

 18.  श्रीनगर  0.45  0.06  2.66  0.02

 19.  सिल्बर  न  0.02  0.02

 तिरूअनस्तपुरम  103.87  230.17  441.49 |  3.85

 बाढ़
 2253. श्री चिस्तामणि जेता : कया सागर fren ओर पर्थटन sit

 उड़ीसा  में  समृद्न-सठ  के  थिकास  के  लिए  थिदेशी  सहायता

 2253.  भी  चिस्तामणि  जेना  :  क्या  सागर  विभाभन  और  पर्थटल  अंजो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  कुछ  देशों  ने  पर्यटन  के  बिकास  के  लिए  उड़ीसा  के  समुद्र-तट  को  घिकसितं  करने  के

 लिए  सहायता  की  पेशकश  की  हैं
 (a)

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कतिपय

 प्रस्ताव  भेजे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ($)  सरकार  ने  उन्हें  मंजुरी  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  विशेषकर  उड़ीसा  में  पर्यटन  का  विकास  करने

 के  लिए  सरकार  की  कया  योजना
 .

 जञागर  बिमानन  और  पर्यटन  संजालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 और  परंटन  आधार  संरचना  के  बिकास  हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए  उड़ीसा  सहित
 राज्य  सरकारों  स ेप्रस्ताव  प्राप्त  होना  एंक  सतत्‌  प्रक्रिया  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर
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 वित्तीय  सहायता  के  लिए  विचार  पर्यटन  विभाग  द्वारा  स्थान  विद्यमान

 बतेमान  सथा  भावी  पयंटक  परियोजना  की  निधिग्रों  की  उपलब्धता  तथ्य  प्ररस्पर

 प्राधमिकताओं  को  श्यान  में  रखकर  किया  जाएगा  ।

 इस  क्िभाग  की  पर्यटत  सम्बन्धित  आठवीं  पंकर्बीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रुप  दिया  जाभा

 है  ।  यह  विभाग  निधियों  का  आबंटन  राज्यवार  न  कराके  स्कोमबार  करता  है  ।

 वायुवृश-की  विस्तार  योजना  भें  कटोती

 2254.  श्री  शान्ताशम  तायक्  :  क्या  सागर  बिसानन  ओर  परयंदन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 आरगे  +के+

 क्याक्तस्कार  ने  वायुदततसेद्ाओं  कौ  विस्तार  यौजना  कौ  क्थगित  करने  अक्षवा  इसमें
 कड्टौस्ती  करने  का  शिणंध  किया  और

 तो  विस्तार  यौजता  का  ब्यौरा  क्या  है'और  इसके  क्या  कारण  हैंटे

 नागर  बिल्ालत
 और

 पर्यटन  अंग्रासग्  राज्य  मंत्री:(क्ली  शिवराज  बो०  :  जी
 शहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  रुख्ता  ।

 पॉरिचम  बंगाल  में  रथॉंख  सरोधर  में  भौकाओं  का  प्रावधान

 2255.  थी  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  सागर  बिन्नानन  ओर  पत्रंटज  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 कया  पश्चिम  बंगाल  में  रवीन्द्र  सरोवर  में  पयंडकों  क्रो  आकक्षित  करने  के  लिए  नौकाएं
 उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रे  शिवराज-बो  ०  पाटिल  ).  :($)  और
 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  परयंटक  केन्द्रों  पर  पर्यटन  आधार-संरचना  के  निर्माण  हेतु  राज्यों  को  बिर्सीय

 सहायता  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्ताथों  के  आधार  परਂ  प्रदात  फरता  है  ।  किभाग  की  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  से  रबीन्द्र  सरोवर  में  नौदाक्षों  की  व्यवस्था  के  लिए  केन्द्रीय  प्रित्तीय  सल्मयता  हेतु  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पहले  प्रस्तात्र  के  आधार  पर  विधाम्न  ते
 मिरिक  झील  और  रवीन्द्र  सरोवर  में  जल  क्ीड़ा  हेतु  फाइबर  ग्लास  पेडल  बोट्स  की  खरीद  के  लिए
 Tiare  लाश  रुपप  की  मंजूरी  दी  सभी'सौंका्ें  राज्यसरकार  द्वारा  विस  लगा  दी

 गई  हैं  ।

 रांची  में  आर्मो  अस्पताल  क्षेत्र  को  लिरन्तर  सप्लाई

 2256.  भरी  कृष्ण  लिहू  :  क्या  रक्कां  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जप  ८  ——

 रांचीਂ  में  सेना  के  अधिकारियों  ने  संम्य  विशेषकर  रांची  स्थित  आर्मी  अस्पताल  को

 विद्युत  की  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  और

 इस  क्षेत्र  को नियमित  सप्लाई  कथ  तक  सुनिश्यित  की

 रक्षा  संत्रालय  सें  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  में  रा्ष्य  मंत्री  चिताभणि  परणिप्रही  )  पर

 और  की  मौजूदा  सप्लाई  के  अतिरिक्त  अस्पताल  को  रूप  बिजली  की
 सप्लाई के  ।  किलोब्राट  की  एक  अलग  ट्रॉसम्रीशन  लाइन  और  125  किलोकट  एस्प्रीयर

 उपलब्ध  किया  गया  है  ।

 आधा  क्षेत्रों  के  बिजली  को  सप्लाई  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  क्हिरਂ  विद्युत  बोर्ड  ध्यान  दे
 रहा है

 ।:

 दानापुर  छावनी  सें  सड़कों  को  मरम्मत

 2257,  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के
 दौ्ातश  दालाइुर  छाड़की  परिषदਂ  के  क्षेत्राधिकार  अन्तगंत  सरकार  द्वारा

 निर्मित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  सड़कों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  लो  कोल्ही  रोड  और  गोवा  बाजार  रोड  वर्ष  1987  की  बाढ़  में  बुरी  तरह  खराब
 हों  गई  और

 यदि  तो  इन  सड़  कों  की  मरम्मत  कब  तक  कराई  जाएगी  और  उ्च  किशना  खर्चा
 आएगा  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पृ्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :
 चालू  वित्तीय  कर्ष/के  दौरान  छाबभी  बोर  का  किसी  सष्टक  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  लेकिन  बस  स्टेंड-सड़क  की  मरम्मत  की  जा  चुकी

 लो  कोठी  रोड  ओर  गोवा  बाजार  रोड  नामक  कोई  सड़कें  नहीं  लेकिन  1987  में  के
 कारण  लाल  कोठी  रोड  और  गोरा  बाजार  रोड  हल्की-सी  खराब  हो  गई  थीं  और  इनका  उपयोग  किया
 जा  रहा

 छावनी  बोईं  अवश्य  ही  निधि  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  मौजदा  सड़कों  की  मरम्मत  और
 नई  सड़कों के  निर्माण  का  भावी  कार्यक्रम  तैयार  करेगा  ।

 न्‍

 सोबियत  संध  द्वारा  भारतीय  विभानों  को  देख-रेल

 ]

 कसा
 2258.  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‌  क:ः
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 क्या  सोवियत  संघ  ने  वर्ष  1989  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  की  देख-रेख

 करने  के  लिये  अपने  चालक  दल  एवं  विशेषज्ञ  भेजने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ३०

 इस  सम्बन्ध  में  ख़रकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  और
 इण्डियन  अपने  विमान  बेड़े  में  वुद्धि  करने  के  लिए  ऐरोफ्लोट  से  एक  आई

 एम  और  एक  टी०  विमान  वेटलीज  पर  ले  रहा  है  |  करार  में  इन  विमानों  के  प्रचालन  के
 लिए  तकनीकी  कार्मिकों  सहित  विमानों  के  अनुरक्षण  की  सहायता  की  व्यवस्था  है  ।  इन  दो  विमानों  को

 इण्डियन  एय  रलाइन्स  के  सभी  विमानों  का  प्रचालन  और  अनुरक्षण  उनके  अपने  काभिकों  द्वारा
 किया  जाता  है  ।

 रूसी  कर्मीदल  एयर  इण्डिया  द्वारा  वेटलीज  पर  लिए  गए  विमान  पहले  से  ही  उड़ा  रहा
 अतः  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  वेटलीज  पर  लिए  गए  विमानों  पर  रूसी  कर्मीदल  को  लगाना  कोई  नई
 बात  नहीं  है  ।

 भुगतान-संतुलन  के  बारे  में  योजना  आयोग  के  विचार

 2259.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  ने  देश  की  भुगतान-संतुलन  की  स्थिति  पर  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की
 है  तथा  विकास  एवं  पूंजी-निर्माण  को  अवरुद्ध  किए  बिना  इसकी  सक्षमता  को  बनाए  रखने  के  लिए  लगातार
 और  सुस्पष्ट  प्रयास  करने  को  कहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  प्रयासों  एवं  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 घोजना  मस्ती  तथा  कार्यक्रम  कर्पास्थियन  संत्रो  माधथसिह  :  आठवीं
 वर्षीय  योजना  अभी  तैयारी  के  स्तर  पर  ही

 जैसे  ही  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  इसे  संसद  के  सम्मुख
 प्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  ।

 दिल्‍ली  में  कालगर्ल  पेशा

 2260.  शीमती  मतोरमा  सिंह  :  क्या  गुह  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  होटलों में  कालगलों  का  पेशा  बढ़ता  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पेशे  को  रोकने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 लोक  शिकायत  तथा  पेस्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठटा  ।

 होटलों  की  बार-बार  जाँच  की  जाती  होटलों  के  आस-पास  प्रलोभन/स्त्रोतों  को  लगाया

 जाता  है  तथा  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती

 करवाड़  में  तटोय  सरगाह  और  जल  क्रोड़ा  परिसर  का  विफास

 ]
 ञ्री  श्रीकांत  दस  लरसिहराज  बाडियर  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटम  मंत्री  यह

 बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  में  करवाड़  में  तृतीय  सेरगाह  और  जल  क्रीडा  परिसर  का  विकास  करते

 सम्बन्धी  एक  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  हेतु  क्‍या  कार्यकाही  की  गई  है

 और

 इस  परियोजना  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  वहन  करने  का
 भ्रस्ताव  है  ?

 ड़
 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  थो०  :  से

 कर्नाटक  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  करवाड़  में  13.33

 लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  समुद्र-तट  विहार  स्थल  का  निर्माण  करने  हेतु  इस  परियोजना

 को  सैद्धान्तिक  रूप  से  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  है  बशर्ते  कि  परियोजना  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  हो  और

 विस्तृत  योजनाएं  तथा  अनुमान  प्रस्तुत  किए  जाएं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  इलक्ट्रोनिक्स  प्रोद्योगिको  केन्त्र

 2262.  भरी  परसरास  भारद्वाज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  के  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  और  मध्य  प्रदेश  के  जनजाति
 कल्याण  विभाग  के  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  देश  में  एक  प्रमुख  इल॑क्ट्रोनिक्स  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मर्जी  तथा  महासागर  परमाण

 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  केਂ  आर०  और
 ग्रामीण  विकास  से  सम्बन्धित  क्षेत्रों  तथा  जन-जातीय  समुदाय  सहित  समाज  के  कमजोर  बर्गों  के  लिए
 व्यावसामिक  प्रशिक्षण  के  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्य  करने  की  एक  प्रायोगिक  परियोजना  के
 रूप  में  ग्रामीण  इलेक्ट्रानिकी  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  नामक  एक  संयुक्त  संघान  तथा  विकास  केन्द्र  की
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 स्फफ्ता के  इलेक्ट्रॉनिक  तिभाग ने  मध्य  प्रदेश  सक्य  सरकार
 के

 साथ
 एक

 प्रतिव्छानपत्र  पर

 हस्ताक्षर  किए  हैं  ।
 पे  o>

 वरस्कार  पे
 पयंटन  पर  लिखने  वाले  लेखकों  को  पुरस्कार  देने  को  योजना

 2263.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  सागर  ओर  पप्रेंटन

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पर्यटन  विभाग  ने  पयंटन  सम्बन्धित  विषयों  पर  हिन्दी  में  मूल  पुस्तकें  लिखने  वाले

 लेखकों  को  पुरस्कार  देने
 की

 एक  योजना  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया  है

 (a).  यद्दि  तो  कसा  सरकार  का  विचार  क्षेश्निय  भाषाओं  फ्से  टत  सम्बककी  पुस्तकें  लिखने
 को  बढ़ावा  देने  की योजना  आरम्भ  करने  की  भी  और

 यदि  तो  इस्-द्विशा-में  क्या  उ़ाये  गये

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भर्तोਂ  लिग्रमों की  समीक्षा

 2264.  श्री  राम  क्या  प्रश्नात्र  मंत्री  यह  बताने की  कृप्रा  करेंगे.क़ि  :

 क्‍या  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  आदेशों के  वर्ष  1975  से  भी  पहले  क्साजेਂ
 गये  भर्ती  नियमों  की  पांच  वर्ष  में  एक  बार  सम्रीक्षा  की  जाती  है

 यदि  तो  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  निदेशों  के  अनुसार  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा
 इन  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इन  अनुदेशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सभी  मंत्रालयों  से  सहुमति  प्राप्त  करने के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  में  राज्य  मस्त्री
 पी०  :  से  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  8-3-1988  988  को  जारी  किए

 गए  मास  दर्क्ी  यहਂ  विध्रारित  किया  गया  है  कि  निचले  तथा  उच्चतर  स्सर  के  पदों  की  संख्या
 में  हुई  वृद्धि  अथब्रा  करोज्ी  तथा  परिकालित  स्थिति  के  असुरूप  परिवतेन  करने  के  उहूं  श्णਂ  से  भर्ती
 नियमों  की  पांच  वर्क  में  एक  बपर  पुत्त  कक्षा  की  जाती  चाहिए  ।  इन  असुदेशों  के  अनुसार  भर्ती  निम्मों
 पुनरीक्षा  करमा/उन्हें  अश्रतन  बनाना  एक  सत्तत  उक्त  प्रमरीक्षभ  की  प्रणति  कों का  लिंक

 प्रशिक्षण  ब्रिभाग  द्वारा  केन्द्रीकृत  रूप  से  नहीं  किया  जाता  है
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 कार्यक्रम  सखपर

 2255.  श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्या  रोजभार  मंत्री  यह  धताने  की  कुपा  करेंगेकि  :

 महाराष्ट्र  में  2  कार्यकमम  के  ला!ग्‌"किये  जाने  के  पश्थात्‌  स्थयं  रीजगार  कार्यक्रम
 के  लक्ष्यों  में  वृध्धि/हई  और

 यह  ती  गत  तीम  वंषीं  की  उपलब्धियों  का  कवस्थार  ब्यौरा  जया  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्य  क्रम  कार्यास्थयन  सा्बॉलह  :

 कार्यक्रस  के  अ्तर्गत  एकीकृत  विकास  क्रार्यक्रम  एक  स्व  रोजगार
 कार्यक्रम  है  ।  महाराष्ट्र  वष॑  1982583  से  1988-89  89  के  लिए  एकीकृत  प्रामीण
 बिकास  कार्यक्रम  के  कार्थन्वियन  का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 एकीकृत  प्रास्ीण  व्रिकास  कार्पिेकस

 को
 संक्या  में

 वर्ष  लक्ष्य  अपसब्धि

 1982-83  3  237  230

 1983-84  4  178  223

 4984-85  178  216

 1985-86  5-8  6  301  480

 4  230  298

 1987-88  277  293.

 1988-89

 88--  181

 89)

 भारतोय  सांदिप्रक्रीय  सेदा  के  अधिकारियों  की  शिक्ाम्रते

 2266.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  अधि  हारियों  ने  पदोन्‍नति  के  अपर्याप्त  अवसरों  सहित

 अपनी  शिकायतों  के  बारे  में  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरे  क्या  हैं  और  इन  अधिकारियों  को  न्याय  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  माधथ  सिंह  :  ओर
 सरकार  को  समय-समय  पर  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  अधिकारी  संघ  से  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  में
 अतिरिक्त  पदों  के  संवर्ग  में  सम्मिलित  पदों  के  ग्रेड  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  भारतीय
 सांखियकीय  सेवा  के  अधिकारियों  का  पैनल  बनाने  और  सेवा  में  पुष्टि  करने  आदि  जैसे  मामलों  पर
 बेदन  प्राप्त  होते  रहे  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  शामिल  हैं  :---

 (1)  सेवा  के  संवर्ग  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  पदों  का  पता  लगाया  गया

 (2)  कार्यात्मक  आधार  पर  ग्रेड  बढ़ाने  के  लिए  पदों  का  पता  लगाया  है  और श्र

 (3)  अधिकारियों  को  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  में  लम्बित  पड़े  मामले

 2267.  भरी  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :
 क्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :

 क्या  प्रधान  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  मुख्य  बेंच  में  मामलों  को  स्वीकार  करते
 दर  उनके  मिपटारे  की  दर  से  अधिक

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  मुख्य  बेंच  में  व्षधार  लम्बित  म।मलों  की  संख्या
 क्या  है  और  अन्य  बेंचों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  की  तुलना  में  इनकी  संख्या  अधिक  हैं  अथवा  कम
 और

 हि
 भारी  संख्या  में  मामलों  के  लम्बित  पड़े  रहने  से  रोकने  और  मामलों  के>शीघ्र  निपटारे  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?  कं हि
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशम  मंत्रालय  में  राज्य  रृश्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो

 पी०  ५

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की

 1.

 ठ  तथा  अन्य  न्यायापीठों  में  लम्बित  मामलों «्  «॒  रेਂ  75
 की  वर्षवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ६६

 :
 मामलों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  जे

 पीठों  में  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  खाली  पदों  को
 करके  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  को  सुदृढ़  बनाने

 *]

 के  लिए  सरकार  अधिकरण  की  विभिन्‍न
 तथा  साथ  ही  नई  न्यायपीठों  की  स्थापना
 !  समय-समय  पर  प्रयास  करती  रही

 ।.
 २

 २ कलाਂ 56
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 गण_झ8३झ्ख३ग  जय  पथ

 बेस्टलेंड  हेलोकाप्टरों  के रख-रखाव  को  सुविधाओं  के  अध्ययन  के  लिए  समिति

 2268.  क्री  सैयद  शाहबुद्दीम  :  क्‍या  सागर  थिसानस  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सागर  विमानन  के  महानिदेशक  ने  पवन  हंस  द्वारा  प्रयोग  में  लाए  जाने
 वाले  वेस्टरलंण्ड  हेलीकाप्टरों  के  बेड़े  की  रख-रखाव  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  अध्ययन  किए  जाने  का  आदेश
 दिया  है

 यदि  तो  इस  अध्ययन  दल  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अध्ययत  का  विचारण  क्षेत्र  क्या  है  तथा  इस  अध्ययन  को  कब  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य
 रखा  गया  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  नागर
 विमानन  के  महानिदेशक  ने  पवनहंस  लिमिटेड  के  विमान  बेड़े  में  वेस्टलैण्ड  और  डाफिन  दोनों  प्रकार  बे
 हेलीकाप्टरों  के लिए  रख-रखाव  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  अध्ययन  करने  का  आदेश  दिया

 अध्ययन  दल  में  नागर  विमानन  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया
 के  विशेषज्ञ  सम्मिलित  हैं  ।

 अध्ययन  मौजूदा  रख-रखाव  सम्बन्धी  सुविधाओं  और  कार्य-विधियों  एवं  पवनहंस  द्वारा

 अनुपालन  किए  जा  रहे  अपने  कामभिकों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  की  जांच  करेगा  ओर  रख-रखाब  सम्बन्धी
 कार्यविधियों  तथा  जनशक्ति  संसाधनों  में  सुधार  करने  की  सिफारिशें  करेगा  ।  ऐसी  सम्भावना

 के  यह  दल  1989  के  अन्त  तक  नागर  विमानन  महानिदेशक  को  अपनी  रिपो  प्रस्तुत  कर
 देगा  ।

 खाड़ी  के  क्षेत्र  स ेएपर  इण्डिया  को  आय

 दि  2269.  झी  पो०  ए०  एस्टली  :  क्या  नागर  बिमानत  ओर  पर्यठस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 *  एयर  इण्डिया  को  बर्ष  1987-88  के  दौरान  कुल  कितनी  आय  हुई

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  खाड़ी  क्षेत्र  स ेकितनी  आय  और

 एयर  इण्डिया  में  सबसे  अधिक  आय  प्राप्त  करने  वाले  क्षेत्र  का  ब्यौरा  कया

 लागर  बिमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  1987-

 .  88  में  एयर  इण्डिया  द्वारा  अजित  कुल  यात्री  राजस्व  939.74  करोड़  रुपए

 1987-88  में  गल्फ  सेक्टर  से  234.8  करोड़  रुपए  का  राजस्व  :  अजित  किया  गया

 1987-88  में  खाड़ी  मार्ग  सबसे  अधिक  लाभ  देने  वाला  मार्ग  इस  मार्ग  पर  परिचालन

 लाभ  43.29  करोड़  रपए  था
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 हल्थिया  और  सलकेत्ता के  शौण  िभार्न  सेवा

 ..  2279.  जी  शरण  नोबील  लिभ  :  क्या  नागर  विभानत  और  क्यंहन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 कस  और  कलकता  के  कीच  वायुकृत  सेवा  शुरू  करने  लिरणेय  किया

 गत

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कौरण  क्यों

 मार  घिलेश्त्ें  और  पर्यटन  संधोलेधे  की  राज्य  मैरी  शिवराज  बी  :

 नहीं  ।

 (ad)  प्रश्णਂ  नहीं

 थिमाने  क्षेमतां  कीं  कमी  और  अन्य  संसाधनों  की  कमी  के  कारंण  वाँयुदू्ते  कीं  तंत्कॉल॑
 विस्तार  योजना  में  हल्दियां  को  शामिल  कंरनां  सर्म्भव  नहीं  हैं  ।

 दिल्‍लौ  में  पुलिस  अत्याचार

 29871:  भी  कमला  प्रशाई  रात  :  क्यों  गुंहँ  मरे  यह  बताते  की  कंपो  करेंगे  कि  :

 क्या-सरकार  को  इस  बात  की  जातकोरी  है  कि  दिल्ली  के  पुलिस  स्टेशनों  में  निर्दोधਂ
 ब्यक्षतियाँ  को  निर्देयतापूर्वक  पीटा  जाता

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों  की  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  और  ऐसे
 पुलिस  स्टेशनों  के  नाम  क्या  और

 इंसके  लिए  उसेरदोयी  पौएं  गए  पुलिस  अधिकोरियीं  के  क्तिद्ध  की  गए  फीर्थवाही  की  ब्यौरा  -
 क्‍या

 लोक  शिंकर्यते  तेंगी  पेंरॉ्  मेंश्रॉलिय  में  साल्य  बंधी  तयीं  गृह  मंग्रालप में  राज्य  संत्री
 पो०  :  दिल्ली  में  कुछ  पुलिस  का्मिक्रों  द्वारा  व्यक्तियों  को  पीटने/दुश्यंवहार

 करने  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  ।

 3।

 पुलिस  स्टेशन/चौकी  का  ता

 1.  झौज  काजी

 3.  अम्बेडकर  नगर

 3.  पी०  पी०  ओखला
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 4.  त्रिलोक  पुरी

 5.  गीता  कालोनी

 6.  शालीभीर  बाग

 7.  सुल्तानपुरी
 8.  लाहौरीं  गेट

 9.  कालकाजी

 10.  संब्जीਂ  मंडी

 11,  सब्जी  मंडी

 12.  कोटला  मुबारंकपुर
 13.  मंगीलपुरी

 इनमें  से  दो  मामलों  में  पीटनें  क ेआरोपों  की  पुष्टि  की  गई  है  ।  एक  मामले  में  एक  सहायक
 उप॑-निरीक्षक का  गैर-संवेदनशील  स्थान  पर  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  तथा  उसका  नाम  संदिग्ध
 सत्यनिष्ठा  वाले  लोगों  की  सूची  में  लाया  गया

 एक  अन्य  मामले  में  एक  उप-निरीक्षक  तंथाਂ  दो  कांस्टैबवलों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया

 पश्चिस  बंगाल  में  जेल-निकासी  योजनाओं  को  मंर्जुरी

 2272.  श्री  समतें  कुमार  मंडल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  योजना  आयोग  की  स्वीकृति
 हेतु

 भेजी  गई  पश्चिम  बंगाल
 के  सुन्दरवन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  जल-निकांसी  योजनाओं  का  व्यौरा  क्य

 योजना  आयोग  ने  किन-किम  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी

 जिन  योजनाओं  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  उनका  ब्यौरा  क्‍या  इसके  क्‍या  कारण

 और

 हन  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 योजना  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधवर्सिहं  :  ओर
 योजना  आयोग  को  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरबन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  कोई  जल-निकासी  योजना  स्वीकृति
 के  लिए  नहीं  मिली  हैं

 ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 संहानगरों  से  तिरप्ति के  लिए  विमान  सेवा

 2273.  भीमतो  मनेम्मा  अंजया  :  क्या  नांगर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :
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 |  -

 कया  तिरुपति  हवाई  अड्डे  पर  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ताकि  इस  तीर्थ  केन्द्र  पर

 बढ़ते  हुए  यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा

 क्‍या  तिरुपति  महानगरों  से  जोड़ते  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  मुख्य  हवाई  मार्गों  से

 जोड़ने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कब  तक

 कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  प्ंटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  शिवराज  बी०  :  से

 राष्ट्रीय  विभानपत्तन  प्राधिकरण  तिरुपति  हवाई  अड्डे  पर  धावनपथ  के  विस्तार  और  अन्य

 भूत  सुविधाओं  के  विकास  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  कर  रहा  है  जिससे  इसे  बोइंग  737  विमानों  के
 परिचालनों  के  उपयुक्त  बनाया  जा  सके  |  दो  विमानों  के  अहमदाबाद  में  एक

 विमान  के  नष्ट  होने  और  लीज  पर  प्राप्त  होने  वाले  विमान  के  नियोजित  समय  के  बाद  आने
 के  दृण्डियन  एयरलाइन्स  की  विमानक्षमता  में  कुछ  कमी  आ  जाने  की  वजह  से  एृण्डियन
 लाइन्स  पर्याप्त  विमान  क्षमता  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  ही  नयी  सेवा  के  परिचालन  पर  विचार  करने  की
 स्थिति  में  होगी  ।

 शालंघर/होशियारपुर  से  दिल्‍ली  के  लिए  विमान  सेवा

 2274.  भी  कमल  चौधरी  :  क्या  मामर  विमानन  और  पयंटस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  के  पास  दिल्ली  को  बायुदृत  विमान  सेवा  द्वारा  जालंध  र/होशियारपुर  के  साथ
 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  का्यं  आरम्भ  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  दिल्ली  से  जालंधर/होशियारपुर  के  लिए  वायुद्ृत  सेबा  कब  से  प्रारम्भ  की
 जाएगी  ?

 सागर  विसानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  से
 परिचालनात्मक  विमानक्षेत्र  और  विमानक्षमता  उपलब्ध  होने  वायुदृत  की  चालू  योजना  अवधि

 में  जालंधर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  योजना

 भारत  पर्यटन  थिकास  मिगम  का  जयकारा  अशोक  रेस्तरां  के  साथ  अमुबन्ध

 2275.  क्ली  अक्तर  हसन  :
 कया  मागर  विमानन  ओर  पवंटल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  श्री  माता  वैष्णों  देवी  प्रबन्ध  बोर्ड  की  सहायता  से
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 स्थापित  जयकारा  अशोक  रेस्तरां  के  साथ  किए  गए  अनुबन्ध  को  समाप्त  कर  दिया  अथवा  समाप्त
 करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  |

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  भविष्य  में  इस  अनुबन्ध  को  समाप्त  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  कोई  बैठक  हुई  और

 8)  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 तागर  विमानन  ओर  पयंटन  समंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  से
 श्री  माता  बँष्णो  देवी  मन्दिर  बोर्ड  ने  दिनांक  1-1-1989  से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  साथ  अनुबंध
 समाप्त  कर  दिया  है  ।  बोड्ड  ने  इसके  पक्ष  में  यह  कारण  बताए  हैं  कि  यदि  वे  सहमति  के  अनुसार  कुल
 कारोबार  के  एक  प्रतिशत  का  भुगतान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  करते  हैं  तो  इसे  एक  वाणिज्यिक
 परिचालन  माना  जाएगा  और  बिक्री  कर  का  भुगतान  करना  पड़ेगा  जिसके  फलस्वरूप  भोजम  की  लागत
 में  बुद्धि  होगी  ।

 और  (3)  दिनांक  5  1988  को  आयोजित  बेठक  में  मन्दिर  बोड़े  ने  रेस्तरां  को

 विभागीय  तौर  पर  चलाने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 जिपरशा  लेशनल  वालस्टियर्स  हारा  आतंकवादी  मतिविधियां

 2277.  भरी  बाजू  बन  रियान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  त्रिपुरा  नेशनल  वालन्टियर्स  एस०
 द्वारा  अपने  हथियार  डाल  दिए  जाने  के  बाद  भी  वे  आतंकवादी  गतिविधियां  जारी  रले  हुए

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहम  :  भ्रपुरा  में  त्रिपुरा  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवकों  के  आत्मसमर्पण  किए  जाने  के  बाद  सरकार  को  उनकी  आतंकवादी  गतिविधियों  की  ऐसी  कोई

 सूचना  प्राप्त
 नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समुद्र  को  लहरों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करना

 2278.  भी  मुस्लापल्‍लो  रामचखन  :

 भी  ई०  अम्यपू  रेड्डो
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  केरल  के  समुद्री  तट  पर  लहसें  से  क्र्जा  प्राप्त  करमे  के  लिए  प्स्लत्तकत

 परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 ख)र्या
 गै

 परियोजना
 की  f  नप  हे  बिचार  और यदि  तो  परि  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  क़स्ते  का  ज़िचार

 इस  फ्स्मोज़ता  पर  कितनी  लाग्रत  भाने  का  अनुमान  है  और  इसकी  क्रर्जा  उत्दाद्न  क्षमता

 कितनी  होगी  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  संज़लय  में  शाज़्य  मंत्री  तश्ां  महासागर  परख्राणु
 इलेक्टॉमिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  जी

 श्रीमान्‌  ।

 तरंग  ऊर्जा  परियोजना  हेसु  समुद्री  परीक्षण  के  लिए  स्थान  केरल  में  त्रिवेन्द्रम  के  तट  के
 निकट  विशिजम  भत्स्य  पोताश्रय  है  ।

 की  भनुसात्तित  लागत  112  लाख  रुपए  है  और  ग्रह  परिम्रोजना  पूरी  ड्ाने
 प्र  इससे  बिजली  तथ्ना  150  कि०ज़्ा०  अधिकतम  बिजली  का  ज़त्प्द्धन  होस़ा  ।

 पोलियो  तथा  सम्बद्ध  टोके  तेयार  करमे  के  लिए  विदेशी

 सहयोग  से  कृरियोशता

 2279.  भरी  सांभाजी  राज  ककाड़े  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पोलिमौ  और  उससे  सम्बद्ध  टीके  तैयार  करमे  के  लिए  चिंदेशी  सहयोग  से  दो

 योजनाएं  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दी  गई

 (a)  यदि  वो  तत्सम्बन्धी  अयौरा  क्या  है  और  इन्हें  कहां  स्थापित  किया

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  तने  इन  स्॒यंत्रों  को  पिम्परी-पुणे  तथा  बम्बई  में  स्थापित  करने  का

 अनुरोध  किया  जहां  हाफनिंग  बम्बई  के  माध्यम  से  पर्याप्त  सुविधाएं  सुलभ  भौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्नोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  छंझी  तपा  सहाक्वाग़र  प्ररभाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  और

 हां  ।  भारत  सरकार  ने  पोलियो  और  सम्बद्ध  वैक्‍्सीनों  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  लिए  भिम्ब्भलिखित  दो

 परियोजनाएं  अनुमोदित  की
 ह

 1.  इन्स्टीट्यूट  फ्रांस  के तकनीकी  सहयोग  से  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने
 वाली  इन्एक्टीवेटिड  पोलियो  ऊतक  संवर्धन  बेरो  रेबीज  वेक्सीन  तथा  खसरा  वैक्सीन  के  स्वदेशी
 उत्पादन  के  लिए  एक  अनुसंधान  एवं  विक़ात्न-सह-उत्पाद्नत  इकाई  स्वीकृत  की  गई  परियोजना  की
 बर्तमान  अनुमानित  लागत  करीब  86  करोड़  रुपए  यह  इकाई  हरियाणा  राज्य  के  गुडगांव  जिले  में
 स्थापित  की  जाएगी  ।  भारत  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्म  क्राप्रोरेशत  ल़िप्रिठेड़  तथा  हइुन्‍्स्टीट्यूट
 मेरियू  संयुक्त  क्षेत्र  इसमें  भागीदार  होंगे  तथा  प्रत्येक  के  25  प्रक्धिश्षत  इक्ष्त्रठी  ल्लेब्रर  शेष  25
 प्रतिशत  की  प्रोस्पेकट्स  के  माध्यम  से  अंशदान  हेतु  जनता  को  पेशकश  की  जाएग्री  ।

 64



 22  1910  लिखित  उत्तर

 2.  भारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  में  एकीकृत  दीर्धावधिक  सहयोग
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सोवियत  तकनीकी  परामर्शी  सहयोग  से  उत्तर  प्रदेश  के  बुलन्दशहर  जिसे में  प्रतिवर्ष
 ओरल  पोलियो  वक्‍्सीन  की  100  मिलियन  खुराकों  के  उत्पादन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  अनुसंधान
 एवं  विकास-सह-उत्पादन  इकाई  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  है  ।

 जी  महाराष्ट्र  सरकार  ने  ओरल  पोलियो  वैक्सीन  उत्पादन  सुविधाएं  उस  राज्य  में
 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 ओरल  पोलियो  वेक्सीत  उत्पादन  सुविधाएं  हाफकिन  बायोफार्मास्यूटिकल्स  कार्पोरेशन
 लिमिटेड  के  माध्यम  से  पुणे  तथा  बम्बई  में  स्थापित  किए  जाने  के  सम्बस्ध  में  विशेषश  अभिमत  के  अभुसार
 उल्पादन  आरम्भ  करने  से  पूर्व  बम्बई  में  विद्यमान  सुविधाओं  में  व्यापक  आशोधन  तथा
 कार्मिक  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  विशेषज्ञों  का  यह  मत  भी  रहा  है  कि  वाईरल  वैक्सीन  के  लिए
 अम्बई  नगर  में  उत्पादम  सुविधाएं  स्थापित  करना  अधांछनीय  पुणे  में  पोलियो
 बैक्सीन  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  अवसंरचना  अथवा  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  हाफकिन  संस्थान

 तथा  हाफकिन  बायोफार्मास्यूटिकल्स  कार्पोरोशन  लिमिटेड  को  मूल  वाईरल  वेक्सीन  का  उत्पादन  हाथ  में
 लेने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय  प्रबन्धकीय  तथा  वित्तीय  स्तरों  पर  अत्याधिक  आधारभूत  और  संरचषनात्मक
 परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  होगी  ।  महाराष्ट्र  सरकार  को  विशेषज्ञ  समितियों  के  इन  विचारों  तथा

 सुझावों  से अवगत  करा  दिया  गया

 ताइबान  जलपोतों  द्वारा  अवैध  रूप  से  सछलो  पकड़ता

 2280.  भ्री  एस०  ख्री०  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988  में  ताइवान  जलपोतों  को  बम्बई  के  निकट  अवेध  रूप  से  मछली  पकड़ते

 हुए  पकड़ा  गया  हु

 यदि  तो  इस  प्रकार  अवध  रूप  से  मछली  पकड़ने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  और

 वर्ष  1988  में  अवेध  रूप  से  मछली  पकड़ने  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  और  चोरी  से  मछली  पकड़मे  के  लिए  कितने  जलपोत्त  पकड़े  गए  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  चिम्तामणि  :

 हां
 ।

 अवध  रूप  से  मछली  पकड़ने  पर  निगरानी  रखने  और  उसे  रोकने  के  लिए  तटरक्षक  पोतों

 और  विमानों  को  गश्त  के  लिए  नियमित  रूप  से  तैनात  किया  जाता  है  ।

 हमारे  अनन्य  समुद्री  आधिक  क्षेत्र  में  अवध  रूप  से  मछली  पकड़ने  के  लिए  1988  में

 434  कमियों  सहित  मछली  पकड़ने  वाले
 3

 विदेशी  पोत  पकड़े  इनमें  180  कमियों  सहित
 8  ताइवानी  पोत  भी  शामिल  हैं  ।
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 ee  जन न  नाना  दर  स्‍अनिभन२७ओि७ऑनजनता

 आस्फ्न  प्रदेश  में  प्रेतियम  के  भंशर

 228  भीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :  कथा  प्रधाम  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  आस्प्र  प्रदेश  के  महबूबनगर  जिले  में  गोपालपेट  और  अन्य  स्थानों  पर  यूरेनियम  के

 भंडार  बिय्यमान
 यदि  तो  क्‍या  उक्त  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 भौर
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  सरत्रो  तथा  सहासायर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  आर०  :  और

 आरस्भ्र  प्रदेश  के  महबूब्रनगर  जिले  में  गोप्रालपेट  और  अन्य  स्थात़ों  पर  व्यापक  रूप  से  किए
 गए  सर्वेक्षणों  से  कुछ  अन्य  स्थानों  में  कहीं-कहीं  पर  रेडियो-धर्मी  खनिजों  के  कूय  प्रत्म  चूलता  है  ।

 अब  तक  इन  क्षेत्रों  में  यूरेनियम  के  किसी  बड़े  भंडार  का  पता  नहीं  चब्रा  है  ।

 भारतीय  शांति  सेना  के  मारे  गए  कारमिकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को
 दिया  गया  मुआवजा

 2282.  डा०  दसा  साभन्‍्त  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रीलंका  से  मारे

 गए  भारतीय  शान्द्रि  सेंत्रा  के  कामिकों  के  भिकट  सम्बध्धियों  को  अब  तक  कितना  मुआवजा  दिया
 गया  है

 ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चितामरक  :
 श्रीलंका  में  कारंवाई  में  मारे  गए  भारतीय  शांति  सेना  के  कार्िकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  दिए  गए
 पेंश्वन  सम्बन्धी  तथा  अन्य  लाभों  के  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 श्रीलंका  में  कारंवाई  के  दोरात  मारे  गए  श्ारतीय  शांति  सेना  के  का्िकों  के  परिवारों  को
 8,70,  61,923.00  रुपए  की  राशि  अदा  की  गई  इसके  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  पा  1,69,00,000.00  रुपए
 सैन्य  सासूहिक  बीमा  लाभ  -  6,89,43,523.00  रुपए
 ख्ेन  अफम्तर  कल्याज़  निधि  जा  4,96,400.00
 सैन्य  अफसरों  की  पत्निग्रों  की

 कल्याणकारी  संस्था  न  7,  22,000.00  रुपए

 8,70,61,923.00  रुपए
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 सैन्य  सामूहिक  बीमा  लाभों  का  भशुपतात  के  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  किया
 जाता है  जिसके  लिए  कर्मचारी  को  निर्धारित

 दरों  पर  मासिक  अदायगी  करनी
 होती  है  ।

 (॥)  सैन्य  अफसर  कल्याण  निधि  और  सेना  अफसरों  की  पत्नियों  की  कल्याणकारी
 संस्था  से  कल्याणकारी  उपायों  के  रूप  में  किए  जाते  हैं  और  यह  सेना
 की  गैर-सरकारी  निधियों  में  से  दिया  जाता  है  ।

 आठवीं  योजना  में  गाडगिल-फार्मूले  में  परिबतंन

 2283.  श्री  जो०  एस०  बासंवराजू
 क्री  एस०  एम०  गुरड्डी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कूंपा  करेंगे  कि

 क्या  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करते  समय  राज्यों  के  लिंए  केर्द्रीय  सहायता  प्रदान

 करने  के  वेरतेमान  फामू  ले  में  परिवर्तत  किया  जा  रहा

 यंदि  तो  इसमें  क्या-क्या  परिवर्तन  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  के  वर्तमान  फार्मूले  में  परिबर्तन  करने  से  क्षेत्रीय

 असमानता  को  दूर  करने  में  राज्यों  की  योजनाएं  कहां  तक  सहायक  होंगे  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्जों  साथव  सिंह  इस  समय

 केन्द्रीय  सहायता  सम्बन्धी  मौजूदा  अशोधित  गाडगिल  फार्मूले  को  बेदेंलने  का  कोई  प्रस्ताव  बिचाराधीन

 नहीं  है  जिसको  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  1980  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हिमाचल  प्रंदेश  में  इलेक्ट्रातिक  उद्योगों  की  स्थापना

 2284.  झो  के०  डो०  सुल्तानपुरी
 :  क्या  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  जिन  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  उनका  ब्यौरा  क्या

 उनमें  से  कितने  उद्योगों  ने  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  और

 क्या  सरकारं  का  अन्य  राज्यों  की  भांति  हिमाचल  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग

 स्थापित  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  .:  ओर  वर्ष

 1988  के  हिमाचल  प्रदेश  में  इलेक  टॉनिकी  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  नए  7  आशय-पत्र  तथा  21

 67



 लिखित  उत्तर
 13  1989

 ड

 __..  ७  ४  ४  इौइ टटनन्ैपमत/०/फह एप

 पंजीकरण  जारी  किए  गए  संगठित  क्षेत्र  में
 4

 इकाइयों  तथा  लघु  उद्योग  में  7  इकाइयों  ने  अपने

 उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  को  सूचित  किया

 दिल्‍ली  में  सम्पत्ति  कर

 ]
 2285.  भी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1989  के  आफ  इण्डियाਂ  में  दिल्‍ली  नगर

 निगम  द्वारा  सम्पत्ति  कर  बसूली  में  अनियमितताएं  सम्बन्धी  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 और

 कया  सरकार  का  सम्पत्ति  कर  नियमों  को  तकंसंगत  बनाने  का
 प्रस्ताव

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  सोहन  और  दिल्ली  नगर  निगम

 1957  के  उपबस्धों  के  अनुसार  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  सम्पत्ति  कर  की  वसूली  की  जा

 रही  है  ।  काजਂ  के  निदेशक  ने  मामले  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग

 के  साथ  उठाया  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  एक  रिट्याचिका  भी  लम्बित  मामला

 न्यायाधीन  है  ।

 झारखंड  आम्दोलन  का  वित्त  पोषण

 2286.  चौधरी  लुशींद  अहमद  :
 भी  मोहम्मद  भमहफूज  अली  खां  :

 क्या  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  विदेशी  दाताओं  से  चंदा  प्राप्त  करने  वाले  कुछ  स्वयंसेवी
 संगठनों  द्वारा  झारखंड  आदोलन  का  वित्त  पोषण  किए  जाने  के  बारे  में  दिनांक  13  1989  के
 इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 और  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भरती
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इस  बारे  में  तथ्यों
 का

 पता  लगाया  जा  रहा  है  और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा  ।

 ,  _.  थर्ष  1986  में  भारतोय  वायुसेना  के  जायुयानों  का  दुघंटनाप्रस्त  होना

 :2287.  भी  नरसह  सूर्यबंशो
 :  कया  रक्षा  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दो  ए०  परिवहन  वायुयान  अपनी  उड़ान  के  दौरान  पहला  पठानकोट
 से  आते  हुए  लद्दाख  और  स्थित  लेह  में  तथा  दूसरा  वर्ष  1986  में  मस्कट  के  लिए
 झुकने  के  से  आते  हुए  जामनगर  में  खो  गए

 खोए  हुए  वायुयानों  के  बारे  में  की  गई  जांच  सम्बन्धी  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  तोड़फोड़  का  अथवा  उड़ान  के  दौरान  तकनीकी  खराबी  का  मामला

 क्‍या  दुघंटना  के  बाद  कुछ  संशोधन  के  बाद  इसी  प्रकार  के  वायुयान  प्राप्त  किए

 इन  दोनों  वायुयानों  के  दुघेटनाग्रस्त  होने  से  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान
 और

 भारतीय  वायुसेना  द्वारा  खराब  मौसम  में  इन  वायुयानों  की  क्षमता  के  बारे  में  किए  गए
 मूल्यांकन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  चितामणि  :

 (¥)  ।  जी  हे  ॥  ।

 और  22-3-86  को  जम्मू  और  कश्मीर  क्षेत्र  में  प्रथण  विमान  के  लापता  होने  की

 खबर  थी  ।  इस  क्षेत्र  में  भारी  हिमपात  होने  के  कारण  अन्त  में  9-8-86  को  विमान  के  मलबे  का  पता

 लग  सका  ।  दुघंटनाग्रस्त  विमान  में  बेठे  सभी  19  विमान  कर्मियों  और  यात्रियों  के  शव  भी  प्राप्त  हो
 गए  ।  यह  दुर्घटना  विमानचालक  के  निर्णय  में  हुई  चूक  के  कारण  इस  मामले  में  किसी

 तोड़-फोड़  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।

 अरब  सागर  के  ऊपर  लापता  हुए  दूसरे  विमान  की  व्यापक  हवाई  और  समुद्री  खोज  करने  के

 बावजूद  न  तो  विमान  का  पता  लग  सका  और  न  ही  उसके  मलबे  का  पता  लग  सका  ।  ऐसा  समझना

 जाता  है  कि  विमान  दुघंटनाग्रस्त  हो  मया  और  इसके  7  विमानकर्मी  मारे  गये  ।  वास्तविक  प्रमाण  की

 अनुपस्थिति  में  जांच  अदालत  दुघंटना  के  वास्तविक  कारणों  का  पता  नहीं  लगा  पायी  ।  आकाश
 में  विमान

 नष्ट  होने  की  सम्भावना  बहुत  कम  है  क्योंकि  यह  विमान  भारतीय  वायुसेना  के  लगभग  5  वर्षों  स ेसभी

 गैसमों  और  भू-भागों  में  कार्य  कर  रहा  था  इसलिए  तोड़  फोड़  की  सम्भावना  से  पूरी  तरह  इन्कार  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 यह  दुर्भेटभा  संरचनात्मक  या  उपकरणों  की  खराबियों  के  कारण  नहीं  हुई  थी  ।  संविदात्मक

 अनुबन्ध  के  अनुसार  निर्माता  इन  विमानों  की  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।

 (2)  6.6  करोड़  रुपए  ।

 यह  विमान  खराब  मौसम  में  मार्ग-निरदेशन  के  लिए  पूरी  तरह  सक्षम

 वक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  के  सदस्य  देशों  के  विमानों  के  लिए  इम्जिन
 ओबवरहाल  सुविधा

 2288,  झो  महेला सिंह  :  क्या  नागर  विमानम  और  पर्यटन  मन्‍्त्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 69



 eee  3  158

 क्‍या  एयर  इण्डिया  ने  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  के  सदस्य  देशों  के  विमानों

 के  जेट  इंजिनों  के  लि  एओवरहालिग  सविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  पेशकश  क॑  ठै  भ्रौ

 |  का  हे ब्
 ०४ | * |

 टः  7 ञ  ब्न्न्  BF]  ञ्जै  ्म  a  ६1६  र्  हि  रण  4|  ऊँ
 ८:

 ap  4  ञं  शै  4 और  के
 -
 #,  जी

 मागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  और
 हां  ।  एयर  इन्डिनया  ने  प्रेट  और  वाइटनी  तथा  जनरल  इलेक्ट्रिक  इंजिनों  क ेओवरहाल  के  लिए

 वधाओं  की  पेशकश  की  है  ।  यद्यपि  एयर  इण्डिया  के  पास  इस  समय  जेट  इन्जिनों  के  अ  गेबरहाल  के

 लिए  कोई  अतिरिक्त  क्षमता  नहीं  लेकिन  यदि  दीघंकालीन  वचनबद्धता  प्राप्त  होती  है  तो  क्ष  मंता
 में  वृद्धि  करना  संभव  हो  सकता  जे०  टी०  8  डी०  इन्जिन  के  ओवरहाल  के  लिए  एयर  लंका  से

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ  जिसे  सफलतापूर्वक  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 बांगलादेश  से  हिन्दुओं  फा  मारत  आना

 2289.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बांगलादेश  को  इस्लामी  राष्ट्र  घोषित  किए  जाने  के  बाद  कितने  हिन्दुओं  ने  भारत  में  शरण
 सी

 (8)  ऐसे  शरणा्थियों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी  और

 उनके  पुनर्वास  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री
 पी०  :

 से  बांगलादेश  को  इस्लामी  राष्ट्र  घोषित  किए  जाने  के  बाद  भारत
 में  शरण  लेने  वाले  हिन्दुओं  की  वास्तविक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  भारत  में  जिन  व्यक्तियों  ने  प्रवेश

 वे  अनधिकृत  घुसपैटिये

 राज्यों  क ेलिए  योजना  परिष्यय

 2290.  श्री  सोभनाथ  रथ  :
 थी  के०  रामचन्त्र  रेडडो  :

 क्या  योजमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1986-87,  1987-88  तथा  1988-89  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  को  मंजूर किए  गए  योजना  परिव्यय  का  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  पूर्ण  उपयोग  किया  गया  है
 और

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या
 योजना  मंत्री  तक  कार्यक्रम  कार्यान्थयन  भम्स्री  ५

 सोलेंकी  अर
 ब  1986-87  तथा  1987-88  के  लिए  राज्यवार  पर  कि  पर  Us) और

 (a)
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 संलग्न  है  ।  जिससे  यह  स्पष्ट  है  कि  अधिकांश  राज्यों  ने  योजना  परिव्यय  प्राप्त  कर  लिए  क्विरण

 से  बर्ष  1988-89  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  का  भी  पता  लगता  है  लेकिन  वास्तविक  व्यय  सम्बन्धी

 आंकड़े वर्ष  समाप्त  होने  के  बाद  कुछ  समय  बाद  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 विवरण

 बाविक  योजनाओं  1986-87  से  1988-89  के  अधोगन  परिव्यय/व्यय--राज्य

 राज्य  1986-37  1987-88  1988-89

 परिव्यय  परिव्यय  -  ब्यय  परिव्यय

 1  2  3  4  5  6

 आन्भ्र  प्रदेश  1000.00  1204.70  1112.43  1123.21..  1250.00

 अरू  णाचल  प्रदेश  च््  बन  110.00  111.78  126.00

 असम  500.00  499.02  575.00  572.40  610.00

 बिहार  1277.24  1281.21  1400.00  1194.84

 गोवा  चल  च्ः  79.75.  88.72  92.00

 गुजरात  950.00  965.61  890.51  1101.60  1275.00

 हस्यिणर  525.00  480.92  430.28  463.84  600.00

 हिमाचल  215.00.  238.80.  235.00  276.96...  260.00

 जम्मू  और  कश्मीर  337.65  337.66  387.50...  405.18  (1)  450.00

 कर्नाटक  766.00  696.17  769.45  702.10  (2)  900.00

 केरल  390.00  427.55  380.68  390.43  500.00

 मध्य  प्रदेश  1377.16  1169.00  1516.11  1412.99  1702.00

 महाराष्ट्र  1925.00  1963.77  2100.00  2190.47  2430.00

 मणिपुर  87.00  84.13...  105.00  105.33  122.50

 मेघालय
 "91.00

 89.04  110.00  110.35,  130.09

 मिजोरम  च  च्ः  70.00  71.66  85.00
 .

 नागालैंड  78.00  73.86  94.75  95.25  110.00
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 वी  #£ __/_्॒िपतख।/।.।श///खख/झ/
 2  3  4  5  6

 उड़ीसा  605.00  574.26  742.02  701.39  835.00

 पंजाब  575.00  678.93  650.00(3)  790.32  700.00(3)

 राजस्थान  530.00  527.84  606.00  64484  710.00

 सिक्किम  50.88  52.71.  54.10  57.93  63.00

 तमिलनाडु  1153.00  1150.67  1250.00  1276.58  1457.00

 त्रिपुरा
 115.06  125.00  138.24  144.00

 उतर  प्रदेश  1907.60  2005.42  2009.78  2214.93  2540.00

 पश्चिम  786.00..  714.95  871.25  782.93  954.00
 ____

 --  संशोधन  की
 अपेक्षा  अनुमोदित  परिब्यय  दोहरा

 दिया  गया

 ञ+  उस  समय  राज्य  नहीं

 (1)  प्रत्याशित  ।

 (2)  अस्थायी  ।

 (3)  केन्द्रीय बजट  में  दर्शाएं अनुसार  ।

 कर्माटक  में  बायुदूत  सेवा

 2291.  श्री  बी०  कृष्ण  राव

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  उपलब्ध  वायुदूत  सेवायें  अपर्याप्त

 क्या  सागर  बिसानस  ओर  पर्यटल  खंत्री यह  बताने  की  कृपा

 यदि  तो  सरकार  ने  कर्नाटक  के  और  अधिक  शहरों  के  लिए टक  के  और  अधिक  शहरों  के  लिए  वायुदृत  सेवा  उपलब्ध
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सागर  बिमामन
 और

 पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  शिवराज  बी०  :  से
 वायुद्ृत्‌  इस  समय  कर्नाटक  राज्य  में  मैसूर  और  बेललारी  के  लिए  सेवा  का  प्रचालन  कर  रहा
 विमान  क्षमता  की  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  और  परिचालनों  को  आर्थिक

 साध्यता  के  आधार  पर  वायुदृत  की  चालू  योजना  अवधि  में  कर्नाटक  राज्य  में
 विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 रायचूर  और  हुबली  को
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 ज़मरीको  सोनेटर  का  पंजाब  का  दौरा

 2292.  श्री  जगदीश  अबस्थी  :  कया  गृह  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  अमरीकी  सीनेटर  के  पंजाब  तथा  स्वर्ण  मन्दिर  के  दौरे  का  प्रस्ताव  एवं
 इसकी  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  तथा  इस  दौरे  के  क्या  उद्देश्य  थे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती
 पी०  :  और  अमरीकी  सांसद  और  गृह  विदेश  सम्बन्ध  समिति  की  एशिया

 तथा  प्रशान्त  महासागर  कार्यों  की  उप-समिति  के  अध्यक्ष  श्री  स्टीफन  सोलाजं  ने  श्री  थिशोडर  वीस  और
 उनके  स्टाफ  सदस्यों  डान  आरक  रोबर्ट  पोटर  गालब्रेथ  तथा  अमरीकी  दूतावास  के  प्रथम  सचिव
 श्री  वाल्टर  एल्ड्सन  के  साथ  17-1-1989  को  अमृतसर  और  चण्डीगढ़  का  दौरा  किया  ।
 विदेश  मन्त्रालय  के  अनुसार  भारत  के  दौरे  पर  आए  अमरीकी  सांसदों  ने  पंजाब  की  यात्रा  करने  की
 हच्छां  क्यक्त  की  और  इसलिए  उनकी  पंजाब  की  यात्रा  की  व्यवस्था  की  गई  ।

 तमिसना  में  चिद्ेशों  से  ध्नराक्षि  प्राप्त  करते  बाले  संगठन

 ]

 2293.  भी  पौ०  आर०  एस०  देंकहेशन  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अस्तर्गत  तमिलनाडु  में  किसने
 सेबौ  संधठन  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  कर  रहे  और

 उक्त  संगठनों  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  से  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  प्राप्त

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री
 पो०  :  31-12-1988  को  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी

 दाय  1976  के  अधीन  तमिलनाड  के  पंजीकृत  संगठनों  की  संख्या  1811

 तमिलनाड़  में  संगठनों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूचित  की  गई  विदेशी  अभिदाय
 की  जिसके  संगणकीकृत  आंकड़े  उपलब्ध  इस  प्रकार  हैं

 ज्जजज+

 वर्ष  रुपए

 1984  42,89,78,773

 1985  52,10,80,762

 1986  84,
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 जंब  प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  प्रौद्योगिकी  मिशन

 2294.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  जैव  प्रौद्योगिकी  को  उपयोग  में  लाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  जैव  प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रौद्योगिकी  मिशन  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलैक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  जी
 भारत  सरकार  ने  1982  में  एकोकृत  र  प्ट्रीय  बायोटेक्नोलॉजी  बोर्ड  गठित  किया  ।  जिसके  स्थान

 पर  उद्योग  आदि  जैसे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  वायोटेक्नोलरॉजी  के  उपयोग  के  लिए
 1986  में  बिज्ञान  एवं  प्रौ  मंत्रालय  में  एक  अलग  बायोटेक्नोलॉजी  विभाग  बनाया  गया  था  ।

 प्रकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  बहुत  सी  परियोजनाएं  तथा  कार्यत्रत़्  हाथ  में  लिए

 और  केवल  बायोटेक्नोलॉजी  के  क्षेत्र  के  लिए  अलग  से  टेक्नोलॉजी  मिशन  स्कार्ति
 करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  निम्नलिखित  टेक्नोलॉजी  मिशनों  के  क्रियान्वयन  में

 बायोटेक्लौलॉजी  शर्रमिल  है  :--

 1.  रोग  क्षमीकरण

 2.  तिलहन

 3.  डेयरी  प्रौद्योगिकी

 क्षमीकरण  पर  टेक्नोलॉजी  मिशन  में  बाग्रोटे्नोलॉजी  का  उफ्योग  कंक़सीनों  के  उत्पादन
 तथा  नई  और  बेहतर  कँक्सीनों  के  अनुसंधान  एबं  विकास  के  लिए  किया  जा  रहा  क्ल्रहनों  फर
 टेक्त्रोलॉजी  मिशन  में  तेल-ठाड़  तथा  नारियल  के  ऊतक  संवर्धन  प्रवर्धस  के  रूप  में  वायोडेक्लोलॉजी  का
 योगदान  सम्मिलित  है  ।  डेयरी  टेक्नोलांजी  मिशन  में  पशु  रेवड  सुधार  के  लिए  श्रृण  प्रत्योरोपण  प्रौद्योगिकी
 जैमी  नई  बायोटेक्नो  लॉजियों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।

 आई०  एण०  एस०  डो०  ओ०  सी०  के  मुद्रणालय  का  एन०  एस०  एल०  भवन
 में  स्थान्तरण

 ]
 2295.  श्रोमतो  शान्ति  देवो  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वंज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  आई०  एन०  एस०  डी०  ओ०  सी०
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 के  धुदेशोर्लिय  को  पो०  आई०  ढी०  भवन  हिले  साहेंड  रोड  से  एन०  एस०  एले०  भेंबेने  में  स्थानांतरित
 करने  के  आदेश  जारी  किए

 यदि  तो  मुद्रणालय  की  अभी  तक  स्थानांतरित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इसे
 कब  तक  स्थानांतरित  कर  दिया

 क्या  एन०  एस०  एल०  भवन  में  ध्रुद्रणालय  के  लिए  अतिरिक्‍त  स्थान  निर्धारित  किया  गया
 था  और  उसका  निर्माण  किया  गया  और

 आई०  एन०  एस०  डी०  ओछ०  सी०  कार्यालय  द्वारा  इस  स्थान  के  निर्माण पर  कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई  थी  और  उसका  ठेका  किस  दर  पर  दिया  गया  था  और  जिस  ठेकेदार  को  ठेका

 दिया  गया  था  उसका  विवरण  कया  है  ?

 विज्ञा  और  प्रोशोंगिकी  संत्रालये  में  राज्य  मन्त्री  तथो  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  :  हां  ।

 पुनविचार  करने  सानुपातिक  कारणों  और  वास्तविकता  के  कारणों  से  कि  नवीन  स्थल है  हा  न्‍
 पर  तहखाने  में  लगाये  जा  रटे  प्रेस  में  आग  की  दुर्घटना  से  बचाव  कोई  रास्ता  नहीं  था  और  प्रेस  का
 कार्य  करना  लाभदायक  नहीं  था  इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  फिलहाल  प्रेस  को  वहां
 रिसे  म  किया  जाये

 और  एन०  एस०  एल०  इमारते  के  कुल  क्षेत्र  11291.13  वर्गभीटर  के
 तहखाने  में  प्रेस  लगाने  के  लिए  लगभग  529.265  बर्गमीटर  का  एक  क्षेत्र  अलग  रखा  गया  जिसके

 निर्माण  कार्य  का  आवंदन  मँसर्स  सुभाष  एण्ड  नई  दिल्‍ली  को  किया  गया  था  ।  भवन  के

 इस  भाग  वे  निर्माण  की  लागत  प्रति  वर्गंमीटर  रुपये  1109.30  की  दर  से  रुपये  5,87,1

 आती है  ।  इसके  अतिरिक्त  लकड़ी  के  पार्टीशन  और  इस  क्ष  सजावट  का  कायं  मेससे  जे  ०जे० ।

 हर्स
 एण्ड  नई  दिल्‍ली  को  539.53  रुपये  प्रति  वर्गमीटर  की  दर  से  दिया  गया  था  ।  इस
 2'85,  554.52  रुपये  व्यय  किए  गए  ।  प्रेस  के  लिए  अलख  रखा  गया  क्षेत्र

 प्रदर्शर्न  ट  आदि  अन्य  यूनिटों  की  स्थापना  द्वारा  उपयुक्त  रूप  से  उपयोग  किया  गया  है  ।

 कम  लागत  के  पसंनल  कम्प्यूटर

 2296.  श्री  बनबारो  साल  पुरोहित  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कम  लाथत  के  पसंनल  कम्प्यूटरों  का  निर्माण  करने  का
 विचार

 यदि  तो  उक्त  कम्प्यूटर  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  कया  सरकार  का
 इन  कम्प्यूटरों  का  निर्यात  करने  का  भी  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 -+---+++--  ++  परमाणु कीन-+--*४८5ससउसलनस  ++  कम

 विज्ञान  और  प्रौद्योग्की  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रालिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर  :  सरकार  मानकी

 करण  और  सामग्रियों  की  थोक  खरीद  के  जरिए  वैयक्तिक  कम्प्यूटरों  की  कीमत  कम  करने  का  प्रयास

 कर  रही  है

 और  उपर्युक्त  ढाँचे  पर  आधारित  कम्प्यूटर  की  अनुमानित  लागत  देश  में  इस  समय

 उपलब्ध  वैयक्तिक  कम्प्यूटरों  की कीमत  से  काफी  कम  होने  की  सम्भावना  है  ।  ऐसे  कम्प्यूटरों  के  निर्यात

 की  सम्भावनाएं  भी  हैं  ।

 भारत-पाक  सीमा  पर  बाड़  लगाते  से  प्रभावित  किसान

 ]
 2297.  क्रो  मनफूल  सिह  चौधरी  :  क्‍या  गुह  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गंगानगर  जिले  में  भारत-पाक  सीमा  पर  कांटेदार  बाड़  लगाई  जा  रही

 क्या  किसानों  की  सिचित  भूमि  पाकिस्तानी  सीमा  से  400  फुट  की  दूरी  के  भीतर  है  जिसके
 किसान  अपनी  भूमि  पर  खेती  करने  में  असम

 क्‍या  सरकार  का  किसानों  को  बाजार  भाव  पर  प्रतिपूर्ति  करने  अथवा  उनकी  जमीन  के
 बदले  में  उन्हें  अन्यत्र  जमीन  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्री
 पी०  :  ओर  गंगानगर  जिले  में  भारत-पाकिस्तान  सीमा  से  पर्याप्त  गज  दूर

 बने  हुए  भागों  में  कान्टेदार  तारों  की  बाड़  लगायी  जा  रही  है  |  इसमें  उपयुक्त  स्थानों  पर  पर्याप्त  संख्या
 में  द्वार  होंगे  जिनमें  से  बाड़  के  पीछे  वाले  अपने  खेतों  में  जा  सकेंगे  और  अपनी  भूमि  पर  खेती
 जारी  रख  सकेंगे  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यात्रियों  को  हिन्दो  पत्रिकाएं  उपलब्ध  कराना

 2298.  भ्री  राम  पूजन  पटेल  :  कया  सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विमान  यात्रियों
 को  पर्याप्त  मात्रा  में  हिन्दी  पत्रिका  उपलब्ध  कराई  जाती

 व्यय का  यदि  तो

 इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव और $ वर्ष से तक हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाओं किए गए व्यय का ब्यौरा कया है ? 46



 22  1910  लिखित  उतर

 सागर  बिमानस  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  र/ज्य  मसत्रो  शिबराज  बो०  :

 प्रश्न  नहीं

 वर्ष  1986  से  1988  तक  की  अवधि  में  इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इण्डिया  ने  हिंदी
 और  अंग्रेजी  पत्रिकाओं  पर  निम्नलिखित  खर्च  किया  :---

 वर्ष  किया  गया  खर्च

 अंग्रेजी  हिन्दी

 रुपए  रुपए

 इण्डियन  एयर  लाइंस

 1986  74,902  46,168

 1987  82,102  48,668

 1988  92,602  53,168

 एअर  इ्डिया

 1986-87  6-87  15,77,405  1,61,325

 1987-88  18,32,000  2,01,045

 1988-89  27,42,368  2,25,200

 दिल्‍ली  में  महिलाओं के  प्रति  अपराध

 2299.  कली  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छह  महीनों  के  दोरान  दिल्ली  में  वहेज  बलात्कार  लड़कियों/महिलाओं  के

 साथ  खेडछाड़  करने  या  उत्हें  भगाकर  ले  जाने  तथा  नाबालिग  कन्याओं  के  अपहरण  की  कितनी  घटनाएं
 और

 दिल्ली  में  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  की  घटनाओं  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्री

 पी०  :  पिछले  छः  महीनों  अर्थात्‌  1988  से  1989  तक  की
 अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  महिलाओं  के  विरुद्ध  निम्नलिखित  अपराध  की  घटनाएं  सूचित  की
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 अपराध  शीर्ष  मामले

 दहेज-हत्याए
 50

 बलात्कार
 54

 महिलाओं/लड़कियों  के  साथ  छेड़छाड़  95

 महिलाओं/लड़फियों  का  अपहरण  54

 नाबालिग  लड़कियों  का  अपहरण  166

 न्न््ित  en  -  ------  अ्ननिननिः-तयःाःा  तीखा  ++

 जनसंख्या  में  वृद्धि  और  सामाजिक-आर्थिक  हालात  में  तेजी  से  परिवर्तन  होना  अपराधों  के

 प्रमुख  कारणों  में  से  हैं  ।

 मव्रास-नई  दिल्‍ली  थोच  उड़ानों  में  घिलम्ब

 2900.  श्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  के  दोरान  मद्रास  से  नई  दिल्‍ली  बरास्ता-हैदशक्षाद  और  मई  दिल्ली

 से  मद्रास  के बीच  चलने  वाली  एअर-बस  की  उड़ानों  में  अनेक  बार  विलम्ब्र  हुआ

 (a)  यदि  तो  कितनी  उड़ानों  में  देरी  हुई

 क्‍या  इन  उड़ानों  में  कई  घण्टों  की  देरी  जिसके  कारण  प्रतीक्षा  करने  बाले  यात्रियों
 को  बढ़ी  असुविधा  हुई

 क्‍या  इण्डियन  एयरलाइन्स  भतीक्ता  करने  वाले  याज्ियों  को  देरी  के  बारे  में  सूचित  करने  के

 लिए  कोई  समुचित  प्रबन्ध  नहीं  कर  सका  और

 (४)  यदि  तो  असामान्य  विलम्ब  कम  करने  तथा  प्रतीक्षा  करने  वाले  यात्रियों  को  सूचित
 करने  के  लिए  क्या  कर्दम  उठाये  गये  ?

 मौगर  विभेनन  और  पेंयेटन  भंत्रोलंय  के  शारय  संम्त्री  शिंवर्रज  थी०  :  और
 -  1989  के  मद्रास/हैंदराबाद/दिंल्ली  सेक्टर  पर  प्रयालम  कंरतें  सैये  मैंद्रांस  से
 चलने  वाली  इंडियन  एयरलाइन्स  की  15  उड़ानों  में  और  दिल्ली/हैदराबाद/मद्रास  सेक्टर  पर  प्रैचालैन
 करते  समय  दिल्‍ली  से  चलने  वाली  21  उड़ानों  में  विलम्ब  हुआ  था  ।

 विलम्ब  की  औसत  अबधि  लगभग  2  घण्टे  20  मिनट  बिलम्ब  से  यात्रियों को

 विधा  अवश्य  होती  पा

 और  ईष्डियन  एयरलाईन्स  की  उड़ानों  में  विलस्ब  कम  करते  और  विलंम्ब  के  धौरे  में
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 प्रतीक्षा  कर  रहे  यात्रियों  को  सूचना  देने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हे

 (।  )  कोईंग  बिमन  का  समग्र  उपयोग  कम  कर  दिया  गया  है  ताक़ि  बेस  स्टेशनों  पर  दैकल्पिक
 ब्रिमान  क्षमता  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 (2)  विभिन्न  स्त्रोतें  स ेअतिरिक्त  विमान  लीज  पर  लिए  गए

 (3)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उड़ानों  की  समथ-पाबन्दी  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा

 और

 (4)  सुनियोजित  ब्रिलम्तों  के  बारे  में  यात्रियों  को  उड़ान  सूचना  क्लोज  सकिट  टी०  वो०
 तथा  हवाई  अड्डों  पर  मीडिया  और  जहां  कहीं  सम्भव  बाह्य  टेलीफोन  के  माष्यम  से  उड़्ानों  में  प्रिलंब
 के  बारे  में  नियमित  उद्घोषणाओं  द्वारा  सूचित  किया  जाता  है

 पाकिस्तानी  रंजरों  द्वारा  घुसपंठियों  को  सहायता

 2301.  श्री  वृजमोहन  महन्ती  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  हाल़  ही  में  कोई  ऐसी  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  राजस्थान
 सौमा पर  भारत  में  घुसने  वाले  घुसपंठियों  को  पाकिस्तानी  रोेजरों  संरक्षण  प्रद्भान  किया  गया

 यदि  तਂ  उक्त  घटना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  उमक्रध  में  कप  प्रहिक्तिला  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गह  मंत्रालय  मैं  राज्य  मब्कीं
 पो०  :  ऐसी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  दि  द्वाल  ही  में  राजस्थान  सीमा  पर

 भरत  में  चघुप्फ़ैद  करने  वालों  क्यो  पाकिस्तानी  रंजरों  द्वारा  संरक्षण  द्वियया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हवाई  अडज़ों  पर  हन्स्ट्र मेंट  लेडियग  प्रणाली  का  इस्तेमाल  म  किया  जाना

 2302.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  म्त्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1989  को  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  उस
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  कि  दिल्ली  सहित  देश  के  विभिन्‍न

 हवाई  अड्डों  पर  लगी  इन्स्ट्ू  मेंट  लेंडिग  प्रणाली  सहित  विमान  संचार  प्रणाली  का  या  तो  राष्ट्रीय  विमान

 सेवाओं  द्वारा  इस्तमाल  नहीं  किया  जाता  है  अथवा  यह  प्रणाल्ली  समुचित  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  पा  रही

 है  जिससे  विमान  की  उड़ानों  में  अड़चन  पैदा  होती  और

 यदि  तो  इन  सृत्रिधाओं  का  समुचित  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिए  और  देश  के  विभिन्‍न

 हवाई  अड्डों  पर  विमानों  के  उतारने  संबंधी  सुविधाओं  के  निर्बाध  रूप  से  कार्य  करने  को,सुनिश्चित  करमे  के

 लिए  सरकार  ने  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?
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 13  1989

 —  --  तल  जज  बज

 सागर  बिमानन  और  पर्यटन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  शिवराज  थी०  :

 और  3  1989  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  आई

 जहां-कहीं  भी  हवाई  अड्डों  पर  दिक्‍्वालन  साधन  और  उपस्कर  अवतरण  भ्रण  ली  उपलब्ध  कराई  गई

 उनका  प्रयोग  विमान  चालकों  द्वारा  अन्तर्देशीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  पर  किया  जा  रहा  इस

 प्रणाली  में  जब  कभी  भी  यदाकदा  खराबियां  पाई  जाती  तो  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा

 उन  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  और  प्रणाली  को  प्रचालन  योग्य  बनाने  के  लिए  उपचारी  कारंवाई  की

 जाती  है  ।  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  सभी  अवतरण  साधनों  का  उपयोग  किया  जाता  है  परम्तु  उपस्कर

 अवतरण  प्रणाली  का  उपयोग  केवल  तक  ही  किया  जाता  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने

 बैठरी  द्वारा  संचालित  ऊर्जा  आपूर्ति  प्रणाली  और  पर्याप्त  रख-रखाव  प्रयासों  के  द्वारा  उपस्कर  अवतरण

 प्रणाली  के  अवाध  प्रचालन  के  लिए  पूर्वोपाय  किए  हैं  ।

 बिमान  दुघंटनाओं  में  सारे  गए  स्यक्तियों  के  निकट  संस्बन्धियों  को  मुआवजा

 2303,  भीम़ती  प्र  भावती  गुप्त  :  क्या  नागर  बिभानत  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  |

 ग़त  एक  वर्ष  के  दौराव  राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  क्री  विम्ताम  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति
 प्तारै  गए  और  कितने  घायल

 इस  सम्दत्ध  में  कितने  दावे  प्राप्त  कितनों  का  तिपटारा  किया  गया  और  कितने
 विचाराधौत  और

 भूत  और  भायल  यात्रियों  के  तिकष्ट  सम्मस्धियों  को  कितनी  धसराशि  का  मुभावजा  अथवा
 सहायता  दो  तवी  ?  ।

 भागर  विंभानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  थी०
 पिछले  एक  वर्ष  में  राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  के  विमानों  की  दुर्घटनाओं  में  187  व्यक्ति  मारे
 और  5  घायल  हुए  ।

 अब  तक  152  दावे  प्राप्त  हुए  91  मामलों  का  निपटान  कर  दिया  गया  है  और  बाकी
 अनिण्णित  पड़े  हैं  ।

 अब  तक  मृत  व्यक्तियों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  1,82,37,380  रुपए  मुआवजे  के  रूप
 में  अदा  किए  गए  इसके  अतिरिक्त  50,000  अम  रीकी  डालर  की  राशि  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  अदा
 की  गई  है  |  कुछ  मृत  यात्रियों  के  रिस्तेदारों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 डड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  आदिवासी
 विशेष  धटक  योजना

 2304.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हे

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  घटक  योजना
 तथा  आदिवासी  उप-योजना  का  ब्योरा  क्‍या
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 सिंखित  उत्तर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  योजनाओं  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  और
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष  धटक  योजना  तथा  आदिवासी  उप-योजना  कितनी च्क  ।  ।

 राशि  निर्धारित  की  गई

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  भन्‍्त्रो  सुमति  :  सातवी  पंचवंर्षीयि  योजना  के :
 अनुसूचित  जातियों  के  लिएं  विशेष  कम्पोंनेंट  योजना  का  मुख्य  गरीबी  की  रेखा से  नीचे

 ९५  चित  जाति  परिवारों  को  सहायता  कर  अस्बच्छ  काये  की  प्रथा 50%,
 अनुरसू|  रत  रिवा

 ओर
 बह  अस्बः  ये  को

 श्रथा  का  उन्मूलन  करने  हेतु
 शुष्क  पझौचालय  का  परिवर्तन  करना  और  शहरी  क्षेत्रों  मे ंस्वरोजगार  योजनाओं  का  र्यान्‍्वियन  करना
 है  ।  चत  जातियों  के  बीच  व्यावसायिक  समूहों  के  लिए  मिश्रित  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा
 रहे

 उड़ीसा  के  ।8  ब्लाकों  में  अब  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आदिवासी  उपयोजना  चल  स्ह्ढी
 आदिवासी  उपयोजना  के  अन्तर्गत  कार्यकलाप  चार  वर्गों  में  आते  हैं  :

 परिवारोन्मुखी  आय  सृजन  यौजनाएं

 अवसंरचना  विकास  कार्यक्रम

 3.  मॉनव  सेंसाधन  विकास  और

 4.  शोषण  विरोधी  उपाय

 5-86  से

 का
 उड़ीसा

 में  3,38,741  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  को
 रूप  से  सहायता  दी  गई  अन्य  उपलब्धियों  में  पेयंजल  स्रोतों  की  व्यवस्था

 अंनुययो नुंसचित  जाति
 की  बस्तियों  में  विद्यर्तीकिरेण  और  स्ट्रोट/घरेलू  लाइट  की  शुष्क  शौचालयों  को  जल  प्रवाहित
 शौचालयों  में  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार  आदि  शामिल

 1985-86  से  1987-88  तक  उड़ीसा  में  4,49,157  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  को

 आर्थिक  रूप  से  सहावता  दी  गई  अन्य  उपलब्धियों  शिफ्टिग  खेती  के  नियन्त्रण  का  पेयजल
 स्रोतों  की  अनुसूचित  जनजातियों  के  मांबों  का  विद्युतीकरण  /  भेबासीय  स्कूलों  की

 स्वास्थ्य  सविधाओं  की  सिंचाई  क्षमता  का  सड़कों  का  प्रशिक्षण  आदि  शामिल

 है  ।  आदिवासी  उपयोजसा  क्षेत्रों  में  गांवों  का  जादर्श  भांवों  कै  रूप  में  बिंकैलि  किया  भा  रहा  है  ।

 आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  अनुसूचित  जनजातियों  के  छोटे  ऋण  दोषी  व्यक्तियों  को  दोबारा  ऋण

 देने  का  पात्र  बनीया  जी  रहां  विनियमन  उपाय  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 छात्रवत्ति  प्रदान  बुक  सावंजनिक  रोजगार  के  लिए  प्रतियोबिता  परीक्षाओं  के  लिए
 कोचिंग  और  लड़कियों  के  लिए  होस्टलों  का  निर्माण  योजनाएं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  दोनों  के  लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही

 (tt)  जिला  स्तर  विशेष  कर्म्पो्नेंट  यीअनी  का  विभिन्न  विकांस  संमितियों  में  जिला  कलंक्टरों

 द्वारा  प्रबोधन  किया  जाता  है  ।
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 लिब्िित  उत्तर
 13  1989

 —  5  तल  तय  हा  तता

 समेकित  आदिवासी  विकास  एजेंसी  स्तर  परियोजना  स्तर  आदवासी  बिकास

 क्रमों  का  प्रबोधन और  समीक्षा  करती

 विशेष  कम्पोनेंट  योजना  और  आदिवासी  उपयोजना  दोनों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  जिला

 स्तरीय  समीक्षा  समितियों  का  गठन  किया  गया

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  परिवारोन  मुखी  ओर  भेजत
 क्रमों  के  मूल्यांकन  के  लिए  पप्रत्र/जांच  सूचियां  निर्धारित  की  गई  है  ।

 रशज्य  स्तर  हरिजन  और  आदिवासी  कल्याण  विशेष  कम्पोर्नेंट  योजना  और

 बासी  उपयोजना  दोनों  की  समीक्षा  करता  है  |  उच्च  स्तरीय  समितियों  द्वारा  भी  प्रगति  की  समीक्षा  की

 जाती

 केन्द्रीय  स्तर  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  प्रबोधन  और  समीक्षा  की  जाती  इस  प्रयोजन  के

 लिए  व्यवसायिक  एजेंसियों  की  सेवाओं  का  भी  उपयोग  किया  जाता

 1985-86  से  1987-88  तक  विशेष  कम्पोनेंट  योजना  और  आदिवासी  उपयोजना  के

 लिए  धनराशि  का  विमोचन  निम्न  प्रकार  है  ।  इसमें  राज्य  कौ  यौजना  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  और
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  धनराशि  शामिल  है  :--  न

 का  की

 1986-87  73.23
 229.74

 1987-88  79.62  *
 कु

 __?  दि  28999  ०

 पेंशन  को  उपभोक्ता  भूल्य  सूचकांक  के  साथ  जोड़ मा

 2305.  भ्रौमती  क्षिशोरी  सिंह  :  कयां  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेवानिवृत्त  सरकास  कर्मचारियों  की  पेन्शन  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  साथ
 स्थायी  आधार पर  जोड़ने  का  विचार  है

 यदि  तो  सरकार  का  पेन्शनभोगियों  को  मुद्रास्फीति  के  प्रभाव  से  किस  प्रकार  बचाने
 का  विचार  और

 क्या  पेन्शन  के  वास्तविक  मूल्य  को  सुरक्षित  बनाये  रखने  के  लिए  किसी  अन्य  प्रस्ताव  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  लंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  से  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में

 1-1-86  से  लागू  महंगाई  राहृत  की  संशोधित  योजना  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  की  क्षतिपूर्ति
 के  लिए  पहले  से  ही  व्यवस्था  इस  योजना  के  अधीन  प्रत्येक  वर्ष  31  दिसम्बर  तथा  30  जून  को
 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  608  के  बाद  जितनी  बुद्धि  हुई  होती  उसके  आधार  पर  बर्ष  में  दो  बार

 अर्थात्‌  पहली  जनवरी  तथा  पहली  जुलाई  से  पेन्शनभोगियों/परिबार  पेन्शनभोगियों  को  महंगाई  राहत

 मंजूर  की  जाती  योजना  में  निम्नलिखित  अनुपात  में  निष्प्रभावन  किया  जाता  है  :--

 पेन्शन/परिवार  पेन्शन  प्रतिमाह  निष्प्र  भावन

 रु०  1750  तक  1

 (॥)  रु०  से  अधिक  परन्तु
 रु०  3,000  से  कम  7  59%

 (४)  रु०  3,000  से  अधिक  65%

 विसान-बाहक  के  डिजाइन  के  लिए  समझौता

 2306.  श्री  शांतिलाल  पटेल  :

 करी  एस०  थी  सिदनाल  :

 प्रो०  के०  थी०  धामस  :

 क्या  रक्षा  भमन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विमान-बाहुक  के  प्रारम्भिक क्‍या  भारतीय  नौसेना  के  लिए  देश  में  बनाये  जाने  वाले

 डिजाइन  हेतु  दो  विदेशी  शिपयार्डों  के साथ  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  इन  डिपयाडों  के  नाम  क्‍या  और

 निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  तथा  इस  विमान-बाहक  को  किस  शिपयार्द  पर

 ताया  जाएगा  ?

 रक्षा  भम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभाग  में  राज्य  मसत्री  चिस्तामणि  :

 से  समुद्र  नियन्त्रण  पोत  के  संकल्पना  डिजाइन  अध्ययन  और  कोचीन  शिपयाड  के  लेखा-परीक्षण

 के  लिए  फ्रांस  की  फर्म  मैसस  के  साथ  एक  ठेका  किया  गया  ।  इन  अध्ययनों  के  पूरा  होने  के

 पश्चात्‌  शिपयाई  के  चयन  और  विमान-वाहक  के  निर्माण  पर  निर्णय  लिया  जाना  संभव  होगा  ।

 अगरतला  से  इन्डियन  एयरलाइम्स  को  उड़ानों  में  घिलम्ब

 2307.  भी  अजय  घिश्थास  :  क्या  सागर  घिमानत  और  पर्यटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 स्फिक  उकाए
 13.9%  बे  3889

 जप

 (९)  कफ  अए्तसक  कोर  रुखभर्म  कुप़्  ऋक्ष  भरे  इप्कितत  उपर  सी  उम़नों  के  कहते  तथा

 जलने  ऋर-बर  बिल पक  दुसरे  तथ्य  सह  शो

 उक्त  हवाई  अड़ढ़ों  से  गत  वर्ष  के  दौरान  क्रितनी  उड़ानों  में  हुआ/एल्हें  रदृद  किया

 पैर

 मस्‍्मस्के  इसके  क्या  कउरल  हैं

 सागर  घिमानन  और  पयंटल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  से

 88  से  की  अवधि  में  अगरतला  से  और  कत्रकतडा  किलम्ब  प्रचमज्चित  उड़ानों

 की  संकया  नीचे  दी  गई  है  :--

 बरी  1988  से  1909

 न -  5  ao  —  जप  ््  ्णण
 विलम्ब  अगरतत्ला  से  रह  विसंम्य  कसकत्ता  से  रह

 वाणिज्यिक  L  0  13.  5

 परिचालन  0  0  15,  3

 इंजीनियरिंग  9  247  5

 ग्राउन्ड  सपोर्ट  0  0  16  ॥

 मौसम  22  9  469  17

 एयरपोर्ट  7  ७  55  39

 विविध  2  12  26

 परिणमीਂ  496  33  2222  ह  35

 :  537  55  3398,  130
 लात  दि-अ  जाओ

 से  अधिकांश  बिलम्ब  परिणामी  स्वरूप  के  के  ।  मुख्यतः  विमस-क्षमता  लें  भारी  कमी
 जिससे  दो  उड़ानों  के  बीच  पर्याप्त  अन्तराल  नहीं  रह  सका  और  मौसम  की  खराब  के
 कारण  ही  पिछले  कुछ  समग्र  में  परिणाम  विल्म्बों  में  बुद्धि  हुई  पक्षियों  से  टकराने  के
 कारण  बड़ी  संख्या  से  इंजिनों  को  हटाये  जाने  और  लीज  पर  गए  विमानों  के  देरी  प्राप्त  होने  के

 किप्नन  में  कसी  हुई  |  झफरिसका  एमसलरइन्स  ने  झप्रफी  बिमपस  पर  लेकर  अपने  बेड़े
 में  शामिल  कर  लिये  हैं  ओर  अभी  भी  कर  रही

 ह
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 अच्दफंटिशा  एक  स्थाई  केय  शनस्‍्ते  के  लिए  सशस्त्र  केनाः  को  सहस्यता

 2308.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल
 क्रो  एस०  एम०  ग्रड़ड़ी

 क्या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंटाकंटिका  में  एक  स्थाई  केन्द्र  बनाने  के  अनुभव  के  परिणासस्वरूप  भारतीय  सशस्त्र  सेना
 को  सीमा  पर  बफं  से  ढके  क्षेत्रों  में  अनेक  तरह  से  सझयता  मिली  और

 कवि  तत्रे  तत्खम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रासय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  खिन्तामणि  :

 और  अंटार्क्तटक  पर  एक  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थाफ्नस  और  वहां  कुछ  मूलभूत  भोजन
 तथा  कपड़े  प्रदान  करना  केवल  हमारे  इंजीनियरों  और  प्रौद्योगिकियों  के  लिए  ही  सहायक

 नहीं  है  बल्कि  हमारे  देश  के  अन्य  घिभिनन  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  सहायक  रक्षा  को  भी  अंटाकंटिका  में

 निवास  के  लिए  अभ्यस्त  द्वोते  का  लाभ  है  |

 जयपुर-भोपाल  के  बोच  विमान  सेवा  प्रारम्भ  करना

 2309.  शी  जाटव  :  क्या  नायर  व्फिसत्नन  ओर  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  जयपुर-भोपाल  के  बीच  व्रिमान  सेद्य  प्रारम्भ  करने  का  कोई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मार्ग  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 यह  हलके  क्‍या  कारब्क  हैं  ?

 नागर  विसानन  क्षौर  पर्यटन  भ्न्त्राल्ूय  के  राज्य  शिवराज  दो०  :  से

 वायुद्रृत  भोपाल/इंदौर/जयपुर  सँक्टर  पर  सप्ताह  में  तीन  दिवसीय  सेवा  का  परिचालन  कर  रहा
 है  ।  विमानक्षमता  की  कठिनाई  ओर  यात्तकात  सम्भावना  पर्म्ाप्त  न  होने  के  कारण  इण्डियन
 लाइन्स  को  इस  समय  जयपुर  से  भोपाल  तक  हवाई  सेवा  का  परिचालन  करने  की  कोई  योजना

 नहीं  है  ।

 ज़िवेस्त्रम/बम्बई  से  एयर  इन्डिया  उड़ाने  रदूव  करना

 ]
 2310.  भ्री  के०  वी०  धासमस

 श्री  परे  ०.  ए०  एन्डनो  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  परथ4ंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  त्रिबे्द्रम  और  बम्बई  से  खाड़ी  देशों  को  जाने  वाली  एयर  इण्डिया
 की  कितनी  उड़ानें  रह  की

 इन्हें  रदद  करने  का  क्या  कारण  और

 इन्हें  रदृद  करने  से  एयर  इण्डिया  को  कितनी  हानि  हुई
 ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  और
 ।

 मार्च  1988  से  28  1989  तक  त्रिवेन्द्रम  और  बम्बई  से  खाड़ी  देशों  के  लिए  रदूद
 की  गई  उड़ानों  की  संख्या  44  और  126  है  ।  कर्मचारियों  के  एक  वर्ग  द्वारा  औद्योगिक  कार॑वाई
 के  कारण  ये  उड़ानें  रह  की  गईं  ।

 उड़ानें  रह  करने  से  लगभग  638.90  लाख  रुपए  की  राजस्व  हानि  हुई

 कप्पाड  को  समुद्र  तट  पर्यटक  केसर  के  रूप  में  घिकसित  करना

 भ्रो  के०  पी०  उन्तीकृष्णम  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  कालीकट  के  निकट  कप्पाड  समुद्र  तट  की  यात्रा  कीं  जिसका  वर्ष  1498
 में  बास्को-डी-गामा  ते  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  कप्पट्ड  समुद्र  तट  को  एक  महत्वपूर्ण  पर्यटन  स्थल  के  रूप  में
 घोषित  किया  और

 इसे  एक  समुद्र  तट  पयंटन  स्थल  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  कया  विशिष्ट  है
 और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 प्रस्ताव

 सागर  थिमानन  और  पथंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :  से
 काप्पाड़  में  पयंटन  आधार-संरचना  के  विकास  की  दृष्टि  केन्द्रीय  पर्यटन  बिभाग  ने

 समुद्र-तट  विहार-स्थल  के  निर्माण  हेतु  67.24  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  है  ।

 हाल  में  ले  लाए  जाते  बाले  सामान  की  जांच

 2312.  भी  बिलय  कुमार  मिभ्र  :  क्या  सागर  विभानन  ओर  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  कृनिष्क  दुघंटना  सम्बन्धी  रिपोर्ट  में  न्‍्यायमूति  बी०  एन०  कृपाल  ने  एक  सिफारिश  में
 सामान  की  जांच  करने  वाले  स्वचालित  उपकरण  पर  निर्भर  रहने  से  उत्पन्न  होने  वाले  खतरे  के  सम्बन्ध
 में  चेतावनी  दी

 यदि  तो  क्या  इस  चेतावनी  को  देखते  हुए  हाथ  में  ले  जाये  जाने  वाले  सभी
 जिनमें  च्रालक  दल  का  सामान  भी  शामिल  की  वास्तविक  जांच  के  लिए  कदम  उठाये  गए  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  *

 86
 हि



 22  1910  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं  ?

 लागर  बिमानन  ओर  पर्यटन  संत्रालय के  राज्य  संत्रो  शिवराज  थी०  :
 हां  ।

 और  जांच  किए  हुए  सामान  का  यात्रियों  के  साथ  अन्तर्देशीय  सैक्टर  पर
 जांच  किए  गए  सामान  की  पहचान  और  ऐसे  सामान  को  आकस्मिक  रूप  से  वास्तविक  जांच  आदि  ऐसे
 कुछ  उपाय  हैं

 निर्माणाधोन  परियोजनाओं  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  परियोजना  दस

 2313.  श्री  भट्टम  श्रीराम  सूति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  निर्माणाधीन  सभी  बड़ी  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  के

 लिए  एक  परियोजना  दल  भेजने  का  निर्णय  कियां  है

 राज्य-वार  किन-किन  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  होने  का  पता  लगा  और

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  की  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्री  सथा  कार्यक्रम  कार्याम्वयन  संत्री  माधव  सिह  :  सरकार  ने  एक

 बहु-विद्या  दल  का  गठन  किया  है  जो  प्रतिवर्ष  सावंजनिक  क्षेत्र  की  ।  या  2  बड़ी  परियोजनाओं  के

 परियोजना  प्रबन्ध  का  लेखा  करें  जिनमें  प्रारम्भिक  स्तर  पर  ही  बहुत  बिलम्ब/लागत  बृद्धि  हो
 गई  है  ताकि  उन्हें  सही  रास्ते  पर  लाने  के  लिए  दल  द्वारा  संशोधित  उपाय  बताए  जा  सकें  |

 31-12-8  8  की  स्थिति  के  अनुसार  94  परियोजनाओं  ने  लागत  बृद्धि  दर्शायी  है  जिनका

 राज्यवार  विवरण-आंध्  हिमाचल  जम्मू
 व  काश्मी  के  मध्य

 उत्तर  प०  हैं  ।

 94  परियोजनाओं  की  प्रत्याशित  लागत  61997  करोड़  रु०  है  जबकि  उनकी  मूल

 अनुमोदित  लागत  35448.1  करोड़  रु०  है  |

 असम  में  वायुसेना  केसा

 2314.  भरी  भद्न  श्वर  तांती  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  के  किसी  जिले  में  वायुसेना  केन्द्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार असम  के  किसी  जिले  में
 ऐसा

 एक  केन्द्र  खोलने

 का

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  बिभाग  में  रक्‍्ज्य  बंत्री  चितामणि  :

 हां  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 इटारसी प्रफ  रंल  से  अमों को  धोरी

 2315.  श्रो  प्रतावराव  बी०  भोसले  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शक्तिशाली  बमों  के  चोरी  होगे  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  इटारसी  के  निकट  स्थित  थलसेना  के  प्रूफ  रेंज  से  कुछ

 कया  चोरो  में  शामिल  अपराधियों  को  पकड़  लिया  गया  है

 उनके  क्दिद्  क्‍या  फार्यवाही  कौ  गई  और

 सरकार  का  ऐसी  घटनाओं  की  पुनैराबृत्ति  रोकने  के  लिएं  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार

 रहता  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  बति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चिंतामणि  :
 से  ($)  इटारसी  प्रूफ  रेंज  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  गोलाबारूद  तथा  हथियारों  के  परीक्षण  की  जांच

 करता  है  ।  इस  रेंज  में  लंगभग  ।7  वर्ग  किलोमीटर  का  विस्तृत  क्षेत्र  है  और  राज्य  सरकार  ने  हसे
 क्षेत्र  के  रूप  में  अधिसचित  किया  है  ।

 2.  19/20  1989  को  रार्त  १  इस  रेंज  में  स्थित  गोलाबारूद  तंथार  करने  वाली
 क्कीगशालाओं  त्रीपेरेशेल  में  से  एक  प्रयोगशाला  से  तैकर्ी  ग्लोलाबारूद  से  भरे
 20  अक़िय  बम  सोरी  चले  गए  पाएं  श्रए  |  गोलाधारूद  तंवार  करने  बाली

 ॥  जाता

 हैं  जहां
 परीक्षण  के  लिए  ले  जाने  से  पूर्व  गोलाबारूर  के  उपकरणों  का  निरीक्षण  किया  जाता  है  बजन  तो  छतਂ
 है  और  उन्हें  एकत्रित  किया  जाता  है  ।

 3.  चोरी  गए  नकली  बमों  में  कोई  उच्च  विस्फोटक  तत्व  शामिल  नहीं  था
 कैसा  कि  किसी

 नुकसान  की  सम्भावना  हो  ओर  इस  प्रकार  इसका  किसी  विनाश  आदि  के  नएऔशोग  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  ये  बम  केवल  नोदक  परीक्षण  की  जांच  के  काम  आते  थे  क्षेत्र  में  काफी
 खोज  करने  के  पश्च्गत्‌  आस-पास  के  क्षेत्रों  से  20  बमों  से  बम  नष्कई  स्थिति  में  पाए
 गए  ।  हैः

 4.  20
 सम्भावना हो  को  चोरी  का  पता  लगा  और

 मामलों  हत्काल  स्थानीय
 '

 पुलिस  को  सूचित कर
 दिया  गया  जो  कि  इस  मामले

 की  जांच  कर  रही  है
 ।  ब्रिगेडिकर रेंक  के  अफसर  के

 नेतृत्व  में  एक  विभागीय  जांच  के  आदेश  दिए  गए
 5.  आन्तरिक  सुरक्षा  विग  द्वारा  इस  रेंज  में  संवेदनात्मक  क्षेत्रों  की चौकसी  और  निगरानी  बढ़ा

 दी  गई  है  ।  मध्य  प्रदेश  पुलिस  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  पुलिस  की  गश्त  बढ़ा  दें  ।  पुलिस  और
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 विभागीय  जाँच  के  निष्कर्षों  क ेआधार  यदि  सिफारिश  की  गई  आगे  की  सुधारात्मक  कारंवाई  की
 जाएगी  ।

 नक्सलबादियों  को  मियंत्रित  करने  के  लिए  कार्य  योजना

 2316.  औ  पौ०  एस०  शईद  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  में  नक्सलवादियों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए

 संयुक्त  प्रयास  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  केन्द्र  सरकार  वामपंथी  उमग्रवादियों  की  गतिविधियों  पर  लगातार

 नजर  रख  रही  वामपंथी  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  पर  शोक  लगाने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  को  अद्धं-सैनिक  बलों  की  तैनातगी  सहित  सभी  संभव  सहायता  दी  गई  राज्य  सरकारों  को

 यह  सलाह  भी  दी  गई  है  कि  वे  वामपंथी  उग्रवादी  तत्वों  के  खिलाफ  एकजुट  अभियान  चलाने  के

 सीमावर्ती  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  के  बीच  समय-समय  पर  विचारधिप्रशं  कराएं  ताकि  यह
 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  वे  किसी  राज्य  विशेष  में  दबाव  डालने  की  स्थिति  में  आने  पर  सीमाबर्ती
 राज्यों  में  आश्रय  नहीं  लें  |  इस  बारे  में  सम्बन्धित  सीमांवर्ती  राज्यों  के  पुलिस  प्राधिकरण  सावधिक
 विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ।

 विदेशों  पर्यटकों  हारा  भारत  भ्रमण

 2317.  श्री  कमल  ताभ  :
 भी  भुल्लापलो  रामचसान  :

 क्या  नागर  विभानस  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  विदेशी  पयंटक  भारत  के  भ्रमण  पर  आये  और
 उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  और

 चालू  बषं  में  पय्ंटकों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ?

 नागर  विभानम  और  पर्यटम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  धो०  :  1988
 के  दौरान  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को  शामिल  करते  हुए  भारत  की  यात्रा  करने  वाले
 विदेशी  पर्यटकों  को  संख्या  15,90,661  1988-89  के  दौरान  पर्यटन  से  2000  करोड़  रुपए
 से  भी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होने  की  संभावना

 योजना  आयोग  द्वारा  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  भारत  में  पयंटक  यातायात  की  7
 प्रतिशत  वाषिक  वृद्धि  के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।
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 आज  न  2318. sft डी० के० नायकर : क्‍या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने  की

 लिंखित  उत्तर

 हुक्सी  के  लिए  विभाग  सेचा

 श्री  डी०  के०  नायकर  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हुअली  में  हवाई  पट्टी  तैयार  हों  गई  है  और  अब  बहा ंसे  विमान  उड़  सकते  हैं  और

 उतर  भी  सकते  और  ि

 यदि  तो  यहां  से  विमान  सेबाएं  कब'से  चालू हो  जाएंगी  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रोलय॑  केਂ  रॉज्ये  मंत्री  शिघराजः  वो०

 प्रचालन  के  लिए  यह  लगभग  तैयार

 विमान  सेवाओं  को  तभी  शुरू  किया  जा  सकता  है  जब  हवाई  प्रचालनों  के  लिए  तैयार

 हे  और  पर्याप्त  यातायात  एवं  बिमान  क्षमता  उपलब्ध  हो  ।

 तिरुपति  में  हवाई  पह्टो

 श्री एम  रघुंमों  कया  विभॉनन  और  पर्षटनਂ  मंत्रों
 यह

 बताने  की  हूपा
 करेंगेंकि  :

 कया  तिरूपति  हाई  अड्ु  कौ  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  औ

 इसे  कब  तक  पूरा  कियाँ  जाएगी
 ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिंधराभਂ  बी  ):  से

 राष्ट्रीय
 विमाननपत्तन  प्राधिकरण  तिरुपति  एयरपोर्ट  पर  धाँविनेंप्थे के  क्सितिंर  और  सुदृढ़ी  करण

 * की सम्भाव्यता की जांच कर रहा है । आफस हेल्प इन सेटेलाइट लांच शीर्षक से प्रकाशित समाचार 2320. श्री जितेना प्रसाद : कया प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : या सरका ९ का ध्यान 7 के “ हिन्दुतान टाइम्स में आफर्स हेल्प इने सेटेलाइट लॉचਂ शीघधंकਂ से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और क्‍या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? धिशीने और प्रीच्ीगिको मंत्रालय में मंत्री तथीं मंहेशागर परसाणु इलेक्ट्रों निको और अन्तरिक्ष विभागों में राप॑य॑ मंत्रीਂ के० आ९० हां । 90



 22  1910  लियखत  उत्तर

 उपग्रहों  के  प्रनोचन  में  भारत  की  सहायता  के  लिए  फ्रांस  की  सरकार  से  कोई  भी  क्रासकीय
 प्रस्ताव  नहीं  मित्रा  जैसाकि  प्रंस  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  वायु  कृत  सेवा

 ]
 2321.  श्री  शांति  घारीवाल  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  राजस्थान  सरकार से  राज्य  में  वायुदृत  सेवाओं  में  वृद्धि  करने  तथा

 वायुदृत  सेवा  से  फुछ  और  जिलों  को  जोड़ने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और  पु

 इस  ख्म्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पवंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और
 राजस्थान  में  पांच  स्टेशनों  पर  पहले  ही  से  सेवाएं  प्रचालित  कर  रहा  है  ।  इनके

 सिरोही  सवाई  माधोपुर  आदि  नए  स्टेशनों  से
 विमान  सेवाएं  प्रचालित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  अनुरो  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 आधारभूत  सुविधाओं
 के  विकास  और  विमान  क्षमता  उपलब्ध  होने  वायुदृत  की

 राजस्थान  से  अबू  अजमे  अलवर  और  गंगानगर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 ]
 2322.  श्री  अजय  मुशरान  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्िः

 देश  के  उन  विभिरत  हवाई  अट्टों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हवाई
 पट्टियों  को  बोइंग  737  विमान  के  उपयुक्त  बनाया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तथा  वर्ष  1989-90  के  दौरान  उपर्युक्त  प्रयोजनार्थ
 इन  हवाई  अड्डों  के लिए  हवाई  अ्द।>बार,  कितनी  धन  राशि  आरब्ंटित  की

 क्‍या  उपयुक्त  योजना  में  जबलपुर  को  भी  शामिल  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हे

 इल  सुविधां-को  के लिए  हबाई  अहु  के  चयन  हेतु  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए
 गए
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 ््

 क्‍या  जबलपुर  हवाई  अह्डू  पर  बोइंग  सेवा  आरम्भ  करने  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए

 हवाई  पट्टी  के  विस्तार  कार्यक्रम  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  राष्ट्रीय

 विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोयम्बतूर  और  दीमापुर

 हवाई  बह्ढों  को  विमानों  के  प्रचालनों  के  योग्य  बना  दिया  गया  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  हवाई  अट्डा-वार  उपलब्ध  करायी

 गई  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 हवाई  अड्डा  सातवीं  योजना  के  दौरान

 ह

 वर्ष  1988-89  के

 दौरान

 कालीकट  1306.00  181.00

 कोयम्बतू  र  323.76  192.00

 दीमापुर  637.00  415.00

 और  अति  विस्फोटक  आयुध  डिपो  निकट  होने  के  कारण  रक्षा  प्राधिकारियों  द्वारा

 जबलपुर  हवाई  अड्डं  से  होकर  विमानों  के  प्रचालनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जबलपुर  हवाई  अंहूँ  के  उन्‍नयन  का  कार्य  नहीं  किया  जा

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  सामान्यता  हवाई  अड्डू  के  उन्नयन  के  लिए  एयरलाइनों
 की  हवाई  अड्डु  के  उन्‍तयन  की  संभाव्यता  और  निधियों  की  उपलब्धता  आदि  पर  विचार
 करता

 और  रक्षा  प्राधिकारियों  की  आपत्तियां  अभी  भी  इनके  समाधान  के  उपाय  किए
 जा  रहे  हैं  ।  इन  प्रतिबन्धों  को  हटाने  के  बाद  ही  जबलपुर  हवाई  अड्डू  के  उन्नयन  पर  बिचार  किया  जा
 सकता  है  ।

 सावरीमाला  को  राष्ट्रीय  शोर्थ  स्थल  घोषित  करना

 2323.  भ्री  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  मागर  विभागत  और  पर्यटल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  में  सावरीमाला  में  प्रतियर्थ  करीब
 150  लाख  तीथ॑यात्री  आते  और
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 22  1910  लिखित  उत्तर

 कया  सरकार  का  विचार  इस  केन्द्र  के  महत्त्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  राष्ट्रीय  तीर्थ
 स्थल  घोषित  करने  का  है  ?

 लागर  विभानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :

 नहीं  ।

 जेब  प्रोश्नोगिको  के  क्षेत्र  मे ंअनशव्ति  का  विकास

 2324.  श्री  प्रताप  भागु  शर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  जैव  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  जजशक्ति  के  विकास  के  लिए  एक  समन्वित

 योजना  तैयार  की
 &  थ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 सरकार  का  इन  योजनाओं  का  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करने  का  विचार  और

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  जिन  संस्थाओं  की  सहायता  की  जाएगी  उनका  ब्योरा

 क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जी  हां  ।

 बायोटेक्नोलॉजी  विभाग  ने  बायोटेक्नोलॉजी  के
 क्षेत्र

 में
 जनशक्ति  विकास  का  एकीकृत

 कार्यक्रम  तैयार  किया  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---  हु

 1.  स्तातकोतर  तथा  पोस्ट-डाक्टरल  शिक्षण  कार्यक्रम  ।

 2.  अल्पावधिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ।

 3.  ओबरसीज  तथा  राष्ट्रीय  बायोटेक्नोलॉजी  एसोसिएटशिप्स  प्रदान  करना  ।

 अल्पावधिक  तथा  दीर्घावधिक  तकनीशियन  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  । न

 5.  औद्योगिक  अनुसंधान  एवं  विकास  कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 ।

 6.  विदेशों  से  अतिथि  वैज्ञानिक  कार्यक्रम  ।

 7.  स्कूलों  में  आधुनिक  जीव-विज्ञान  तथा  बायोटेक्नोलॉजी  के  शिक्षण  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 शैक्षिणिक  साधनों  के  रूप  में  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  का  विकास  ।

 और  विभिन्‍न  जनशक्ति  विकास  कार्यक्रमों  को  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  विश्वविद्यालय  अनुदान
 राष्ट्रीय  शेक्षणिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  ज॑सी  सरकारी  एजेन्सियों  तथा  मानव  संसाधन

 विकास  महासागर  विकास  विभाग  जेसे  सरकारी  विभागों  और
 अनुसंधान
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 लिखित  क़्तंर  हट  त  98  9

 हारलीय  ओद्योगिकी  संस्यानों  आंदि।हारा  कार्यास्कित  किया  रहा  है  ऋकया  कर्क्यात्वित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  स्नातकोतर/पोस्ट-डाक्टरल  शिक्षण  कार्यक्रम  निम्नलिखित  ;17  अंक्यानों।मेंਂ  छल

 रहा  है  :--

 |.  मदुरे  कामराज  मदुरै  ।

 2.  पूना  पुणे  ।

 3.  जवाहर  लाल  नेहरू  नई  दिल्ली  ।

 4.  बनारस  हिन्दु  वाराणसी  ।

 5.  जादेवपुर  कलकत्ता  |

 एम०  एस०  बड़ौदा  ।

 7.  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  ।

 8.  भारतीय  कृषि  अनुसंस्थान  नई  दिल्‍ली  ।

 9.  तमिलनाडु:कृषि  विश्वविश्यतजग,फोयम्कतूर  ।

 10.  असम  जोरहाट  ।

 11.  गोविन्द  वल्लभ  पन्‍्त  क्रृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  पन्‍्तनगर  ।

 12.  जआायुविशर्म  संस्पाभ;लई  दिल्ली ।
 13.  भारतीय  पशु  रोग  अनुसंधान  इज्जतनगर  ।

 14.  भारतीय  प्रौध्योंगिकी  बम्बई  ।

 15.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  ।

 16.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  ।

 17.  गोवा  गोवा  ।

 बड़ी  संख्या  में  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विश्वविद्यालय  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी
 अन्य  कार्यक्रमों  के  क्रियान्क्यन  में  लगे  फुए

 परमाणु  ऊर्ओ  संयंत्र  स्थांपित  करमे  के  लिए  दिशा-निर्देशों  का  अनुपालन
 2325.  भरी  के०  राममूति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  दिशा-निर्देश  निर्धारित  क्िए
 ..._  क्या  पर्यावरण  प्रभाव  रिपोर्ट  प्राप्त  करना  और  सावंजनिक  सुनवाई  इन  दिशा

 निर्देशों के  भाग

 क्याशनिललाड  में  कुक्मकुलम  एकਂ  ऊन  त  स्‍्थाफ्ति  लिए-इन किश्ेक्षों।का  अनुणयलम|कित्रा |  गया  है  ?
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 और  प्रतैचो  विकी  मंतालंज में  मंत्री  लणा  महातानरਂ  पश्भाणु
 इलेक्ट्रलिकौ  अऔररਂ  अन्तरिक्ष  में  रात्यਂ  सजी  के०  आरण  :  परआणु
 बिजली  धरों  के  लिए  स्थलों  का  चुनाव  करते  समय  जो  बातें  ध्यान  में  रखी  जाती  हैं  उनमें  निम्नलिखित
 बातें  भी  शामिल  सामान्य  जल-विज्ञान  की  जल  कौ  पर्यावरणीय
 कारण  उदाहरणाथ्थं  कहां-कहां  कितनी-कितनी  जनसंख्या  भूमिਂ  का  उंपथोगे  किस  काम  के  लिए  किया
 जाता  है  भौर  मौसम  सम्बन्धी  बाढ़  अत्यधिक  बड़े  आकार  के  और  भारी
 उपस्करों  का  ऊर्जा  के  क्षेत्रीय  स्रीत  क्या  और  बिजली  की  और  बिजली  की
 सप्लाई  के  लिए  संचरण  प्रणाली  ।

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय से  स्वीकरेतिं  परमाणु  विंजंसौधर  लगाने  से  पहले  ही  ले  ली
 जाती  सावंननिक  सुनबाई  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  की  प्रक्रिया  का  भाग  नहीं  परमाणु
 बिजलीघरों  की  स्थापना  के  सभी  चरणों  काम  करने  कामिकों  जन॑सामान्य  की  और  पर्यावरण
 की  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 छल  ।

 जींधर्षुरे  जेल  में  मंजरथदे  व्यक्ति

 2326.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : है

 जोधपुर  जेल  में  अभी  तक  कितने  व्यक्ति  नजरबंद

 क्‍या  सरकार  का  जोधपुर  जेल  के  शेष  नजरबंद  व्यक्तियों  को  रिहा  करने  का  जिजार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किए  यए  और

 जोधपुर  जेल  के  सभी  नजरबन्द  व्यक्तियों  को  कब  तक  रिहा  किए  जाने  की  संभावता  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य-संत्री
 पी०  :  से  सरकार  ने  जोधपुर  जेल  के  सभी  विचारणाधीन  बन्दियों  के छ्षिलाफ

 रॉज्य  के  विर्शेंद्ध  युंडे  छेड़ने  के  लिए  दर्ज  किए  गए  मुंकददमें  6  1989  की  बापस  ले  लिए  इन्हें
 जोधपुर  जेल  से  रिहा  किया  जा  चुका  है|

 सिक्किस  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 2327:  ओऔमती  भंडररी  :  क्या  प्रध्तान  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  देश  में  कुछ  और  परंमॉणु
 विद्युत  संयंधों  की  स्थापना  करने  का  विचार

 क्या  इनमें  से  कोई  संयंत्र  सिक्किम  में  स्थापित  किया

 तो  तत्सम्ब॑स्धी  भ्यौं रा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण हैं  ?

 ्फ  eT)
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 बिशान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रातिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  हां  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  प्रारम्भ  में  परमाणु  बिजलीधर  देश  के  उन  क्षेत्रों  में  लगाए

 जाएं  जहां  पर  पानी  या  जीवाश्मी-इंधन  के  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटन  पर  किया  गया  व्यय

 2328.  डा०  फूलरेणु  गुहां  :  कया  मागर  विभानन  ओर  मंत्री  यह  बत  ग़ने  की  कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  पर  प्रति  वर्ष
 कितना  व्यय  किया  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  वो०  :  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटन
 संरचना  के  विकास  के  लिए  निम्तलिश्ित  राशि  रिलीज  की

 198  5-86  26.00  लाख  रुपए

 1986-87  गण  20.38  लाख  रुपए

 1987-88  --  42.99  लाख  रुपए

 पर्यदकों  को  आकषित  करना

 2329.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्या  नागर
 विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 फ्रिः

 क्‍या  देश  के  पर्यंटन  स्थलों  की  और  अधिक  संख्या  में  पयंटकों  को आकर्षित  करने  की  काफो
 गुंजाइश

 यदि  तो  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  इस  दिशा  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 और

 दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  प्रदत्त  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या  ह

 कं

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 ।

 और  भारत  परयंटन  विकास  निगम  द्वारा  पयंटकों  के  लिए  प्रदान  की  गई  सुविधाओं
 और

 हू
 सुविध््षओं  में  बुद्धि  करने

 क ेलिए  उठाए  गए  विभिन्‍न  कदमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।
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 16.  ललित  महूत  पैलेस  13  74

 मैसूर

 विवरण

 आवास

 एकक  का  नाम  स्थापित/चालू  स्टार  श्रेणी  क्षमता

 सं०  की  तारीख

 कमरे  बैड्स

 ।  2  3  4  6

 होटल्स  .
 1.  अशोक  नई  दिल्‍ली  01  अक्सूबर  56  +$5  स्टार  571  1141

 डीलेक्स

 2.  होटल  नई  दिल्‍ली  01  64  *4  स्टार  213  360

 3.  लोधी  नई  दिल्‍ली  15  65  3  स्टार  207  255

 4.  होटल  मई  दिल्‍ली  07  65  186  226

 5.  होटल  बंगलौर  01  71  +5  स्टार  181  362

 होटल  आगरा  17  86  4  स्‍टार  55  110

 7.  होटल  हसन  हसन  27  72  #]  स्टार  16  92

 8.  होटल  जम्मू  जम्मू  0  9  है  2  +३3  स्टार  हा  48  ध  96

 9.  होटल  औरंगाबाद  अशोक  0  72  *2  स्टार  66  132

 10.  होटल  खजुरोहो  अशोक  19  72  +$  स्टार  38  76

 11.  कोवलम  अशोक  बीच  17  72  स्‍टार  125  250

 रिसार्ट

 12.  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  26  73  #4  स्टार  54  108

 उदयपुर

 13.  टेम्पल  बे  अशोक  बीच  19  73  +3  क्टार  22.  44

 मामल्लापुरम

 14.  होटल  वाराणसी  अशोक  14  73  84  168

 15.  कुतुब  नई
 04

 73
 स्टार  92  220

 *5  स्टार  94  98
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 17,  होटल  एयरपोर्ट  12  75

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 कलकत्ता

 होटल  पाटलिपुत्र
 पटना

 होटल  जयपुर

 होटल  कलिंग

 भुवनेश्वर

 होटल  मदुराई
 मदुराई|

 होटल  नई  दिल्‍ली

 होटल
 नई  विल्ली

 अशोक  यात्री
 मई  दिल्‍ली

 होटल  बोधगया
 बोधगया

 ट्रेंबलर्स  लांज

 1.  मनाली

 ट्रेबलर्स  रेस्तरां

 1.  ताज  आगरा

 2.  हम्पी

 +
 होटल  तथा  रेस्ट्रोरेंद  भ्तुमोदन  एवं  वर्गीकरण  समिति  के  अैंभुसार  ।

 986

 7  76

 14  78

 17  79

 ।  80

 14  82

 3  82

 18  82

 88

 67

 66

 69

 13  1989

 4  5  5

 +5  स्‍टार  149  298

 +3  स्टार  46  92

 +4  स्टार  63  126

 +2  स्टार  64  128

 +3  स्टार  43  86

 5  स्टार  269  538

 4  स्टार  317  634

 3  स्टार  30  60

 »
 3571  6941

 ]  स्टार  10  30

 -  सरकार  द्वारा  .
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 1  -2  3  4  5  6

 एयर  पोढ्  हेस्‍्सरां  रा

 हु

 1.  बंगलौर  77

 2.  वाराणसी  77

 3.  कलकत्ता  79

 4.  दिल्‍ली  86

 5.  आगरा  7

 6.  औरंगाबाद  87

 परिवहन

 अशोक  ट्रेबल्स  एण्ड  दूअसं--परिवहन  एकक

 क्रम  एकक  का  नाम  स्थापना  की  एम्बैसडर  एम०  बी०  कोचिज  मेटाडोर  जोड़
 सं०  तारीख  कार

 1.  वाराणसी  9  73  6  3  2 a3  6.  3.  2  -..  11

 2.  बंगलौर  17  71  6  4  न-+  10

 3.  मद्रास  16  69  3  7  14  —  24

 4.  औरंगाबाद  3  69  2  1  4  7

 5.  पटना  25  69  7  1  1.  +--  9

 6.  आगरा  18  70  4  ज+  —  5

 7.  दिल्‍ली  ]  64  18  18  9  न  45

 8.  कलकत्ता  10  93  3  8  3  न+  14

 9.  बम्बई  2  7  2  14  9  जज  25

 10.  जयपुर  |  69  5  2  जज  8

 11.  कोवलम  (**)  न+  जज
 न  +  —

 *पसिडीज  बेंज  50  60  48.  —  158

 (**)  कोवलम  अशोक  बीच  रिसार्ट  पर  अतिथियों  को  अस्य  एजेम्सियों  से  किराए  पर  आहस

 लेकर  परिवहन  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।
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 पर्यटक  प्रचार  सामग्री  का  प्रकाशन  और  थिक्री

 LV.  शुष्क  भुक्त  दुकानें

 हु  अवस्थिति  स्थापना/चालू  होने

 सं०  की  तारीख

 1.  दिल्‍ली  हवाई  अट्डा  प्रस्थान  विश्राम  कक्ष  1  67

 2.  दिल्ली  हवाई  अड्डा  आगमन  विश्राम  कक्ष  1  83

 3.  कलकत्ता  हवाई  अड्डा  प्रस्थान  विश्राम  कक्ष  15  68

 4.  कलकत्ता  हबाई  अड्डा  आगमन  विश्राम  कक्ष  28  जुलाई  83

 5.  बम्बई  हवाई  अह्डा  प्रस्थान  विश्राम  कक्ष  5  69

 6.  बम्बई  हवाई  अहा  आगमन  विश्राम  कक्ष  9  83

 7.  भद्गास  हवाई  अझ्ठा  प्रस्थान  विश्लाम  कक्ष  19  69

 8.  मद्रास  हवाई  अड्डा  आगमन  विश्राम  कक्ष  14  85

 9.  शुल्क  मुक्त  होटल  नई  दिल्‍ली  4  81

 10.  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डा  प्रस्थान  विश्राम  कक्ष  28  81

 11.  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डा  आगमन  विश्राम  कक्ष  19  84

 ९.  ध्यति-व-प्रकाश  प्रदर्शन

 लाल  किला  दिल्‍ली  में  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शन  25  65
 जम  ननयानन+ः

 Vi.  प्रदान की  गई  प्रबन्धकीय  सेवाएं

 क्रम  अबस्थिति  स्थापना  की  स्टार  श्रेणी  क्षमता
 सं०  तारीख

 कमरे  बेड्स

 1  2  ar)  4  5  6

 1.  कोबलम  पैलेस  होटल  24  70  2  4

 2.  घ्वनि-व-प्रकाश  21  72  न

 साबरमती

 अहमदाबाद  हि

 3.  कोसी  रेस्तरां  12  72  न  >>  +म  —
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 4.  घ्यनि-व-प्रकाशਂ
 शालीमार  श्रीनगर

 5.  कोवलम  बीच  सेंटर

 6.  भरतपुर  फोरिस्ट  लॉज

 7.  शज्य  गेस्ट  हाऊस  और

 3  4  5

 लिखित

 6
 Oe  3  “+म»म«>मकाक  4४  ८3-43  he  पा  34५७  कक

 29  72

 72

 7  76

 1975-76
 -  आतिथ्य  हैदराबाद  हाऊस

 नई  दिल्‍ली

 8.  होटल  पाइनवुड

 9.  होटल  इम्फाल  अशोक

 10.  वेस्ट  कोर्ट  केटरिंग  सविस

 11.  अशोक  मयूर  रेस्तरां

 विज्ञान  नई  दिल्‍ली

 12.  होटल  रतनादा

 जोधपुर

 13.  होटल  ब्रह्मपुत्र

 गुवाहाटी

 14.

 होटल

 एक्जीक्यूटिव

 15.  होटल  शालिनी
 पैलेस

 कोल्हापुर

 16.  दिल्ली  मास्को

 एस ०  एस०  आर  )

 17.  होटल  रांची  रांची

 18.  होटल  जेफू  कोहिमा

 19.  होटल  नीलाचल  पुरी

 1  81

 28  86

 1  79

 79

 2  87

 12  जून  87

 16  88

 21  87

 4  87

 कं

 14  88

 26  88

 18

 31

 36

 36



 विधि  इसर
 15  1989

 ््  2  3  4  5  6
 ह

 20.  होटल  पांडिचेरी  अशोक  6  89  21  24

 21.  गढ़बाल  अशोक  टेरेस  न+  ज+  मय  —_—

 मसूरी

 जोड़  :  437  854

 कुल  आवास  :  4367  8503

 *+औपचारिक  रूप  से  अभी  चालू  होना  है  ।

 उपर्युक्त  के  अलावा  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  देश  में  और  अधिक  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  निम्नलिथि  त  कदम  उठाए  हैं  :--

 (1)  गुलमगं  में  5  कमरे  का  होटल  दो  चरणों  में  पूरा  होना  है  प्रथम  चरण  में  3।  कमरे
 और  दूसरे  चरण  में  20  ।

 (2)  37  कमरे  जोड़कर  होटल  जयपुर  अशोक  का  विस्तार  ।

 (3)  21  कमरे  जोड़कर  मनाली  में  यात्री  विश्राम  गृह  का  विस्तार  ।

 (4)  भोपाल  में  संयुक्त  उच्चम  होटल  परियोजना  (47

 इनके  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  चण्डीगढ़  में  संयुक्त  उच्चम  होटल  के  लिए  पंजाब
 पर्येटन  विकास  निगम  के  साथ  तथा  पहल  गाम  में  एक  संयुक्त  उद्यम  होटल  के  लिए  जम्मू  एवं  कश्मीर
 राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  के  साथ  सहयोग  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  इन  परियोजनाओं  का
 कार्यान्वयन  सन्‍्तोषजनक  उपादेयता  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 स्वतस्त्रता  सुनानियों  के  पेशन  से  सम्बन्धित  लस्थित  मामले

 2330.  भरी  डाल  चता  जेग  :  क्या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  को  स्वतस्त्रता  सैनानियों  के  पैंशन  से  सम्बन्धित  कितने  मामले  लम्बित

 इतमें से  कितने  मामजे  नियटा  दिए  गए  हैं  तथा  कितने  मामले  अभी
 स्स्बित  पढ़े

 30  1988  के  कितने  नये  आवेਂ

 कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 हा
 दन-पत्र प्राप्त हुए

 ४४४४४
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 गृह  मंत्रारूय  में  राज्य  संत्री  सन्‍्तोष  मोहन
 :  और  30  1988  को

 1058  मामल  लम्बित  पड़े  3।  1988  को  932  मामले  लम्बित  शेष  मामले  निपटा
 दिए  गए  हैं  ।

 स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अधीन  आवेदन  प्रस्तुत  करने  की  अन्तिम  तिथि
 31-3-1982  थी  ।  इसके  बाद  प्राप्त  हुए  आवेदनों  को  समय  के  बाद  प्राप्त  हुए  माना  जाता  है  और
 उन  पर  तभी  विचार  किया  जाता  है  जब  उनके  सरकारी  रिकार्ड  से  लिखित  साक्ष्य  संलग्न  हों  ।

 30  1988  के  बाद  1392  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  से  461  आवेदन  लम्बित  हैं  ।  शेष  मामले

 निपटा  लिए  गए  हैं  ।

 गजरात  में  पर्यटक  बंगलों  का  निर्माण

 2331.  श्री  रजजीत  सिह  गायकबाड़  :  क्‍या  सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 क्‍या  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  राज्य  में  पर्यटक  यात्री  भवनों
 पर्यटक  बंगलों  और  यात्री  निवासों  के  निर्माण  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  योजनाबार  इनकी  अनुमानित  लागत  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  केन्द्रीय

 पयंटन  विभाग  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटक  बंगलों  तथा  यात्री  निवासों

 के  निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  लिए  गुजरात  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  धाटों  का  थिकास

 2332,  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  धाभिक/परयंटन  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  चघाटों  का  विकास  अथवा

 सुधार  करने  की  योजना  लण्गू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 उड़ीसा  के  इस  प्रकार  के  घाटों  से  सम्बन्धित  कितने  प्रस्ताष  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  इनमें  से

 कितने  प्रस्ताव  स्वीकार/रह  किए  गए  हैं
 ?

 सागर  बिम्ानन  ओर  पर्यटन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिषराल  थो०  :  और

 घाड़ों  एवं  शहडत्व॑पू्ं  ध्राभिक  पर्ंटक  स्थलों  का  बिकास  उपलब्ध  संसाध्नणों  से  केन्द्र  राज्य
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 सरकार  एवं  प्राइवेट  सेक्टर  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  किया  जाता  इस  प्रयोजन  हेतु  केन्द्रीय  सहापतः
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के आधार  पर  प्रस्ताव  की  निधियों  की  उपलब्धता

 एवं  परस्पर  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रख  कर  मंजूर  की  जाती

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  घाटों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  अब  तक  निम्नलिबित
 राशि  मंजूर  की  है

 :--

 रुपए

 1.  श्रीरंगम  में  स्नान  घाट  3.57

 2.  पापनासम  में  स्नान  घाट  3.57

 3.  कन्याकुमारी  में  स्‍्तान  घाट  3.57

 4.  वाराणसी  घाट  64.50

 5.  पुष्कर  में  इन्दिरा  एवं  कर्नी  घाट  12.99

 उड़ीसा  सरकार  से  ऐसे  घाटों  के  विकास  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 सरसों  सथा  चाथल  को  भूसी  के  लिए  नई  तकतोक

 2333.  श्री  बी०  शोभनाव्रीश्वर  रा  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  खाद्य  .  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  फूड  टेक्नालॉजिकल  रिसर्च
 के  तथा  चाबल  की  भूसी  के  सम्बन्ध  में  नई  तकनोक  का '

 किया
 का  विकास

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इन  नई  तकनीकों  को  सफल  बनाने  हेतु  खेतों  में  इनकी  जांच  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 विशान  ओर  प्रोश्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  विकास  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :

 जी  केन्द्रीय
 खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  मंसूर  ने  खाद्य  तेल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  सरसों
 और  चाबल  की  भूसी  के  संसाधन  की  नवीन  प्रौद्योगिकियां  विकसित  की  इससे  आयात  कम  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 (1)  चावल  भूसी  :

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  संस्थान  ने  अम्लीय  उपचार  द्वारा  ताजी  कावल  भूसी के
 दृढ़ीकरण  हेतु  एक  किफायती  प्रक्रम  का  विकास  किया  है  ।

 (2)  सृरणकुछो  :

 सूरजमुखी  के  बीजों  का  छिलका  उतारने  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई  है  जिससे
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 जज  तथा  /

 तेल  की  प्राप्ति  में  5  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है  ।  तेल  मोम  रहित  ओर  रंग  में  हल्का  है  इसलिए
 इसकी  विक्रेयता  बेहतर  है  ।

 (3)  सरसों  :

 एक  पूर्व  संसाधन  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई  जिसमें  सरसों  के  बीजों  का  छिलका  उतारना
 शामिल  है  |  इससे  तेल  प्राप्ति  में  2%/  वृद्धि  हुई  है और  तेल  गुणता  में  सुधार  आया

 मवीन  प्रौद्योगिकियों  का  क्षेत्रीय  स्तर  पर  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 चावल  भूसोी  :

 अम्ल  दृढ़ीकृत  चावल  की  भूसी  को  हाल  ही  में  एफ०  सी०  आई०  सोलबेंट  एक्सट्रेक्शन
 निष्कर्षण  सेम्बानार  कॉक्ल  में  संसाधित  किया  गया  है  ।

 सूरणमुखी  विवल्कनित्र  उतारने  :

 (2)  सूरजमुखी  विवल्कनित्र  बीज  संसाधन  पर  कुल  पैकेज  निम्मांकित  को  प्रदान  किया

 गया

 1.  मेससे  गोदरेज  सोप्स  लिमिटेड  ।

 2.  मेससे  कर्नाटका  ऑयल  सीड्स  प्रोड्यूससं  एसोसियेशन  ।

 तमिलनाडु  एग्रो-इण्डस्ट्रीज  कॉरपोरेशन  । 3

 4.  इण्डिया  टूबेकों  कम्पनी  ।

 (3)  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  प्रौद्योगिकी  तैयार

 चाचल  भसी

 यदि  समस्त  उपलब्ध  चावल  की  भूसी  को  संसाधित  किया  जा  तो  अनुमान  है  कि  वर्तमान

 1.2  लाख  टन  उत्पादन  के  स्थात  पर  चावल  भूसी  के  खाद्य  ग्रेड  तेल  का  3  लाख  टन  उत्पादन  हो

 सकता  है  ।

 इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  के  आयात  में  वृद्ध

 2334.  श्री  विष्णु  मोदी  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  क्षेत्र  में  आयात  में  बहुंत  वृद्ध  हुई  और

 क्‍या  इन  वस्तुओं  का  आयात  इनके  निर्यात  के  बराबर  नहीं  और

 यदि  तो  देश  में  आयात  के  इस  बढ़ते  रुख  को  रोकने  हेतु  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासानर  परमाणु

 इसेक्ट्रॉनिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्री  केਂ  आर०  :  नहीं  ।
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 ऑयात  पर  निर्षरशीलंतो  वे  1988  में  काफी  कम  हुई  है  जो  ईलेक्ट्रीनिकी  संघर्ट्क-धुर्जं  के  उंत्पार्दने  में

 हुई  53.6  प्रतिशत  की  उच्चतर  वृद्धि  की  दर  के  रूप  में  परिलक्षित  होती  है  वर्ष  1987  के

 7000  करोड़  से  बढ़कर  वर्ष  1988  में  1075  करोड़  रु०  हो  जबकि  इसकी  तुलना  उपस्कर

 के  क्षेत्र  35.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  वा  1987  के  3890  करोड़  रुपए  से  बढ़कर वर्ष  1988

 में  5260  करोड़  रुपए  हो  गया

 और  लेकिन  सरकार  ने  आयात  को  सीमित  रखने  के  लिए  कई  उपाय  किए

 जो  नीचे  दिए  गए  हैं

 ।.  लाइसेंस  प्रदान  करने  में  उदार  नीति  अपनाकर  तथा  वित्तीय  एवं  कर  सम्बन्धी  रियायतों

 के  जरिए  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  बढ़ावा  देना  है  ।

 2.  जहां  भी  स्वदेशी  औद्योगिक  उत्पादन  क्षमता  तैयौर  ही  गई  वहां  ऑरयात  न॑  कैरंने  की

 कोशिश  करना  ।

 3,  चरणबरद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  जरिए  हार्डवेयर  वस्तुओं  तथा  कल-पुर्जों  के  स्वदेशीकैरंण
 की  नीति  ।

 4.  अधसंयोजित/पूर्णतः  संयोजित  कलं-पुर्जों  के  आयांत  को  सीमित  रखना  ।

 आरक्षण  सम्बन्धी  आदेशों  का  कार्याव्वयन

 2336.  श्री  घबसवारी  साल  बेरवा  :  क्‍या  प्रधाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नम  "0  ४2  25१5
 जिस  डे  शग्डिन इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  आफ  आफ  इण्डिया  !  रैअर  अध्सं

 तथा  य्रेनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  में  3]  1988  की
 स्थिति.के  अनुसार  श्रेणी-एक  के  निम्नतम  वर्ग  और  श्रेणी  एक  के  निम्नतृम  बर्ग  से
 ऊपर  के  पर  कार्यरत  कर्मचारियों  क्री  कुल  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  अनुसूचित  जातितों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  रौरान  उक्त  नियमों  में  सीधी  भर्ती  और  पदोन्‍नतियों  में

 ब्वार  सौर  उपर्यक्त  कितनी  आरक्षित  पद-रिक्तियां  अना-क्षित  की  और

 इन  निगमों  में  आरक्षित  पद-रिक्ततियों  को  अनारक्षित  करने  से  बचने  और  विशेषतः  रोस्टर
 ;

 अनेसचि
 ees

 नि
 संम्बन्धी

 सेल
 बे  ७  2.

 का
 रस्टर

 बनाएं  अनुसूचित  जातति/अनुसूचित  जंनਂ  सम्बन्धी  सैले  के  सर्म्बेन्ध  में  श्षारक्षेण  आदेशों  के
 उचित  कार्यान्वयन  और  अनुसूचित  जाति/अनुसैचित  जनजाति  के  कमंचारियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 बिशान  और  प्रौद्योगिको  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  महासांगरे  परमाण
 ओर  अन्तरिश्ष  बिभागों  से  राज्य  म॒न्त्री  के०

 res

 :  से  यह
 सूर्यना  एकंत्र  की  जा  रही  है  और  सभए  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  ॥
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 विजयद्‌र्ग  ओर  सिन्धुदुर्ग  किलों  का  पयंटक  करेखों  के  रूप  में  विक्रास

 2337.  प्लो०  अधु  इंड्वते  :  क्या  नागर  विमानन  खऔर  परथंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  कोंकन  क्षेत्र  जिले  में  ऐतिहासिक  विजयदुगं
 और  सिन्धुदुर्ग  किले  पर्यटक  केन्द्रों  की

 स्थापना  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  और

 यदि  तो  क्रया  केन्द्रीय  सरकार  का  प्राकृतिक  सौंदर्य  से
 इन  ऐतिहासिक  स्थानों  पर

 पर्यटक  केन्द्रों  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  हे  7

 नागर  विमानन  और  पर्थटन  मनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिबराज  बो०  :
 और  पर्यटक  केन्द्रों  की  उनकी  संभाव्यता  का  मूल्यांकन  एवं  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 हेतु  प्रस्तावों को  तैयार
 करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  राज्यों को

 पर्यटन  आधार-सं  रचना  के  निर्माण  हेतु  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करता  है  |
 विभाग  को  विजयदु्ग  एवं  सिंधुदुर्ग  में  पर्यटन  आधार-संरचना के  विकास  हेतु

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के
 लिए  महाराष्ट्र  सरेकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं हुआ  है  ।

 पर्वोत्तर  राज्यों  में  उडानों  में  विलम्ब

 2338.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मन्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  तथा  वायुद्वृत  की
 हुआ  था उड़ानों  में  2  से  3  घन्टे  तक  विलस्ब

 यदि  तो  इसके  क्‍्य  हैं  तथा  उड्डान  सेवाओं  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्रासय  में  राज्य  भन्‍त्रो  शिवराज
 और  जबकि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पूर्वोत्तर  राज्य  में  इण्हियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  में  दो
 से  तीन  घण्टों  का औसत  विलम्ब  हुआ  इस  अवधि  के  दौरान  वायुदृत  की  उड़ानों  में  विलम्ब  इससे  कम
 अवधि  का  रहा  इण्डियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  लीज  पर  लिए  गए
 विश्वानों के  बिश्ररित  समय  के  बाद  प्राप्त  होने  से  विमानक्षमता  की  अत्यन्त  दुर्घटवा  में  म्िमान
 का  नष्ट  अपेक्षाकृत  घटनाओं  के  कारण  विमानों  का  ग्राउन्ड  किया  प्रतिकल  मौसम  स्थिति
 दो  उद्धानों  के  बीच  कम  अंतराल  आदि  |  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  उड़ानों  में  विलम्ब  कम
 करने  के  लिए  निम्नलिब्लित  उपाए  किए

 (1)  बोइंग  विमान  का  समग्र  उपयोग  कम  कर  दिया  गया  है  ताकि  बस  स्टेशनों  पर  वैकल्पिक
 विमान  क्षमता  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 107



 लिखित  उत्तर  13  1989
 —_—

 (2)  विभिन्‍न  स्रोतों  से  अतिरिक्त  विमान  लीज  पर  लिए  गए

 (3)  विभिन्‍न  स  त्तरों  पर  उड़ानों  की  समय  पाबन्दी  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 विश्व  पर्यटन  संगठन  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  के  पर्यटन  स्थलों  का  सर्वेक्षण

 2339,  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  नागर  बिमामन  और  पर्थटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  पर्यटन  संगठन  टी०  ओ  ०)  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुरोध  पर  हिमाचल
 प्रदेश  में  वहां  स्थित  सभी  परयंटन  स्थलों  हेतु  मास्टर  योजनाएं  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 क्‍या  विश्व  पयंटन  संगठन  द्वारा  देश  में  १यंटन  के  हेतु  देश  के  अन्य  भागों  में  भी
 इसी  प्रकार  का  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  और  पर्थटन  भन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  बी०  :  से
 विश्व  पर्यटन  संगठन  से  हिमाचल  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  का

 पर्यटन  संभाव्यता  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  |  विश्व  पर्यटन  संगठन ने
 वित  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  पक्‍का  वायदा  नहीं  किया  है  ।  चूंकि  इस  विषय  में  न  तो
 सरकार  ने  और  न  ही  विश्व  पर्यटन  संगठन  ने  कोई  निर्णय  लिया  है  इसलिए  ब्यौरे  तैयार  नहीं  किए

 आए गए  हू  ।

 दानापुर  छावनी  बोड्  में  व्याप्त  भ्रध्टालार  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन

 2340.  थी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रक्षा  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  विधान  परिषद  के  कुछ  सदस्यों  ने
 1989  में  ज्ञापन  भेजा  है  जिसमें  छावनी  क्षेत्र  से  गंदगी  और  कूड़ा  हटाने  त्रथा  दाना  पुर  छावनी  में

 ध्याप्त  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 रक्षा  सम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृत्ति  विभाग  में  राज्य  भन्‍्जी  चिम्तामणि  :
 से  बिहार  के  विधायकों

 से
 प्राष्त  पत्रों  में  निम्नलिखित  मामले  उठाए  गए  हैं  :--

 (४)  छावनी  क्षेत्र  में  गन्दगी  और  कड़े  के  ढेर  लगे  हुए  हैं  ।  तालियां  नियमित  रूप  से  साफ  नहीं
 को  सड़क  टूटी-फूटी  छाबनी  कार्यपालक  अधिकारी  और  सफाई  सर्वेक्षक
 नियमित  दौरा  नहीं  करते  और  महामारी  के  प्रकोप  की  संभावना  है  ।

 (in)  छावनी  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या
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 (iti)  कया  बच्चों  का  पार्क  मौजूदा  कब्रिस्तान  में  विकसित  किया  जाएगा  ?  हस  पार्क  की  कीमत

 क्या  होगी  ?  इस  पार्क  में  कितनी  कश्नें  मौजूद  हैं  ?

 2.  विधान  परिषद  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मामलों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस
 प्रकार  है  :--

 (i)  कूड़ा  दूर  किया  जा  रहा  है  और  नालियां  नियमित  रूप  से  साफ  की  जाती  बस  स्टैंड
 की  सड़क  की  मरम्मत  की  गई  निधि  उपलब्ध  होने  पर  अन्य  सड़कों  की  मरम्मत  की

 छावनी  क्षेत्र  का  सहायक  स्वास्थ्य  अधिकारी  मासिक  दौरा  करते  हैं  और  सफाई

 सर्वेक्षण  प्रतिदिन  दौरा  करते  कीटनाशक  दवाइयां  छिड़की  जाती  हैं  ।

 (४)  अ्रष्टाबार  का  कोई  निश्चित  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 (iii)  माशंल  बाजार  क्षेत्र  से  अवैध  कब्जे  हटाए  गए  और  जी०  एल०  आर०  सर्वे  की  संख्या
 '

 *  291  और  292  में  खाली  भूमि  पर  एक  पार्क  बिकसित  किया  इस  क्षेत्र  में  बाड़
 लगाने  पर  16,558  रुपए  खर्च  किए  पौधे  लगाने  आदि  पर  7,114  रुपए  ख़र्च

 किए  इस  क्षेत्र  में  पांच  प्लेट-फार्म  हैं  ओर  यह  पता  नहीं  चला  है  कि  क्या  ये  रुब्ें  बाड़
 लगे  क्षेत्र  में  ये  सभी  प्लेट-फार्म  सुरक्षित  हैं  ।

 (iv)  कब्रिस्तान  समिति  के  पास  3382  वर्ग  फीट  भूमि  है  जो  कि  जी०  एल०  आर  में  दर्ज

 यह  बच्चों  के  पार्क  से  अलग

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  तथा  कमजोर  बगगों  के  लिए
 कल्याण  योजनाएं

 ]
 2341.  श्री  एशच्०  बो०  पाटिल  कल्याण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सहित  समाज  के  कमप्तजोर  के  वर्गों  के

 कल्याण  के  लिये  इस  समय  विद्यमान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  नाम  क्या

 वर्ष  1988-89  के  उक्त  योजनाओं  हेतु  बजट  में  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  है  और  गत  तीन  वर्षों  में  आवंटित  धनराशि  की  तुलना  में  जमा  राशि  कितनी

 क्‍या  आवंटित  धनराशि  का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  विभिन्‍न  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  वाली  एजेंसियों  ने  और  अधिक  धनराशि

 आवंटित  किये  जाने  की  मांग  की  क्‍या  उन्होंने  नई  योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  है  अथवा  विद्यमान

 योजनाओं  में  कोई  परिवर्तन  अथवा  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया  यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 कल्याण  मम्त्रालय  में  उपसस्त्री  सुमति  :  से  अनुसूचित  जातियों  तथा
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 अनुसूचित  जनजातियों  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए  अनेक  योजवाशों  को  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  ये  योजनाएं  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  अधीन हैं  जैसे  आवास  तथा

 स्वास्थ्य  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनज़ातियों  के  कल्याण  के  लिए  कृल्याण  संत्रालय  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा  उनमें  कुछ  योजनाएं  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  मंट्रिकोत्तर

 (2)  अस्वच्छ  कार्यो
 में  कार्यरत  व्यक्तियों  के  लिए  मेंद्रिक-यूव  छात्रवृत्षियां  कक्षा  6  से

 10

 (3)  मैडिकल  तथा  इन्जीनियरिंग  कालेजों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  छात्रों  के  लिए  पुस्तक  बैंक

 (4)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  लड़कियों  के  लिए

 (5)  कोचिंग  एवं  संबद्ध  योजनाएं  जाति  एवं  अनुसूचित

 (6)  स्वयंसेवी  संगठनों  को
 सहायता  जाति  तथा  अनूसूचित  ।

 (7)  मानवाधिकार  संरक्षण  अधिनियम  की  क़ियान्विति  के  लिए  म्रश्लीतरी  ।

 (8)  सफाई  कर्मचारियों  की  मुक्ति

 (५)  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  जाति  तथा  अनुसूचित

 (10)  अनुमूच्रित  जाति  विकास  निग्रमों  के  लिए  वष्ठा

 (11)  विशेष  संघटक  योजनाओं  तथा  आदिवासी  उप-योजनाओं  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  ।

 वर्ष  1988-89  क़े  लिए  रा  अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुमूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  के  लिए  जिन  केन्द्रीय  प्रायोजित  एवं  केन्द्रीय  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है
 उनके  लिए  435  करोड़  हपए  के  बहुट  का  आएंटन  क्रिया  गया  है  ज़ितमें  विश्लेप  क्ेन्ड्रीय  सहायता  के
 180  करोड़  रुपए  विशेष  संघटक  योजना  और  180  करोड़  रुपए  आविबासी  उप-ग्ोजनाओं  के  जरिए
 शामिल  हैं  ।  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  किए  ग्रए  ज्ञाव्ंडन  और  व्यय  वी  चे  दिए  गए

 ह

 करोड़ों

 वर्ष  आवंटन  व्यय

 1995-86  6  42,00  36.54

 1986-87  42.00  42.34

 198  7-88  60.00  60.72

 ब्रिशेष  ओन्‍्द्रीय्न  सहायता  द्वारा  सुंघट्रक  योज़नाओं  तृथ्चा  आआद्िवाद्धी  उप-य्रोज़नाओं  को  इस
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 उद्देश्य  क ेसाथ  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  क़ि  बेहैउद्देशीय  प्रभाव  डाला  जा  सके  और  उन  करमियीं  को

 दूर  करने  के  लिए  सहायता  दी  जा  सके  जो  केन्द्रीय  और  राज्यों/केन्द्र  शामित  प्रदेशों  से  सामान्य  वित्तीय
 निधियों  से  पूरी  नहीं  की  जा  सकतीं  ।  पिछले  4  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  निम्न
 प्रकार  है  :

 करोड़ों
 |

 अनुसूचित  जनजांतियां

 1985-36  5-8  6  165.00  140.00

 1986-87  6-87  175.00  155.00

 1987-88  7-8  8  175.00  166.50

 1988-89  8-89  180.00  180.00

 इस  प्रकार  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  सहित  केन्द्रीय  प्रायोजित  और  केन्द्रीय  उपयोजनाओं  के

 अन्तगंत  बजट  आवंटन  में  लगातार  वृद्धि  दी  जा  रही

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा  राज्यों/केन्द्र  शाप्तित  प्रदेश  प्रशासनों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के

 सिंए  अधुरीले  कियां  रहा  हैं  कि  विशेय  सेंघटके  यीजनेर्शी  के  अल्तेंगेते  विर्भिन्ने  योजिनाओं  में  अनुसूचित
 जातियों  को  लाभ  पहुंचे  और  उन्हें  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।  पिछले  3  बेर्षी  के  शैरार्न  राज्यों
 केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  विशेष  संघटक  योजना  परिव्यय  और  इन्हीं  वर्षों

 क ेदौरान  किया  गया  बयय  निम्स
 प्रकार

 वंष  परिव्यय  किया  गया  खंचे

 1985-86  5-86  1001.03  959.17

 1956-87  6-87  1201.62  1151.63  .63

 8  1450.24  1485.17

 चालू  वर्ष  1988-89  के  लिए  अनुमानित  विशेष  संघटक  योजना  परिव्यय  1672.10  करोड़
 रुपए  है  ।

 राज्यों/कैम  शामित  प्रदेशों  की  ऑर्दिवासी  उपेयोजनांओं  के  अन्तगत  विभिन्न  यीजनाओं  के
 अधीन  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  इसी  प्रकार  की  पर्याप्त  धनराशि  और  लाभ  दिएजा  रहे
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 आदिवासी  उपयोजना  परिव्यय  तथा  किए  गए  खर्च  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 करोड़ों

 वर्ष  परिव्यय  किया  गया  खर्च

 1985-86  5-86  977.71  975.76

 1986-87  1234.28  1190.68

 1987-88  1659.88  1408.92
 न»  गननामन  न  न  ने  ५  ७०५  ०००-  तनने  मन  ५  बनना  मन  2  37...  34+93.4-  3०० व  १ जानना

 वर्ष  1988-89  के  लिए  1685.86  करोड़  रुपये  का  आवंटन  आदिवासी  उपयोजना  के

 मामले  में  परिव्यय  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  और  वर्ष  1985-86  को  छोड़कर  इसका  पूरी  तरह  से

 उपयोग  किया  जा  रहा  है

 राज्य  सरकारों  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  तथा  योजनाओं  को  अपने  अनुभव  के  आधार  पर

 कार्यान्वित  करने  वाली  अन्य  ऐजेन्सियों  ने  वर्तमान  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  में  परिवर्तन  और  संशोधन

 करने  का  सुझाव  दिया  है  ।  जब  कभी  ऐसे  सुझाव  प्राप्त  होते  उनकी  सावधानीपूर्वक  जांच  की  जाती

 है  और  उन  पर  उपयुक्त  विचार  किया  जाता  है  ।

 बेलकेरे  को  अन्तर्शष्ट्रीय  लटवर्तो  पर्यटक  स्थल  के  तौर  पर  विकसित  करना

 2342.  श्री  श्रोकाम्त  दस  नरसहराज  वाडियर  :  क्या  नागर  थिसानन  और  पयंटन  भम्त्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  उत्तर  कनारा  में  बेलेकेरे  को
 अन्तर्राष्ट्रीय  तटबर्ती  पर्यटक

 स्थल  के  तौर  पर  विकसित  करने  का  आग्रह  किया  थ

 यदि  तो  बे  ले  केरे रे  में  क गैन  से  ॥| र्वाः भन्‍्नत  वि  कास  सम्जअन्धा  कायक  शुरू  करने  का  विचार
 और के

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  से

 हां  ।  केन्द्रीय  पर्यंटत  विभाग  को  कर्नाटक  सरकार  से  बेलेकेरे  में  1.45  करोड़  रुपये  की
 मानित  लागत  पर  समुद्र-तट  विहार-स्थल  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  हेतु  एक  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  है  ।  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  लिए  है  ||

 विदेशी  सिशनरियां

 2343.  श्री  परसराम  भारत्वाज  :  क्‍या  गृह  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  कितनी  विदेशी  मिशनरियां  कार्य  कर  रही
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 क्या  सरकार  को  वर्ष  1988  के  दौरान  बलातू  धर्म  परिवतंन  के  बारे  में  कोई
 विशेषकर  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिले  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 लोक  सिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सस्जालय  में  राज्य  सम्त्री
 पी०  :  1-1-1988  को  भारत  में  विदेशी  मिशनरियों  का  एक  विवरण

 संलग्न

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  ह

 विवरण

 1-1-1988  को  भारत  में  स्थित  बिदेशो  मिशनरियां

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  सिश्ननरियों  की  संख्या

 सं०  क्षेत्र  का नाम

 2  3

 1.  अण्डमान  निकोबार  ह्रीपसमूह  शूम्य
 2.  आंध्र  प्रदेश  127

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  श्ष्य
 4.  आसाम  8

 5.  बिहार  226

 6.  .

 7.  दादरा  और  नागर  हवेली  शून्य
 8.  दमन  और  दीव  शून्य
 9.  दिल्‍ली  2

 10.  मोआ  11

 11.  ग्रुजरात  32

 12.  हरियाणा  श्म्य
 13.  हिमाचल  प्रदेश  17
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 a  “7
 2  3

 15.  कर्नाटक  134

 16.  केरल  है  46

 17-  ऋ़द्भीप  और  मिक्रीकाय  का

 मध्य  प्रदेश  84

 19.  महाराष्ट्र  a

 20.  मनीपुर  ५

 21.  मेघालय  84

 22.  मिजोरम  शून्य

 23.  नागालैंड  श्न्य

 24.  उड़ीसा  37

 25.  पांडिबेरी  20

 26.  प्रंजाब  9.

 27.  राजस्थान  1s

 28.  सिर  मूल्प

 29.  तमिलनाडु  399.

 30.  त्रिपुरा  शून्य
 31.  उत्तर  प्रदेश  शून्य
 32.  पश्चिमी  बंगाल  $19

 बैलो  में  अबकांश  केम्त्र  का  विकास

 2344.  भरी  टो०  बशोर  :  क्या  नागर  बिमानन  और  पमंटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  त्रिवेन्द्रम  में  वेली  नामक  स्थान  पर  भिशेष

 केन्द्रीय  सहायता  |योजना  के  अन्तर्गत  अवकाश  केन्द्र  के  विकास  किए  जाने  सम्बन्धी  कोई  फ्राप्त

 हुआ  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये

 सागर  बिसानन  और  पयंटत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  और
 वेली  पर्यटक  ग्राम  के  विकास  हेतु  केरल  सरकार  से  प्राप्त  परियोजना  रिपोर्ट  वित्त  मंत्रालय

 कार्य  कोਂ  बाह्य  सहायता  के  लिए  भेजी  गई  है  ।
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 विभागोध  परिदद्‌  को  बंहेके

 2345.  थ्रो  राम  सम्झभावत  :

 श्री  कप्तला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  प्रधान  भँत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  की  विभागीय  परिषद्‌  की  कार्यमूची  को
 पिछले  ऐक  वर्ष  से  ऑन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विभागीय  परिषद  की  कितनी  बैठक  और

 विभागीय  परिषद  की  कार्यस्ची  को  अन्तिम  रूप  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 लोक॑  शिका  यत  तथां  पेंशन  मंत्रोलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी  :  पिछली  कार्यंसूची  दिनांक  6  1988  तथा  14  1988  को

 हुई  बैकीं  में  विचार-विमर्श  के  लिए  परिचांलित  की  गई  थी  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  विभागीय  परिषद  की  बैठकों  के  सत्रों  की  संख्या  निम्न

 प्रकार  है  :--

 1988  ने  2  सत्र

 1987  ल्  4  सामान्य  सत्र  तथा  2  विशेष  सत्र

 1986  ना  कोई  नहीं

 (१)  विभागीय  परिषद  की  आगामी  बैठक  10  1989  को  होनी  निश्चित  हुई  है  जिसमें

 कार्यसूची  पर  आगे  विचार  किया  जाएगा  ।

 केल्रीय  भण्डार  से  लेखन-सामप्री  फो  खरोद

 2346.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  विभागों  को  ये  बाध्यकारी  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  अपनी

 कता  की  लेखन-सामग्री  तथा  अन्य  वस्तुओं  की  सभी  स्थानीय  खरीद  केन्द्रीय  भण्डार  अथवा  सुपर  बाजार

 से  ही

 यदि  तो  सरकारी  विभागों  को  अपनी  आवश्यकता  की  वस्तुएं  केन्द्रीय  भण्डार  से  ही
 खरीदने  के  लिए  क्‍यों  बाध्य  किया  जाता

 क्‍या  यह  पाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  भण्डार  द्वारा  घटिया  लेखन-सामग्री  की  और  वह  भी  रक्षा

 स्टोरो/क॑न्टीनों  से  भी  ऊंची  दरों  पर  बिक्री  की  जाती  और

 यदि  तो  गुणवत्ता  में  सुधार  और  मूल्य  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गाए  हैं  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पौ०  :  और  इस  आशय  के  बाध्यकारी  अनुदेश  हैं  कि

 सरकारी  विभाग  अपनी

 आवश्यकता  की  लेखन-सामग्री  तथा  अन्य  वस्तुओं  की  सभी  स्थानीय  थ्रीद  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  भण्डार

 अथवा  सुपर  बाजार  से  दिल्ली  से  वाहर  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  के  लिए  यह  आवश्यक

 है  कि  वे  ऐसी  वस्तुओं  की  खरीद  वहां  पर  स्थित  स्थानीय  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  अथबा  केन्द्रीय

 यदि  कोई  से  ही

 यदि  ये  अभिकरण  किसी  वस्तु  विशेष  की  सप्लाई  करने  में  असमर्थ  होते  हैं  उनसे  अनापत्ति

 पत्र  लेकर  नियमों  के  अनुसार  अन्य  स्रोतों  स ेखरीद  की  जा  सकती  है  |

 नहीं  ।  ऐसा  नहीं  पाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  भण्डार  घटिया  लेखन  सामग्री  बेचता

 लेखन  सामग्री  सामान्यतः  मांग  करने  वाले  विभागों  द्वारा  निर्दिष्ट  विशेष  विवरण  के  अनुसार  सप्लाई  को
 जाती  रक्षा  केन्‍्टीनें/भण्डार  सशस्त्र  सेनाओं  के  कार्मिकों  की निजी  उपयोग  की  वस्तुएं  बेचते  हैं  ।  इन

 केन्‍्टीनों/भष्डारों  की  दरें  बाजार  में  ब्रिकने  वाली  इसी  प्रकार  की  वस्तुओं  के  मूल्य  से  इस  कारण

 होती  हैं  क्योंकि  उनके  सामले  में  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  द्वारा  रियायती/घटी  हुई  दरों  पर  उत्पाद  शुल्क
 तथा  बिक्री  कर  लगाया  जाता  है  ।  अतः  केन्द्रीय  भण्डार  तथा  रक्षा  केन्टीनों/भण्डारों  के  बीच  कोई  तुलना
 नहीं  की  जा  सकती  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  यह  प्रश्न  नहीं  उठक्ा  ।

 दिल्‍ली  में  मूक  ओर  अधिरों  के  लिए  विधालय  और  महाविशज्ञालय

 2347.  चौधरी  अख्तर  हसन  :  क्‍या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  मूक  और  बधिरों  के  लिए  सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त  और  संचालित  विद्यालयों
 और  महाबिद्यालयों  के  नाम  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  में  इस  प्रकार  के  और  विद्यालय/महाविद्यालय  खोलने  का
 बिचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  (  से  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा
 दिल्ली  में  बधिर  बच्चों  के  लिए  चलाए  जा  रहे/मान्यताप्राप्त  स्कूल  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  बधिरों  के  लिए  गवर्नमेंट  लेडी  नोयस  स्कूल-नसेरी  प्राईमरी  से  माध्यमिक  स्तर  तक  भोजन
 प्रबन्ध  ।

 2.  नसंरी  प्राईमरी  कालका

 3.  नसंरी  प्राईमरी  शाहदरा  ।

 .  4.  नसंरी  प्राईमरी  स्कूल  ।
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 2.  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  तथा  कल्याण  मंत्रालय  से  अनुदान  प्राप्त  करने  बाले

 स्कूल/संस्थाएं  निम्नलिशिित  हैं  :--

 1.  अखिल  भारतीय  बधिर  18,  नार्थ  एंड  रामाकृष्णा  नई
 110001

 2.  बलवन्तराथ  विद्या  ग्रेटर  कंलाश  111,  जी  तथा  एच  मस्जिद
 नई  दिल्‍ली  ।

 3.  श्रवण  विकलांगों  के  लिए  भारतीय  1/18  64,  मोती  राम  मानसरोवर  .
 नई  दिल्ली  ।

 4.  प्रभा  ललित  कला  सांस्कृतिक  व  शिल्प  आराम  बाग  नई  दिल्‍ली  ।

 3.  दिल्ली  प्रशासन  ने  गवर्नमैंट  लेडी  नोयस  स्कूल  के  वतंमान  माध्यमिक  स्तर  को  उच्चतर
 माध्यमिक  स्तर  तक  उन्नयन  करने  का  सिद्धान्त  रूप  में  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 विकास  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 2348.  भ्री  प्रकाश  चल  :  «
 श्री  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विकास  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को

 अनुमानतः  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई/उपलब्ध  कराई

 क्‍या  इस  घनराशि  का  उसी  उहं  श्य  क ेलिए  सही  उपयोग  किया  गया
 जिसके

 शिए  इसे
 स्वीकृत  किया  गया  था  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  जिसके

 क्‍या  सरकार  का  राज्य  सरकार  द्वारा  धनराशि  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  एक  समिति
 गठित  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  संत्री  तथा  कार्यकस  कारयास्थियत  संत्री  माधथ  सिंह  :  (  और
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  और  राज्य  योजनाओं  और  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रमों
 के  संदर्भ  में  प्रत्यक्ष  राशि  का  ब्यौथा  संजग्न  और  में  दिया
 गया  यद्यपि  सभी  राज्यों  ने  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  बराबर  या  अधिक  के  खर्चे  की  सूचना  दी  है
 तो  भी  कुछ  मामलों  में  अनुमोदित  योजना  परिव्यय  समाप्त  नहीं  हुआ  ।  जहां  तक  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रमों
 का  सम्बन्ध  है  किसी  वर्ष  विशेष  में  खर्च  न  किया  गया  शेष  रहा  है  लेकिन  यह  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह
 राशि  विशेष  समस्याओं  का  निराकरण  करने  के  लिए  राज्यों  से योजना  अवधि  के  भीतर  ही  खच  न

 हुई  राशि  को  व्यय  क
 रने

 का  अनुरोध  किया  गया  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ब्िल्षित्ञ  उकर

 राज्यों  का  वर्ष  1985-86  से  1987-88  तक  वाधिक  योजनाओं  के  लिए

 पररिथ्यल्  किणीजे  सहायता  औरे  न्यथ

 झूम  राज्य  1985-86  6  1986-87

 सं०
 ——

 परिव्यय  दीगई  व्यय  परिब्यय  दीगई  व्यय

 केन्द्रीय  केग्शीय

 सहायता  सहाकता

 प्‌  2  3  4  5  6  7  8
 LL न  ::  :  स्‍उफअफ  फकफकससफकंफससफसससइ:फआफसस  उस  ेर  ४ैखअछछऊ  स  सख  सटओडररफसफफसफ्फअअऋअऋ।फऊ:सफ  फससक्‍इडकफ5::कपफसफसफफउनन्‍डन्‍क्‍$क-ननन्‍कइक..

 विशेष  वर्ग  के  राज्य

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  क  क  +
 कं  के

 के

 2.  असम  410.00  406.88  400.92  500.00  467.79  499.02

 3.  हिमाचल  प्रदेश  177.00  169.88  192.32  215.00  172.49  238.80

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  260.00  326.45  274.42  337.65  359.22  337.66

 5.  मणिपुर  70.00  98.92  69.69  87.00  105.97  84.13  -

 6.  मेघालय  75.00  64.37  73.67  91.00  91.62  89.04

 है  मिजोरम  रज  के  कं
 *

 के  के

 8.  नागालैण्ड  5.00  123.31  63.45  78.00  135.57  73.86

 9.  सिक्किम  41.00  45.72  42.13  50.88  53.39  52.7]

 10.  त्रिपुरा  86.00  92.06  93.76  105.00  107.57  115.06

 प्र  विशेष  क्य  के  राज्य

 11,  आना  बदेश  810.00  330.23  942.92  1000.00  291.97  1204.10

 12.  बिहार  851.00  5:9.23  932.21  1277.24  452.28  1281.21

 13.  गुजरात  804.00  704.26  825.02  959.00  219.79  965.61

 14.  गेम  श्  कं  क्र  कक  कक  क्र

 15.  हक्स्यिणा  460.00  160.74  422.81  525.00  136.60  480.92

 16.  कर्नाटक  651.00  190.00  637.67  766.00  189.23  696.17
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 17.  केरल  355.00  274.41  366.39  390.00  259.35  427.55

 18.  मध्य  प्रदेश  1170.00  318.62  1009.76  1377.16  342.68  1169.00

 19.  महाराष्ट्र  1700.00  329.34  1747.20  1925.00  341.58  1963.77

 20.  उड्डीम्ा  450.00  201.84  445.64  605.00  241.26  574.26

 21.  पंजाब  $00.00  252.17  467.83  575.00  390.63  678.93

 22.  राजस्थान  430.00  223.54  427.64  530.00  236.61  527.84

 23.  तमिलताड  960.00  291.98  999,29  1153.00  262.62  1150.68

 24.  उछछछ  प्रदेश  1642-98  640.02  17#045  1907.60  659.43  2085-42

 25.  फश्क्म  बंगाल  695.00  187.63  70034  786.00  232.20  7५%+.95
 —  खाल  जजिनीाडण-शना++|

 कुल-ज्येड़  1266208  5472.50  12065.4.  15231.53  5743.85  15331

 +*उम्च  समय  राज्य  नहीं

 क्रम  राज्य  1987-88
 सं०

 परिव्यय  दी  गई  केस्द्रीय  व्यय

 ब्रह्ययता

 1  2  9  10.  bl  ।

 विशेष  वर्ग  के  राज्य

 अरुणाचल  प्रदेश  433  111.78

 2.  असम  575.00  528.52  572.40

 3.  हिम्गरचल  प्रदेश  235.00  234.81  276.96

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  387.50  418.84  405  #8
 5  म्रणिपुर  105.00  120.03  105.33

 6.  म्रेघालय  110.00  108.20  110.35

 7.  मिजोरम  70.00  63.67  71.66

 &  नहुड्ालैष्ड  9#075.  159,66  95.35
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 2  9  10  11

 9.  सिक्किम  54.10  60.36  57.93

 10.  त्रिपुरा  125.00  125.62  138.24

 गेर  विशेष  बर्ग  के  राज्य

 11.  आन  प्रदेश  1112.43  319.12  1123.21

 12.  बिहार  1400.00  500.84  1194.84

 13.  गुजरात  890.51  254.34  1101.60

 14.  गोआ  79.75  129.75  88.72

 15.  हरियाणा  430.28  59.33  463,84

 16.  कर्नाटक  769.45  185.78  702.10°

 17.  केरल  380.60  203.68  390.43

 18.  मध्य  प्रदेश  1516.11  379.22  1412.90
 19.  महाराष्ट्र  2100.00  313.95  2190.47
 20.  उड़ीसा  742.02  261.61  701.39
 21.  पंजाब  650.00  698.56  790.32
 22.  राजस्थान  606.00  266.65  644.84
 23.  शमिलनाडु  1250.00  333.77  1276.58
 24.  उत्तर  प्रदेश  2009.79  784.84  2214.93

 25.  पश्चिमी  बंगाल  871.25  253.45  782.93
 इन  म्एए॑ौाणआ  _.

 कुल  जोड़  बिकास कार्यक्रम के  ॒  6897.87

 +उस  समय  राज्य  नहीं  था  ।

 पब॑तीय  क्षेत्र  बिकास  कार्यक्रम  के  अधीन  परिव्यय  ओर  व्यय

 वर्ष  राज्य  परिश्यय  व्यय

 रा०ण्यो०  वि०के०णस०  जोड़  रा०यो०  वि०  के०  स०  जोड़

 1985-86  2  3  4  5  6  7  8

 5-86 असम 28.70 22.08 90.78 28.53 22.20 50.73



 1910  जिड़िव  उतर

 1  2  3  4  5  6  7  8

 उ०  प्रदेश  69.00  107.98  176.98  79.53  108.55  188.03

 प०  बंगाल  14.50  9.21  23.71  18.63  9.26  27.89

 तमिलनाडु  6.30  6.73  13.03  15.94  5.85  21.79

 1986-87  असम  35.00  25.90  60.90  35.00  25.90  60.90

 उ०  प्रदेश  85.00  120.00  205.00  87.66  120.00  207.66

 प०.बंगाझ्  13.68  9.50  23.18  20.35  9.50  29.85

 तमिलनाडु  16.11  7.30...  23.41  17.29  7.48  24.77

 हु

 1987-88  भस्म  41.00  27.69  68.69  40.92  27.69  68.61

 उ०  प्रदेश  105.35  120.65  235.00  109.89  120.65  239.54

 «  प०  बंगाल  18.88  10.44  29.32  21.43  10.44  31.87

 10.38  7.90...  18.28  18.40  7.90.  26.30
 र्-ममम््-त_तॉीत3नन्‍ंू+-++&-+

 यो०---राज्य-योज्ला  प्रवाह  ।

 +हहि०  के०  स०--बविशेष  केन्द्रीय  सृहायता  ।
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 22  1910  खिखित  उत्तर  .

 बर्व  1985-86  से  1987-88  के  दोरान  विशेष  केसत्रीय  सहायता के  रूप  में  दी  गई
 राशि  और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  हारा  सूचित  ध्यय

 र०

 ,  राज्य/संघ  राज्य  दीगई  सूचित  व्यय  दी  गई  सूचितव्यय  दीगई  सूचित  व्यय
 क्षेत्र  राशि  1935-86  राशि  1986-87  राशि  1987-88

 आमन्भ्र  प्रदेश  740.00  772.79  850.38  972.77  1063.23  1190.43.

 5  असम  632  40  493.38  710.63  689.00  705.83  704,00
 ह

 बिहार  1964.41  1841.23  2066.05  1920.69  2178.10  1863.57

 गुजरात  1126.66  1126.66  1246.95  1246.95  1347.58  1023.75

 हिमाचल  प्रदेश  205.36  202.52  241.24  233.93  237.19  253.94

 कर्नाटक  148.13  142.30  116.26  129.88  127.47  °

 केरल  70.01  76.75  77.76  72.16  83.74  83.80

 मध्य  प्रदेश  3969.98  3180.52  4399.72  4392.00  4518.48  4787.00

 महाराष्ट्र  9:0.69  1028.56  1072.00  1075.00  1284.51  1167.60

 मणिपुर  252.85  257.89  280.91  303.86  281.76  306.01

 उड़ीसा  1915.00  1896.82  2174.48  2174.24  2263.82  2125.02
 .

 राजस्थान  910.28  595.76  1019.90  700.40  1138.15  716.16

 सिक्किम  38.99  38.71  38.96  37.53  39.57  36.47

 तमिलनादु  145.93  145.39  162.09  155.60  178.54  185.03

 त्रिपुरां  250.17  229.65  263.67  178.96  273.23  219.16

 उत्तर  प्रदेश  27.87  18,34  31.10  18.28  35.23  19.68

 पश्चिम  बंगाल  616.27  617.15  701.29  702.30  831.57  836.57

 अंडमान  व  30.00  24.35  40.00  25.36  50.00.  45.96

 दमन  व  5.00  4.98  6.00  5.10  7.11  7.11

 दीयू

 टिप्पणी  :  योजना  अवधि  के  भीतर  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  शेष  राशि  के  प्रयोग  की  अनुमति
 दी  जाती  है  ।
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 लिपिंत  उत्त३  13  198  9

 ES 1.
 अकोला  के

 लिए बींयुंदूत  सेवा

 2349.  भरी  हुसैन  दलवाई  :
 क्‍या  नॉगेर

 चिंभानगि
 और

 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  महाराष्ट्र  स्थित  अ  कोला  के  ज्िए  वायुदूत  सेबा  शुरू  की  गई

 यदि  तो
 यह  सेवा  कब  शुरू  की

 क्या  इस  समय  यह  सेवा  चल  रही  और

 यदि  तो  इसे  स्थगित  करने  के  कया  कारण हैं  ?

 नागर  विमानन  और  परथटन  मंत्रालय  के  र/ज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०  :  और

 अफीला  के  लिए  वर्िदृत  सेवा  की  उद्घाटन  1  1988  को  किया  गया  था  ।

 हां
 ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 2350.  शभ्रौ  जौ०  एस०  बासंवराजू  :

 श्री  शान्ति  लाल  पटेल  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीथ  सरकार  ने  वर्ष  1989-90  9:90  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  को  प्राथमिकता
 देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  इस  सब्बन्ध  में  कोई  ठोस  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पोजनाਂ  मैन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  माधेवेसिह  :  से  1989-
 90  के  लिए  राजयीं  की  वाषिक  वोजनाएं  सातवीं  पंचवर्षीय  यीजना  कें  व्यापक  ढॉाँचे  के  अन्तगंत  तैयार  की

 गई  है  जिसमें  विभिन्न  क्षीत्र  विकास  कार्यक्रमों  के  मध्यम  द्वारा  अध्य  क्षेत्रों  के साथਂ  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेघिकास

 को पर्थाप्त  महत्व  दियी  गया  है  ।  ये  क्षेत्र  कार्यक्रम+-सूखा  प्रवृत्ति  क्षेत्र  कार्यक्रम  पी०  ए०
 रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  डी०  जनजातीय  उपध्योजना  एस०  पव॑तीय  क्षेत्र

 कार्यक्रम  ए०  डी०  पश्चिमी  घाट  विकास  कायंत्रम  जी०  डी०

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  एन०  वर्धन  केन्द्रों  का  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों
 आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  इत्यादि  से  सम्बद्ध हैं  ।

 कन्या  शिशुओं  की  हत्या

 2351.  श्री  बो०  तुलसोराम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 नये  थणयथाय+

 नमो  सरकोर'फा  ध्याग  विनांक  12  1989  के  में
 कन्सन्‍्ड ऐट  फीमेल  इन्फेंटिसाइडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  यह  अपराध  कौन-कौन  से  राज्यों  में  बढ़ता  जा  रहा  और

 गत  छह  समहीसों  के  दोरान  राज्य-कर  ऐसे:कितने  मामले  दज  किए  गए'और  इस  बुराई  को
 मिटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय में  राज्य  सन्‍्त्री
 पी०  :  सरकार  ने  समाचार  देखा  है  ।

 अपराधों  को  दर्ज  उनकी  जांच-हड़ताल  उनका  पता  लगाना  और
 उनकी  रोकथाम  करना  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की  जिम्मेवारी  है  ।  अपराध  से  संबंधित
 कानूनों  को  लागू  करना  उनका  उत्तरदायित्व  फीमेल  इन्फेंटिसाईड  के  मामलों  की  सूचना  केन्द्रीय
 अभिकरणोीं  द्वारा  सकैलिंत  नहीं  कीं  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 2352.  डाॉ०  दंसो  सोर्भत  :  क्‍या  योजना  समेंक्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना  आयोग  ने  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  तथा  कोंकण  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास
 के  लिएं  घनराशि  मन्ज्र  की  है

 इस  सम्बन्ध  में  मंहाराष्ट्रं  संरकार  ने  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  और

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  क ेलिए  इस  धनराशि  को  वितरित
 करने  के  सैम्केंन्ध  में  कोई  निर्देश  दिए  यदि  तो  तत्सम्ब्धी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माध्वसिह  :  जैसा
 कि  महा  राष्ट्र  सरकार  ने  सूँचनो  दीं  राज्य  सरकार  द्वारा  यथा-निर्धारित  क्षेत्रीय  बेकलॉग  को  दूर  करने
 के  लिए  राज्य  संस्कार  की  सातंणी  पंचवर्षीय  योजना  में  1500  करोड़  रु०  का  परिव्यय  दर्शाया  गया  था  ।
 वाधिक  योजनाओं  के  सम्बन्ध  समग्र  पंचवर्षीप  योजना  परिव्यय  को  ध्यान  में  रखकर  और  वर्षनुवर्ष
 संसाधनों  की  उपलब्धता  के  संदर्भ  परिव्यय  प्रदान  किए  जाते  1989-90  की  वाधिक  योजना के
 लिए  राज्य  द्वारा  500  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  प्रदान  किया  राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य के  भीतर

 आवंटन  किए  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पबंतीय  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  सहायता  ,

 ह
 2353,  डा०  चन्द्र  शेखर  ज्रिंवाठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रैंदेंशे के  पंक्‍तीय  क्षेत्रों  के  तेजी  से  विकास के  लिए  विशेष  सहायता

 मंजूर  करने  4२  विचार  कर रही  .
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 यदि  तो  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  तथा  यह  कब  तक  दी

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दी  गई  धनराशि  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  के

 बिकास  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  क्षेत्रों  क ेविकास  के लिए  और  अधिक  सहायता  देने  का

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 बोजना  संत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रो  माधवर्सिह  :  जी  उत्तर
 देश  को  उनके  पहाड़ी  इलाकों  के  विकास  के  लिए  हर  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विशेष  सहायता  प्रदान

 वर्ष  1989-90  के  लिए  इस  प्रकार  की  सहायता  के  भम्बन्ध  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना

 चालू वर्ष  के  लिए  150.75  करोड़  रु०  की  विशेष  सहायता  आवंटित  की  गई  है  ।

 से  (#)  सातवीं  योजना  के  लिए  उत्तर-प्रदेश  पर्व॑तीय  क्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  निधियों  तथा
 योजना  के  पहले  चार  बर्षों  के  दौरान  वास्तव  में  आवंटित  निध्यों  का  प्रवाह  निम्न  प्रकार  है  :--

 अबधि  राज्य  योजना  विशेष  केन्द्रीय  जोड़
 सहायता  .

 1985-90  5-90  521.50  553.50  1075.00

 1985-89  5-8 9  396.83  508.85  905.78

 मद्रास  के  हथाई  अड्डों  पर  टिकटों  को  ब्रिको  से  आय

 ]
 2354.  श्री  तम्पस  थामस  :  क्‍या  सागर  विमानन  और  पथंटन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कोत्रीन  हवाई  अहु  पर  वर्ष  1988  के  दोरान  इण्डियन  एयरलाइंस  टिकटों  की  प्रतिदिन

 औसतन  बिक्री  कितनी  .

 बंगलौर  ओर  मद्गास  के  हवाई  अड्डों  पर  इन्डियन  एयरलाइन्स  की  टिकटों

 की  बिक्री  से  बर्ष  1987-88  के  दोरान  कुल  कितनी-कितनी  आय  और

 इन  हवाई  अड्डों
 से  प्रतिदिन  कितने-कितने  विमान  उद़ते  हैं  ?

 सागर  बिसानत  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी ०  (१)  केलेण्डर
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 ————  ——

 वर्ष  1988  में  को  चीन  हवाई  अहूं  पर  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  प्रतिदिन  औसतन  बुकिंग  49  टिकट
 जिनसे  लगभग  23,000  रुपए  की  औसत  राशि  प्राप्त  बुई

 वर्ष  बंगलौर  और  मद्रास  हवाई-अड्डूं  पर  इण्डियन
 लाइन्स  के  टिकटों  स ेलगभग  782.19  लाख  रुपए  की  बिक्री

 बंगलौर  और  मद्रास  हवाई  अड्डों  से/को  होकर  इण्डियन  एयरलाइन्स  और

 वायुदूत  द्वारा  प्रचालित  उड़ानों  को  विवरण  संलग्न

 दिवरण

 दष्डियन  एयरलाइन्स

 मार्ग  बायुयात  अवधि

 1  2  3  4

 कोचीन

 1.  अम्बई-कोचीन-बसम्बई  21  साप्ताहिक
 ध्ध

 टोचीन-त्रिवेन्दर 2.  दिलली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम  और  वापसी  7  हि
 3.  मद्गास-यंगलूर-कोचीन  और  बापसी  7  मु

 गोषा

 1.  ब्रम्बई-गोवा-बम्बई  7  एबी  फ
 2.  बम्बई-गोवा-बम्बई  2  0३310  ”

 3.  बम्बई-गोबा-बम्बई  5  »

 4.  दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम  और  वापसी  7  कि

 5.  बंगलूर-गोवा-मं  3  कि

 बंगलर

 1.  अम्बई-बंगलूर-बम्बई  14  एबी  कि

 2.  दिल्‍ली-बंगलूर  7  एबी  कि

 3.  मद्गास-बंगलूर-कोयेम्बंट्र  और  वापसी  7  कि

 4.  बंगलूर-मंगलोर-बंगलूर
 4  लि

 5.  बम्बई-बंगलूर-बम्बई  .  नि

 6.  मद्रास-बंगलूर-त्रिवेन्मम  और  वापसी  5  न

 7.  बंमलूर-पूना-बंगलूर  4  छः

 8.  बंगलूर-मदुरे-बंगलूर  3  हि
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 4.  दिल्‍ली-बंगलू

 15.  कलकत्ता-बगल्र-कलकत्ता

 16.  और ब्सपसी

 1.  अम्बई-मद्रास-बम्बई
 बम्बई ) 2.  अम्बई-मद्रास-वम्बई

 मद्रास-सिंगाप  र-मद्रास

 दिल्‍ली-हैदराबाद-मद्रास  और  वापसी कर

 आ

 $.  दिल्ली-मद्रास-दिल्ली

 6.  मद्रास-बंगलूर-फोचीन  और  वापसी

 7.  मद्रास-अंगल्र-कोयम्बटूर  वापसी

 8.  मद्रास-पोर्टंब्लेयर-मद्रास

 9.  मद्रास-त्रिचि-मदुर-मद्रास

 10.  मद्रास-कोलम्बो-मद्रास

 11.  मद्रास-त्रिच्षि-कोलम्बो-मद्रास

 12.  मद्गस-विजाग-कलकत्ता  औरਂ  बाफ्सी

 13.  मद्रास-बंगल्र-त्रिवेन्द्रम  और  वापसी

 14.  मव्ास-त्रिवेन्द्रम-मद्रास

 15.  मद्गास-बंगलूर-अहमदाबौद  और  वापसी

 16.  मक्रास-बगल्‌र-मद्रास
 न  हढ्वरास-कल  फ 17.  मद्भास-कलकत्ता-मद्रास

 और  वापसी

 13  मरने  1989

 4  $

 7  साप्ताहिक
 3  ५)

 3  हि

 9  क्
 5  7
 2  बीएई  146  ५,
 7  »
 7  »

 2  7

 14  एबी  फ्
 1  हु

 1  एबी  श्र
 14  एबी  है

 4  ५)

 7  h
 7  »

 3.  ५»)

 9  »

 6  हि
 7

 6  7

 5  हि
 2  »

 3  »
 7  दि

 '7  ऋ
 2  तर
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 22  1910  बिल्वित्‌  उत्तर

 बासुदृत
 ॥

 कण  मार्ग  अवधि  वायुयात
 सं०

 |  1.  बम्बई-पूणे-गोवा  और  वापसी  सप्ताह  में  उदार  डी०  ओ०  228

 2.  भद्गास-नेवेल्ली-तब्जाव्र  और  वापसी  न  ग

 ,  2,  भद्रास-तिरूपति-बंगलौर  और  वापसी  ऋ  ”

 4.  मद्रास-त्तिश॒पति  और  वापसी  क  कं

 5.  मद्रास-कोयम्बटूर-मद्रास  दैभिक  हे

 6.  भद्रास-नेवेली-मद्रास  सप्ताह  में  3  बार  कि

 7.  मद्रास-तिरुपति-विजयवाड़ा  फ  ल्‍

 राजमुंदरी-बिजाग  और  वापसी

 8.  भद्गास-कोचीन-अगाती  और  वापसी  "  एम्र  ०  एस  ०-748

 9.  हैवराव्रादअेज़ा  री-बंगलोौर-मप्तूर  और  व्ाएसौ  क्र

 10.  हैश्टाबाद-योता-हैद राबाद  कर  के

 इस्डियवत  एयरलाइन्स  तथा  एयर  हरिहया  हारा  किराए  में  बढ़

 2355.  डा०  असाशेलर  त्रिपाठी  :

 *  शो  प्रकाश  चस्र  :

 श्री  वी०  तुलसीरास  :

 ही  पी०  एम०  सईब  :

 हो  एस०  रघुमा  रेड्डी  :

 शी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 क्या  माणर  विमालस  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  का  विमान  किराए  में  वृद्धि  करने  का

 विचार

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 किराए  में  इस  वृद्धि  से
 इन  हवाई  कम्पनियों  की  हानि  की  किस  हृद  तक  धूति  और

 किराए  में  इस  वृद्धि  के  कारण  सरकार  पर  सरकारी  अधिकारियों  के  दौरों  तथा  यात्राओं  के

 कारण  होने  वाले  व्यय में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?
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 लिखित  उत्तर  13  1989  ।

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बी०  :

 इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  के  किरायों  में  वृद्धि  के  बारे  में  इस  समय  सरकार  के  पास  कोई

 प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 विसास  सेथाओं  के  विस्तार  का  कार्यक्रम

 2356.  डा  चनाशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विमान  सेवाओं  के  विस्तार  का  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  अगले  दो  वर्षों  में  किन-किन  स्थानों  के  लिए  विमान  सेवाएं  आरम्भ  की

 और

 कया  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  के  लिए  भी  विमान  सेवा  प्रारम्भ  करने  का

 विचार  है  ?

 ..  सागर  बिमानन  और  पंटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :  और

 जवकि  इंडियन  एय  रलाइन्स  और  एयर  इंडियन  को  अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  किसी  नए  स्टेशन  को
 विमान  सेवा  से  जोड़ने  को  कोई  योजना  नहीं  लेकिनः  आधा  र-भूत  खुधिधाओं  के  विमान  क्षमता
 की  उपलब्धता  और  परिचालन  को  आधिक  साध्यता  के  आधार  पर  चालू  योजना  अवधि  की  शेष  अवधि
 के  दौरान  वायुदृत  की  33  नए  स्टेशनों  को  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  को  योजना  वायुदृत  द्वारा  विमान
 सेवा  से  जोड़े  जाने  वाल़े  प्रस्तावित  33  स्टेशनों  के  नाम  दर्शाने  वाला  विवरण  संलस्न  है  ।

 नहीं  ।

 विधरण

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  बायुद्रृत  हारा  बिमान  से  जोड़े  जाने
 वाले  प्रस्ताषित  स्टेशनों  की  सूची

 क्रमसं०  स्टेशनों के  राज्य
 :

 1  2  3
 ्

 1.  आबू  रोड
 ह

 2.  अजमेर  राजस्थान
 3.  तिरनेबेली  तमिलनाडु

 4. अलवर राजस्थान 5. भिलाई मध्य प्रदेश 6. कालीकट केरल
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 7.  चन्द्रपुर

 8.  चरेट्टोनाड

 9.  दियू

 8.  द्वारका

 9.  फैजाबाद

 10.  मंगानगर

 11.  गंगटोक

 12.  गाजीपुर

 13.  गोपालपुर

 14.  इंटानंगर

 15.  हुबली
 16.  जलगांव

 17.  तूतोकोरिन

 20.  झारसुगुड़ा

 .  19..  जालंधर
 22.  किस्तवार

 23.  कोल्हापुर

 24.  मिसा

 25.  नाजिरा

 26.  पठानकोट

 27.  पटियाला

 28.  पाण्डिच्रेरी

 29.  सुरानकोट
 30.  पूणिया

 -  29.  हायचूर
 32.  रूपसी

 33.  सादिया

 लिश्षित  उत्तर

 कर्नाटक
 _

 महाराष्ट्र

 तमिलनाइ

 उड़ीसा

 पंजाब

 जम्मू  और  काश्मीर

 महा  राष्ट्र

 असम

 असम

 पंजाब

 पंजाब

 संघ  शासित

 जम्मू  और  काश्मीर

 बिहार
 कर्णाटक

 असम

 असम



 लिखित  उतर  13  1982

 नागर  विमानन  सेवाओं  में  सुधार  के  लिए  व्यय

 2357.  ओर  एंच०  एन०  नम्जे  गोडा  :

 श्री  ऐंल०  एम०  गुरडडो  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 क्यों  भागर  बघिमानन  ओर  पयंटन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सेरेकार  ने  देश  में  नागर  विभानन  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  दीघंकालीन  -

 योजना  बनाई

 यदि  तो  किए  जाने  वाले  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  मुख्य  मदों
 पर  धनराशि  खर्च  की  और

 विमानों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  की  जाएगी  और  हवाई-अड्डों  का कितना  आधुनिकीकरण

 किया  जाएगा  ?
 4000:

 नागर  विमानन
 ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवरार्ज  धो०  :

 से  (
 है  की

 |
 परिवहन  सैक्टर  के  लिए  एक  अच्छी  दी्घ-कालीन  संदर्श  योजना  तैयोर॑  करने  के  लिए  योजना

 आयोग  ने  योजना  के  लिए  एक  संचालन  समिति  का  गठन  कियां  शंचालैस  समिति  ने
 योजना  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  संचालन  समिति  की  रिपोर्ट  में  विभिन्‍न  मंत्रालय  द्वारा  अपनी

 निगमित  योजनाओं  का  विकास  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  साधनों की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  चंकि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  की  जा  रही  अतः  योजना  आयोग  द्वारा  संसाधनों  की  उपलब्धता

 और  अन्य  प्रॉर्थॉमकिता  वाले  सेक्टरों  की  तात्कालीन  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखकर  अन्य  सैक्टरों  के  साय

 तागर  विमानने  सैक्टर  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  किया  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि

 भविष्य  में  अन्तिम  स्थिति  क्‍या  होगी  ।
 डे

 एयर  इण्डिथा/इण्डियन  एयरलाइन्स  का  विभाम  बेड़ा

 2358.  भर  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  में

 भरी  बो०  तुलसीरास  :

 कया  भोग  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औज  की  तारीख  की  स्थिति  के  अनुसार  इंडियन  एयरलाइन्स  और  हवर  इत्डिया  के  बेड़े  में

 विमानों की वर्तमान पृथक-पृथक कितनी ह तंत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अभी उपयोग में लाये जा रहे उन विमानों की संख्या क्या है जो दस वर्ष से अधिक पुराने दूरी से अधिक दूरी तक उड़ान भर चुके हैं ओर असुरक्षित घोषित किए जा चुके



 24  1910  लिखित  उसे

 क्यों  इनसे  से  कोई  विभान  अभी  भी  रपवीश  में  लावा  जा  रहा  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पंटन  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  शिवराज  बों०

 इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  का  वर्तमान  विंमॉन  बेड़ा  निभ्न  प्रकार  है  न
 जन  ++

 प्रेंकार  विमानों  की  संख्या

 इस्डियन  एयरलाइन्स

 एयरबस  11  पर  लिया  गेंथा  एक  विभान  शामिल

 .

 29  पर  लिंए  भए  5  दिया

 एच०  एस०  748  4

 एफ  27  फ्रंडशिप )  2

 46

 एयर  ईण्डिया

 बी  747--200  10

 बी  747--300  2

 एयरबस  ए  300  बी  4  3

 एयरबस  ए  6

 a  ८  ---++-  जययथययय जज

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  6  एयरबस  पर  लिए  गए  एक  विमान  13-737

 पर  लिए  गए  दो  विमानों  और  सभी  एच०  तथा  विमान  और

 एयर  इण्डिया  में  5  बी  747-200  विमान  10  वर्ष  से  अधिक  समय से  प्रचालन  में  हैं  ।

 इण्डियेन  एयरेंलेइंस्स  और  एऐंयेर  ६ण्डियां  के  विभाने  दैंई  में  ऐसे  कोई  विमान  नहीं  है

 जिसने  अपना  कार्य-काल  समाप्त  कर  लिया  हो  और  इन  सेंभी  बिमानों  के  पास  उड़ान-योग्यता  के  चालू

 प्रमाण-पत्र  उपलब्ध  हैं  ।

 और  (३)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 लिखित  उत्तर  13  1989

 दिललो  के  प्रशासनिक  ढांचे  सम्बन्धी  समिति  के  चेयरमेस  की  नियुक्ति

 2359.  श्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  गह  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  के  प्रशासनिक  ढांचे  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मुद्दों  का  अध्ययन

 करने  हेत  नियुक्त  समिति  के  चेयरमन  का  पद  रिक्त  पड़ा  और

 यदि  तो  नये  चेयरमंन  की  नियुक्ति  कब  तक  की  जायेगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सन्‍्तोद  मोहन  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 समिति  अपना  काय॑  जारी  रखे  हुए  है  और  1989  के  अन्त  तक  इसके  द्वारा  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 त्रिवेशरस  हुथआई  अड्डू  पर  यात्रियों  को  परेशान  किया  जानता

 2360.  क्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्‍या  गागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  पर  व्याप्त  भ्रष्टाचार  और  यात्रियों  के  पास  वैध

 और  सभी  ओऔपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  प्राप्त  विमान  टिकटें  होने  के  बावजूद  उन्हें  परेशान

 किये  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  सौर  दोषी  पाये  गए  कमंचारियों  के  विरुद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विसातन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  त्रिवेन्द्रम

 हबाई  अऔ्डू  पर  व्याप्त  अष्टाचार  और  यात्रियों  को  परेशान  करने  का  कोई  मामला  सरकार के  ध्यान  में

 नहीं  आया  है  ।

 से
 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मेटल  यूनिट्स  टु  बी  बेस्ड  ओम  इण्डियन  ओरਂ  शोव॑क  से
 प्रकाशित  समाचार

 2361.  भरी  बालासाहिब विखे  पाटिल  :  क्या  योजना  मन्‍्त्री यह  धताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सझकार  का  ध्यान  12  1989  को  टाइम्सਂ  में  मेटल
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 यूनिट्स  टु  बी  बेसड  आन  इण्डियन  ओरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृषित  किया
 गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  हूंगरी  के  योजना  राज्य  मंत्री  के

 साथ  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  साधवर्सिह  :  हां  ।

 इस  मुहं  पर  विचार-विमर्श  नहीं  किया  गया  क्योंकि  आयोजना  विशेषज्ञों  क ेभारतीय

 हंगेरियन  दल  का  संविमर्श  केवल  तकनीकी  आयोजना  मुद्दों  और  मामलों  पर  ही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  विमान  सेवाओं  द्वारा  त्रिवेख्स  के  लिए  उड़ान  सेथा  आरम्भ  करना

 2362.  श्री  टी०  बशोर  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पवंटन  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  किसी  विदेशी  विमान  सेवा  ने  सरकार  से  त्रिवेन्द्रम  के
 लिए  अपनी  उड़ान  सेवायें

 आरम्भ  करने  हेतु  सम्पर्क  किया  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सागर  जिभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  घो०  :  और
 पिछले  कुछ  समय  गल्फ  एयर  को  किसी  भी  विदेशी  एयरलाइन ने  त्रिवेन्द्रम  क ेलिए

 सेवाएं  परिचालित  करने  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया  गल्फ  एयर  के  आवेदन  को  भारत  सरकार  ने

 स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 केरल  में  पर्यटस  विकास  को  परियोजनाएं

 2363,  क्री  टी०  बशीर  :  कया  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केरल  सरकार  द्वारा  राज्य  में  पर्यटन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  भेजे  गए  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराघधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 सागर  बिमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  से
 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  केरल  में  पर्यटन  परियोजनाओं  हेतु  166.54  लाख

 रुपए  की  राशि  स्वीकृत  की  1988-89  के  दौरान  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  हेतु  केरल  सरकार
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 द्वारा  भेजी  गई  निम्नलिश्चित  परियोजनाओं  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  मई  है  :--

 1.  कन्नानौर में  यात्री  निवास

 2.  पुनमुडी  में  ट्रेकस  हृट्स

 3.  नेलियाम्पेथी  में  ट्रेकसं  हट्स
 4.  देविकोलम में  पर्यटक  आवास

 यद्यपि  कन्नानोर  में  यात्री  निवास  के  लिए  ब्रिस्तृत  योजनाओं  और  अनुमानों  क्री  प्रतीक्षा

 झ़रिन्तु  अन्य  परियोजनाएं  1988-89  के  दौरान  विभाग  की  परस्पर  प्राथमिकताओं  की  श्रेणी  में  नहीं
 क्षातीं  ।

 सण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट

 2364.  श्ली  ठी०  ब्रशीर  :

 श्री  उत्तम
 भरी  हेल  रास  :

 क्या  कषयाण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मंडल  आयोग  की  रि  पोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध
 में  कोई  निर्णय  लिया  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ग्रदि  तो  इसके  क््या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  संजालथ  में  इुप  संत्री  सुसत्रि  :
 से  सरकार  का  प्रह  स्त  रहा है

 कि  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  निहित  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  आदि के  प्रश्न पर  तब्र  कक
 यथास्थिति  बनाई  रख्बी  जाए  जब  तक  कि  इस  पर  राष्ट्रीय  जनमत  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  ।

 ह

 वायुदूत  द्वारा  रह  की  गई  उड़ानें  आरम्भ  किया  जानता

 2365.  श्रो  हुसेन  दलबाई  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वायुद्गृत  द्वारा  चालू  वर्ष
 के  दौरान  अपनी  कुछ  उड़ानें  रह  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 रह  की  गई  उड़ानें  कब  से  पुनः  आरम्भ  की  जाएंगी  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 वर्ष  1988-89  के  विभान

 क्ष  मता  की  कमी  मा  धावनपथ्य  की  मरम्मत  के  कार  की  सटे

 पर उड़ाने रद की गई ह
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 जबकि  छः  स्टेशनों  पर  प्रचालन  दुबारा  शुरू  कर  दिया  गया  अन्य  तीन  स्टेशनों  पर
 विमान-क्षेत्रों  के परिचालनात्मक  होते  ही  शुरू  कर  दी  जाएंगी  ।

 बायुदूत  के  बिसानों  में  दोष

 2366.  भरी  हुसंन  दलथाई  :  क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 '

 वायुद्ृत  के  कितने  विमान  सेवा  से  हटा  दिये  गए  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  समय  जायुदृत  द्वारा  प्रयोग  किए  जा  रहे  विमानों  में  अनेक  दोष  पाए
 गए  और

 यदि  तो  वायुदृत  का  डोरनियर  विमानों  के  स्थान  पर  और  कौत  से  विमान  प्रयोग  में
 लाने  का  विचार  है  ?

 जागर  जिभागनन  और  परयंटत  संजालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  इस

 समय  बायुदूत  ने  दो  और  एक  बिमान  को  मरम्मत  के  लिए  पग्राउम्ड  किया

 हुआ

 नहीं  ।

 --.  प्रश्न  नहीं

 पचन  हंस  लिसिडेड  के  हेलोकाप्टरों  में  सीटों  को  संख्या

 2367.
 भ्री  हुसेन  हलथाई  :  क्या  मागर  बघिलानत  और  पर्यटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पवन  हंस  लिमिटेड  के  बेड़े  में  हेलीकाप्टरों  में  कितनी  सीटें

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  बेड़े  में  हेलीकाप्टरों  की  संख्या  बढ़ाने  क  और

 (a  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  जिमानन  और  पर्यटन  संज्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  पवन

 लिमिटेड  के  विमान  बेड़े  में  19  वेस्टलेंड  और  20  डॉफिन  हेलिकाप्टर  हैं  जिसमें  कर्मीदल  सहित
 प्रत्वेक में  19  और  13  सीटों की  क्षमता  है  ।

 और  सरकार  द्वारा  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  के  बायरलेस  आपरेटरों  को  पदोन्नति  के  अवसर

 2368.  श्री  रामाश्षय  प्रसाद  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 लिखित  उत्तर  TS
 बना  ऑभनन  रिजर्व  +  खिलओ  कक  आओ

 क्यां  केर्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  कार्येरत  वायरलैस  आपरेटरों  को  20  बषं  की  सेवा  के

 बाद  भी  पदोन्नति  नहीं  मिलती  है  जबकि  सामान्य  संवर्ग  के  अन्य  कर्मचारियों  कों इस  अवधि  के  दौरान

 सूबेदार  के  पद  तक  पदोन्नति  प्राप्त  हो  जाती  और

 यदि  तो  इस
 असमानता  के  क्‍या  कारण  हैं  और  गत्यावरोध  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पी०  चिंवम्बरस  और  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बले  में  सिंगनल  कार्मिकों  को  शुरू  में

 नायक  रेडियो  आपरेटर  के  पद  पर  नियुक्त  कियां  जाता  आर०  ओ०  जी०  रेडियो  श्रेणी  परीक्षा
 उत्तीर्ण  करने  के  बाद  वे  लगभग  वर्षों  में  अगले  रैंक  में  पदोन्‍तति  पाकर  हैड  कांस्टेबल  रेडियो  अपिरेडर

 बन  जाते  क े०  रि  ०  में  कांस्टेबलों  को  अपनी  पदोन्नति  प्राप्त  करने  के  लिए
 कं  अहताएँ  प्रींप्त  करनी  होती  हैं  और  विनिदिप्टं  परीक्षाएं  उत्तीर्ण  करनी  प  डती  हैं  । एक  कांस्टेबल

 ड्यूटी  )  लगभग  30  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  सबेदार  के  पद  पर  पहुंचता  है

 अल्पसंख्यक  आयोग  को  स्वतन्त्र  निकाय  का  दर्जा  बेना

 2369.  श्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्षंपा  कैरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चुनाव  आयोग  की  तरह  अल्पसंख्यक  आंयौग  को  स्वत  निर्कीय  का  दर्जा
 देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मन्त्रो  राजेर्द्र  कुमारी  :  नहीं  ।

 चुनाव  आयोग  के  कार्य  अल्पसंख्यक  आयोग  के  कार्यों  से  भिन्‍न  फिर
 संख्यक  आयोग  जैसाकि  इस  समय  इसका  गठन  किया  हुआ  अपने  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  बिल्कुल
 स्वतन्त्र  हैं  ।

 कुछ  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  पर  शुंश्क  समाप्त  करने  की  मांश

 2370.  श्री  संत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 इलेक्ट्रानिकी  सामान  निर्माताओं  ने  आयात  की  जाने  वाली  कुछ  आवश्यंक  कल्ची

 सामग्री पर  शुल्क  समाप्त  करने  की  मांग
 की

 है

 यदि  तो  क्‍या  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  भी  उनकी  माँग  का  समर्थन  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विज्ञान

 और प्रौद्योगिको मंत्रालय में राज्य मन्‍्त्री तथा महासागर परमाण ऊर्जा इलेक्ट्रोनिकी और अंन्तैरिक्ष विभागीं में राज्य म॑न्‍्त्रो कैं० औरं० : हां ।
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 और  हालांकि  सामग्रियों  पर  रियायती  शुल्क  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  गया
 लेकिन  शुल्क  के  समाप्त  करने  की  मांग  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  पाया  गया  ।

 अनुसित  क्मसिओं
 जबजातिप्ों  कर  श्ूचो  में  संझोधन

 2371.  श्री  उत्तम  राठौड़
 :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकतर  अनुमूदित  जातियों  और  अनुमशूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  कुछ  और
 जातियां  जोड़ते  पर  विचार  कर  रही  है

 फदि  तो  इस  ब्वारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब्र  तक  लिया

 विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रथम  शिक्षित  पीढी  को  रोजगार  प्राप्त क्‍या  दलित  वर्गों  में

 क्ररने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 कदि  तो  सरकार  का  स्थिति
 में  सुधार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कलराण  क्षंत्रालय  में  उप  अत्री  सुमति  :  अनुसू चित  आतियों  और  अनुसूचित
 र  द्वारा  प्राप्त  सभी  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  और की  सूचिग्र

 में  संए  करने  के  लिए  सरका

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  बी  सूचियों  में  कोई  भी  परिवर्तत  संविधान  के  अनुष्छेद
 341(2)  और  342(2)  का  ब्न्‍ेत  संसद  ्॒रधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा

 सकता

 उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  चुंकि  अनुसूबित  ज़ातियों  और किसी  श्री  समय  सीमा  का
 अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  किसी  भी  समुदाय  को  शामिल  संविधान  के  अनुच्छेद  341६2)

 342(2)  को  ध्यान  मे  रखकर  केवल  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता और

 और  सरकार  ने  अनुसचित  जातियों  को  रोज  न  करने  के  लिए  कई  उपाय
 जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  विभिन्‍न

 कुछ  किये  इन  उपायों  में  अनुसूत्रित  जा  सूचित
 योगिता  परीक्षाओं  के  लिए  तैयार  करने  हेतु  कोचिग  परामर्श  के  लिए  रोजगार  केन्द्रों  मे ंकोचिंग  एवं

 मार्गदर्शन  मार्गदर्शन  प्रदान  करने  और  आत्मविश्वास  की  भावना  जागत  करने  शार्टहैं  ह
 टाइपिग  केन्द्र  आदि  शामिल  हैं  ।  यह  समेकित्त  फ्रामीण  बिकास  कार्य  राष्ट्रीय  ग्राम्नी  ज्ेजगार  काये

 ट्राइसेम  आदि  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अटिरिक्त  है  ।  इन  सभी  उपायों  में  अनुमू चित  जालियों/अनु-

 सूचित  जनजातियों  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 रोजगार  प्रदान  करने  मे  सहायता  मिली  है  ।

 पृथध  सुराद्रनगर  के  क्षप्तंचारिय्रों  द्वारा  भक्ष्यि  निधि
 पोजनाओं  हेतु  विकल्प

 2372.  भ्रो  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयुध  मुरादनगर  के  कितने  कर्मचारियों  की  बर्ष  1983  और  1984  के

 दौरान  मृत्यु

 इन  कमंचारियों  में  से  कितने  कर्मचारियों  ने  अंशदा्यी  भविष्य  निधि  के  लिए  तथा  कितने

 श्रमिकों  ने  सामान्य  भक्ष्य  निधि  के  लिए  ब्रिकल्प  दिया  और
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 (a)  खिते  कर्मचारियों  ने  अंश्रदायी  भविष्य  निधि  बोजना  तथा  सी०  स्ती०  प्रेंगन

 1972  में  हूते  के  लिए  लिब्ित  में  विकल्प  दिया  था
 /

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चिंतामणि  :

 वर्ष  1983  और  1984  के  प्रत्येक  पचांग  वर्ष  के  दौरान  बीस-बीस  औद्योगिक  कर्मचारियों  की

 ae,  ०

 मृत्यु हुई । में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से तीन कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था और ने सामान्य निधि के लिए विकल्प दिया था | में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से एक कमंचारी ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्‍प दिया ओर ने सामान्य भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया । में जिन कमंचारियों की मृत्यु हुई उनमें से केवल एक कर्मचारी ने लिखित रूप में अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए विकल्प दिया | में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से किसी ने भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए लिखित रूप में विकल्प नहीं दिया में जिन कमंचारियों की मृत्यु हुई उनमें से शेष दो जो कि अस्थायी कर्मंचारी थे और एक कर्मचारी जिसकीमृत्यु में हुई और जिसने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया इनको निर्घारित समय-सीमा के भीतर विकल्प न देने के कारण अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया हुआमाना गया । वे करमंचा री और करमंचारी जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था और जिनकी मृत्यु क्रशः और में हो गई उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवाएं के अन्तगंत पेन्शन योजना के लिए लिखित रूप में विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में यात्री लिबास भवनों का निर्माण 2373. श्री हरीश राबत : क्‍या नागर विमानन और पथंटन सघंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष के दौरान कितने निवासਂ भवनों का निर्माण किया यात्री निवास भवनों के निर्माण के लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्‍या और इस प्रयोजन के लिए कितनी घनराशि निर्धारित की गई भाघर घिलानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य सम्त्री शिवराज थो० : महीं । और प्रश्न नहीं उठते । केकटील रिकव पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में भर्तों शिविर लगाता 2374. श्री हरीश राषस : क्‍या गृह मंत्री यह बताने की कुंपा करेंगे कि :
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 न्‍सक

 क्या  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  और  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  गत  एक  बर्ष  में  भर्ती  शिविर
 लगाए  गए

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कुल  कितने  शिविर  लगाए  गए

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पबंतीय  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार  के  कप  लगाये  गए

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  यह  शिविर  लगाए  गए  और

 यदि  इन  स्थानों  पर  यहू  शिविर  लगाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संभालय  में  राज्य  मस्जी
 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सूचना  इस  प्रकार  है  :

 केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  न  388

 दिल्‍ली  पुलिस  न  12

 से  केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  द्वारा  1988  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और
 रानीखेत  नाम  शहरों  में  भर्ती  शिविर  लगाए  गए  थे  ।  इस  अवधि  में  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के
 पव॑तीय  क्षेत्रों  में  कोई  भी  भर्ती  शिविर  नहीं  लगाया  गया  ।  दिल्ली  पुलिस  का  फिलहाल  इन  क्षेत्रों  में  ऐसे
 भर्ती  शिविर  लगाने  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 रानीखेत  छाबनो  बोर्ड  के  लिए  बिशेष  सहायता

 2375.  क्री  हरीश  राजत  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रानीखेत  छावनी  बोर्ड  द्वारा  बिजली  के  रख-रखाव  और  खेल  के  मैदानों  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  विशेष  सहायता/मनुदान  देने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  की  सहायता  मांगी  गई

 क्या  इस  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रखा  उत्पादन  और  पू्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  चितामणि  :

 हां  ।

 8,38,400  रुपए  ।

 और  उपलब्ध  निधि  में  से  छावनी  बोर्ड  को  3.50  लाख  रुपये  का  एक  विशेष  सहायता

 अनुदान  दिया  गया  है  ।
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 ता

 रा  अंद्धन  में  अप  रिकरों को  कड़क  शर्त

 अनुबाद |
 2376.  श्री  महेख  सिंह  :  क्‍या  गृह  मैंत्रौ  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  ंजाब  में  नागरिकों  की  और  अधिक  निर्बाध  रूप  से  लाइसैंसशुदा  हथियार  जारी
 करने  का  विचार  है  जिश्नश्ने  कि  वे  आतंककाद्ििसों  से  भग्रश्नेत  न  रहें  और  अप्रन्नी  रक्षा  स्वप्न  कर
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कक  शिक्राम्रत  तमा  मेकत्र  संत्रालम  प्रें  राज्य  संज्री  तथा  गुह  संश्जालय  से  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 बेस्टलेंण्ड  हैलीकाप्टरों  में  जराजी

 2377.  भरी  महेन्द्र  सह  :  क्या  लक्गर  विमानन  और  पर्यटन  मंज्मे  धह  अ्रत्ताभे  की  कृपा  करेंगे

 कया  हुंसਂ  द्वारा  पंचालित  बेस्टलैण्ड  हेलीकाप्टरें  में  फ़िन्हीं  अड़ी  ऋषईशतों  का  करता
 लगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उनको  ठीक  करने  के  कया  कार्य  काही  की  और

 गत  क्य॑  पक  हंस  हैलीकाप्टरों  की  दुर्भश्भाओं  के  लिए  थे  कराशिक्र  क्रिस ह॒ठ्र  शक

 नागर  विमानन  ओह  अश्वंठत्त  संझास्त्ा  के  रफ़्शा  लंजे  लिगराल  शो०  छू

 कहना  सही  नहीं  होगा  कि  पवन  हुंस  के  प्रचालन  में  वेस्टरलैंड  हेलीकाप्टर  में  किसी  बड़ी  खराबी  का  पता
 चला  है  ।

 से  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 योरियम  का  विवोहंन

 2378.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  धोरियम  संसाधनों  का  विदोहन  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 क्‍या  योरियम  सैंसाधनी  का  शीघ्र  विदीहन  करने  हेतु  फ्यूजन  श्रीटर  प्रौद्योगिकी  के  विकास

 हेतु  सक्रिय  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  पर  जोर  दिया  और
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 यैदि  तो  तत्सस्वस्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्टॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  मेँ  राज्य  मंत्री  के०  :  पांचवें  दशक  के

 इंडियन  ऐअर  अभ्सं  लिमिटेड  ने  केरल  की  मोनाजाइट  रेत  से  थोरियम  निकालने  की  प्रक्रिया
 विकसित  की  थी  ।  ट्राम्बे  स्थित  साइरस  अनुसंधान  रिएक्टर  में  थौ्यिम  की  छड़ों  को  किराणत  करके

 की  कुछ  मात्रा  पैदा  की  गई  और  अनुसंधान  अनुप्रयोगों  के
 लिए  उसे  रसायनों  द्वारा

 पथक  किया  गया  ।  से  चलने  वाले  नामक  म्यूट्रॉत  स्रीत  रिएक्टर  को  काम
 ल्प-णक्ति  की  स्थिति  में  समांगी  रिएक्टर  से  परीक्षण  करने  की  व्यवस्था  का  कलपाक्कम  में
 ग्राजा  रहा  है  ।  थोरि:म/यूरेनियम  233  चक्रण  पर  प्रचालित  किए  जाने  के  लिए  भारी  पानी

 को  मन्दक  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  वाले  पावर  रिएक्टरों  और  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टरों  को  डिजाइन

 हप्टतम  बनाने  के  वास्ते  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्लौर  संलयन  सम्बन्धी  अनसंधान  के  क्षेत्र  में  विश्व  में  जों  प्रगति  हानਂ  ही  में  हुई  है

 उससे  ऐँसे  सेक्रेस
 मिले  हैं  थोरियम  में  विश्वण्डनीय  इंधन  बनाने  के  लिए  स्थूद्रॉव  स्रोत  के  रुप  में  ऐसे

 सरलीकू्त  संलयन  रिएक्टर  को  फाम  में  लाया  जा  सकता  है  जिसमें  डयूटीरियंग  और  ट्रीशिय्म  के  भारी

 हाइड्रोजन  आइसोटोपों  को  जलाया  जाता  हों  ।  संलयन  रिएक्टर  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  अभी  विकाल  की

 अपनी  प्रारम्भिक  अवस्था  में
 है

 और  इस  प्रौद्योगिकी  को  यथार्थ  रूप  हासिल  कर  ने  में  पहले  प्रौ्ौरिकी

 कदम  उठाने  हमारे  वैज्ञानिक  और  प्रौद्चीनिकी  बिंद  इल  क्षेत्र  में  विश्व  में  हो  रहे  विकास  का

 अनुकरण  कर  रहे  हैं

 उड़ोसा  में  अतिषासी  भारतौदों  हारा  होहले  की  श्याकमा

 2379.  श्रीमतो  जयन्लो  पटमायक  :  क्‍या  नागर  विभाग  और  पर्यटन  मंत्री  कह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  देशों  ने  उड्दीसा  में  हीमਂ  स्थापित  करमे  की  इच्छा  श्रकट  की

 यदि  तो  उन  देशो  मे  प्राप्त  प्रस्तावों
 का

 ब्यौरा  क्या

 उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  में  पर्यटन  स्थलों  पर  होटलों  की  स्थापना  के  लिए  अनिवासी

 भारतीयों  और  अन्य  देशों  को  प्रोत्माहित  करमे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  भंत्रालब  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  भारत  में  होटलों  में  पूजी-निवेश  का  आकर्षक

 बतंनीय  सथा  प्रत्यावतंनीय  आधार  पर  प्रोत्मार्टिंत  किया  जो  रहा  है  |  अप्रैल्याषतंनीय  स्कीम  अनिवासी

 भारतीय  00%  तक  इक्बिटी  पूंजी  निवासी  भारतीय  भागीदारी  की  बाध्यता  के  बिना  लगा  सकते  है  ।
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 दूसरी  40  प्रतिशत  या  74  प्रतिशत  इक्विटी  सम्बन्धी  दो  स्कीमों  के  अन्तर्गत  3,  4  और  5  स्टार
 श्रेणियों  के  होटलों  के  मामले  में  पूंजीगत  निवेश  एवं  लाभांश  को  प्रत्यावरतित  किया  जा  सकता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  का  निर्माण

 .  2380.  ध्लीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  सागर  विभानन  और  पर्यटन  संत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डू  निर्माणाधीन

 प्रत्येक  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  कया

 इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 निर्माण  कार्य  तेजी  से  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संज्ालय  के  राज्य  संत्रो  शिवराज  बो०  :  से
 मद्रास  और  कलकत्ता  हवाई  भट्ढटों  पर  क्रमशः  17.49  करोड़  रुपए  और  19.58  करोड़  रुपए  की

 अभुमानित  लागत  से  नए  अंतर्राष्ट्रीय  टर्मिनलों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  इन  दोनों  ट्मिनलों  के
 1989  और  1991  में  पूरा  होने  की  आशा  इन  टमिनलों  पर  निर्धारित

 शारणी  के  अनुसार  कार्य  चल  रहा

 डड़ीसा  के  लिए  बहु-विवयक  भानजित्र

 2381.  श्रीमती  जयन्ती  पटमायक्ष  :

 करो  लौधरलभ  बालियही  :

 क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  राज्यों  में  वहु-विषयक  मानचित्र  तैयार  किए  णा  लुके  ब

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  लिए  भी  ऐसा  मानचित्र  तैयार  करने  का

 और

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  राष्ट्रीय  एटलस  और  थिमैटिक  मानचित्रण  संगठन  ने  भारत  की  राष्ट्रीय

 एटलस  तैयार  की  है  जिसमें  पूरे  देश  के  बहु-विधयक  म।नचित्र  ऐसे  केवल  किसी  एक  राज्य

 के  लिए  तैयार  नहीं  किये  जाते  ।  विभिन्‍न  प्लेटों  में  मानचित्र  के  पैमाने  क ेआधार  पर  एक  अथवा  एक  से

 अधिक  राज्य  आते  हैं  ।  उड़ीसा  राज्य  राष्ट्रीय  एटलस  में  अनेक  मानचित्रों  में  दिखाया  गया  है  ।  फिर

 उड़ीसा  राज्य  का  अलग  से  एक  बहु-विषयक  मानचित्र  भी  उपलब्ध  है  नं०  254)  ।

 भ्री  हरिकोटा  में  प्र  क्षेपास्त्र  परीक्षण  रेंख  स्थापित  करना

 2382.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  स्थित  बलईपाल  में  राष्ट्रीम  प्रक्षेप्ात्र  परीक्षण  रेंज  स्थावित  करने
 का  निर्णय  लिखा

 क्‍या  बलईपाल  रेंज  इसके  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  क्योंकि  इसके  निकष्ट  पाशाद्वीप  पत्तन
 स्थित

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  श्री  हरिकोटा  के  बारे  में  भी  विचार  किया  गया  ओर

 बदि  तो  श्री  हरिकोटा  में  परीक्षम  रेंज  स्थापित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्ता  उत्पादण  और  पूर्ति  चिभाग  में  रफ़्य  मस्त्री  चिस्ताकणि  :

 हां  ।

 नहीं  ।

 हां

 सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  जगह  की  व्यापक  रूप  से  जांच  की  गई  है  और
 राष्ट्रीय  चांदमारी  क्षेत्र  की  स्थापना  के  लिए  हसे  उपयक्त  नहीं  पाया  गया  ।

 जारतोज  जस्तरॉस्ट्रीय  विभानपततन  प्राधिकरण  की  सलाहकार  समिति

 2383.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  मागर  विभानत  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  हषा  करते
 किः

 भारतोय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  सलाहकार  समिति  को  सुदृढ़  बनाने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए  णा  रहे  और

 यात्रियों  द्वारा  विमानपत्तनों  का  सुगमता  और  सुविधाजनक  से  उपयोग  करने  के  लिए
 दिए गए  सुझावों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटभ  मन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  शिवराज  ची०  :
 भारत  अन्तरष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  वर्तमान  सलाहकार  समिति  ऐसे  सला  हुका  री  काय  कर
 रही  है  जिनकी  परिकल्पना  उसके  गठन  के  समय  की  गई  थी  ।

 मद्रास  और  कलकत्ता  हवाई  अड्डों  पर  स्थित  नाए  अतर्राष्ट्रीय  टमिनलों  तथा  बम्बई  हवाई
 अडड़े  वर  स्थित  नए  अतर्दर्शीय  टमिनल  का  निर्माण-कार्य  चल  रहा  भारत  अन्तराष्ट्रीय  विभानपत्तन

 प्राधिकरण  की  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  के  तीसरे  माडयल  के  निर्माण  की  भी  योजना पे  थे  है  ढ
 है  ।  यात्री  सुविधाओं  के  लिए  नए  टमिनलों  को  सभी  प्रकार  की  आधुनिक  सुविधाओं  से  सज्जित  किया

 जाएगा  ।

 2384.  क्री  शरत  दिये  :  क्‍या  साप्र  थिंभाशन  हीर  बर्थटन  शंत्ौ मह  थताने  की  पा  करेंगे
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 न््खि्  न  ७5८ पते

 कया  सरकार  ने  1988  के  बाद  से  एयर  इण्डिया  तथा  इष्कियन  ५
 प्रबर्ध  तथा  कर्मभ्ारियों

 के  महत्वपूर्ण  ब्गों
 के

 बीच  सम्बन्ध  दु्घटनाओं  में  कमी  शानेसश
 उद्दज्न  समय  का  पालन  करने  में  सुधार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  अंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :  (8)  गो

 मौसम  की  प्रतिकल  अपर्याप्त  बिमान  ओश्योगिक  अशान्ति  जैसे  कृष्ठ  शा

 से  इंडियन  एयरलाइम्स  और  एयर  इण्डिया  की  कुछ  उड़ामों  में  विलम्य  हुआ  है  ।

 1988  से  इण्डियन  एयरलाइन्स  अथवा  एयर  इण्डिया  का  कोई  विमान  दुरतनाफ्त

 नहीं  हुआ  ।
 द

 कूल  20800  कमंचारियों  में  से  19213  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व
 करने

 बाली  8  में  ऐ

 मूनियनों/एशोसिएशनों
 के  साथ  करारों  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए  एयर  इन्डिया के  प्रव्सड ़ह

 और  यूनियनों  के  बीच  विचार-विमश  में  काफी  प्रगति  हो  गई  है  ।

 पंजाद  में  युल्स  हर  सरपचों  तथा  प्रश्म  प्रध्ानों  को  परेशाम  किया  जाता

 एल

 2385.  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार
 को  पंजाब  के  कुछ  क्षेत्रों  में  सरफ़्कों  तक  प्राम  ध्रधानों को  पृप्तित  हा  के शत हिए

 काने  के  बारे  में  तिकायतें  मिली

 यदि  तो  अब  तक  सरकार  को  ऐसी  कितनी:शिकायतें  मिसी

 हस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्रवाही  की  और

 इन  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  से  बचमे  के  सिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मलतो
 पो०  :  से  के  बारे में  में  पंजाब  सरकार  को  ग्राम  पंचायत  जिला  संयरर से  पुलिस  द्वारा  परेशान  किए  जाने  के  बारे  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  मामले  की  जांच  की

 पुलिस  अधिकारी  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  शुरू  करने  के  आदेश  जारी  किए  जा  चुके  हू
 पुलिस  जिला  बटाला  के  सरपंचों  और  पंचायतों  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जांच  की  गई  और  वांब
 परिणामों  पर  आगे  कारंवाई  की  जा  रही

 ष्‌ं  जाब  सरकार  इस  बारे  में  अनुदेश  जारी  कर  चुकी  है  कि  राज्य  में  सभी  सरपंजों/पंतों  ढो उचित  आदर  दिया  जाए  ।  राज्य  में  जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने

 के लिए जिला समितियां गठित की गई है ।
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 2386.  ली  पी०  आर०  एस०  बेंकटेशन  :  क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  में  इलेक्ट्रॉनिको  उद्योग  के  संवर्धन  और  बिकास  के  लिए
 प्रारम्भ  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 बतंमान  योजनाबधि  के  दौरान  इस  उहूं  श्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धा-स  की

 अब  तक  कितनी  घनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  है  और  अब  तक  कितने  एकक  स्थापित  किए  जा

 चुके  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  अंत्रालय  में  राज्य  सग्ज्ो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिक्नी  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और
 प्रगतिशील  लाइसेंसिंग  एवं  संव्धंनात्मक  नीतियों  को  अपनाकर  सरकार  राज्यों  में  इलेक्ट्रॉनिकी  उश्चोग  को

 बढ़ावा  वेने  का  प्रसास  करती  तमिलनाडु  हलेक्ट्रॉनिकी  निगम  भी  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  को  बढ़ावा  दे

 रहा  है  ।

 तमिलनाडु  में  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  जो  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  उनमें  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग
 के  लिए  परीक्षण  सथा  विकास  सुविधाओं  का  ऐसे  संभटक-पुर्जों  तथा  प्रणालियों  के  अध्ययन  के
 लिए  विश्वसनीयता  केन्द्र  चलाना  जिनसे  घरेलू  एवं  निर्यात  बाजार  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिक  उत्पाद  को
 बढ़ावा  मिल  सके  ।  इस  केन्द्र  को  विभाग  द्वारा  उचित  धन  ॥शि  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 तमिलनाडु  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  के  माध्यम  से  कई  परियोजनाओं
 को  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जा  रही  जेसे  कि  अन्तजलीय  बस्तुओं  के  कर्षण-यन्त्र  का

 स्थित  नौवहन  उपस्करों  में  तापीय  डणच  शक्ति  वाले  ठोस  अवस्था  के  लेसर  स्रोतों  का  विकास
 आदि  ।  वैद्युत  चुम्बकीय  केन्द्र  की  स्थापना  प्रायोगिक  सूक्ष्मतरंथ  इलेक्ट्रॉनिकी  इन्जीनियरी  तथा  अनुसंधान
 संस्था  विभाग  के  अन्तर्गत  एक  पंजीकृत  के  अन्तर्गत  की  गई

 स्ववेशी  इलेक्ट्रॉमिकी  उपस्करों  की  प्रौद्योगिकी  का  स्तर  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  के

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  सिद्धान्त  के  रूप  में  मद्रास  में  एफ०  एल०  एस०  आई०/बी०  एल०  एस०  आई०
 डिजाइन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 तमिलनाडु  राज्य  में  टेलीफोन  रेडियो  प्रेजिग  128  पोर्ट  के  ई०  पी०  ए०
 बी०  अंकीय  बहु  अभिगमन  रेडियो  प्रथालियों  आदि  के  विनिर्माण  के  लिए  14  आशय-पत्र
 जारी  किए  मए  जिनमें  से

 4  आशय-पत्रों  को  औद्योगिक  साइसेंसों  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया

 भारत-पाक  सोना  पर  तस्करी

 2387.  श्री  चिस्ताभणि  लेता  :

 श्री  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :
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 यदि  तो
 चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  अब  तक
 भारत-थाक  सीमा  पर

 भारती  सुरक्षा

 क्लों  द्वारा  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  पकड़ी  गई  तथा  इन  दस्तुओं  का  ब्यरा  क्या  और

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सीमा  पर  कड़ी  निगरानी  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैँ  है

 सोफਂ  विकमायत  तथर  पशन  मंव्शरक्क  राज्य  मज्जो  तथा  गत  गेत्रालक  में  रुल्य  मन्त्रो
 पी०  :  ओर  भारत-पाक  सीमक  सुरक्षा  कल  द्वारा  1988  के  पूर्चाज्ष  1988

 के  उत्तर  तय  ४999  के  कोरान  फ्कड़ी  गई  फझदों  के  मूल्य
 संलसूद  शविकरण  में  दिए  से

 सीमा  सुरक्षा  जो  भारत-पाकिस्तान  सीमा  की  रक्षा  कर  रहा  को  सुदृढ़  किये  गया
 है  ५  भाशिक  स्वापित  की  गई  घसफेपडठियों  की  कलिविधियों  फर  निक्‍्रामीਂ  स्खमभे  के  लिए
 अतिरिक्त  निदसनी  कक  निर्माक्त  किस्म  गया  है  +  कश्त  तेज  करने  के  लिए  सीमा  सुरक्षਂ  बल  को

 क्पुसिक  उफक  रषोें  ओर  बाहनों  लेस  किवत  क्या  है  ।

 विवरण

 पक  सोम  पर  पई  मो  म्पोरे
 +++>.  न

 क्‍्चे  अकधि  पकड़ी  गयी  मर्दे  मूल्य *  स्पए

 1].

 2...
 3

 ॒
 ५

 1988  जब्ज्वरी  से  8.8.  94192  कि०  ग्रा०  स्ोसा  2,95,61,014.00  रुक
 317.892  कि  ब्रा  >  ढेसेइन

 637  कि०ग्रा०  चरल

 250  ग्राम  अफीम

 40  क्रि०ग्रा०  पोष्पीਂ  हुस्क
 11.500  कि०ग्रा०  40,509.00  रु०

 पत्थर

 अन्य  वस्तुएं  61,20,597.34  रु०

 जुलाई  से  8.8  32,435  क्ि०्ग्रा०  सेना  1,23,21,260.00,  60.00,  २०

 378  कि०ग्रा०  हेरोइन
 282.990  कि०ग्रा०  चरस

 28  कि०पग्रा०  पोष्पी  हुस्क
 2  कि०  ग्राम  अफीम

 अन्त  वस्तुएं  79,10,369.55  रु०
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 सीन  व  जौ

 जनवरी  से  89  77.805  कि०पग्रा०  सं  2,92,01, 50066  रु०

 600  कि०  ग्रा०  हेरोइन
 05  ग्राम  अफीन

 अन्य  मज्क  11,.55,947.10  रु०

 डालर  सं०  47,550
 जज  ++-+>+-3.-न  -+-

 चरस  और  पप्पी  हुस्क  आदि  के  सामने  उसकी  कीमत  नहीं  दिखाई  गई  है  क्योंकि  ये
 नष्ट  कर  दी  जाती  हैं

 ।  ह

 एयर  इण्डिया  के  विभानचालकों/इम्जोनियरों  का  विदेश  लाना

 2388.  श्री  अनम्त  प्रसाव  सेठी  :  क्या  नागर  किमासक  और  पर्थठन  संत्रो  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 एयर  इंडिया  द्वारा  एक  विमानचालक  अथवा  एक  इत्जीमियर  के  प्रशिक्षण  पर  कितना  खर्च
 किया  जाता

 क्‍या  एयर  इण्डिया  विमानचालकों  अथवा  इंजीनियरों  के  नौकरीਂ  छोड़कर  अन्यत्र  जाने  को
 रोकने  के  लिए  सरकार  को  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  और

 (a)  पद्ि  वो  वत्यम्बल्दी  ब्योक  सा  ओर  प्रस्ताव  स्वीकार  न  किए  जाने  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 भागर  विभानन  और  पर्टस  संत्रालय  के  राज्य  सजा  थो०

 एयर  इदृष्डिया  द्वारा  विमानचालकों  और  इन्जीनियरों  के  प्रशिक्षण  पर  ॒  किया  गया  व्यय  लगभग  इस
 क्रकार  है  :---

 एयरबस  ए  300  बी०  4  सहू-विमानचालक  न  5.09  लाख  दपए

 एयरबस  ए  310-300  सह-विमानचालक
 न  4.88  लाख  रुपए

 बोइंग  747  सह-विमानचालक  ना  7.02  लाख  रुपए

 एयरबस  विमान  का  कमाण्डर  15.3  लक्क  खाए

 ओइन्ग 747  विमान  का  कमाण्डर  न्‍+  2५.45  लाख  रुपए

 दो  वर्ष  की  अवधि  के  दौरात  स्नातक  इन्जीमियर  के  ब्रशिक्षण  कौ  लागत  कपे  हैं  ।

 '
 नहीं ।'

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 तलचर  हैबोबाटर  प्लांट  का  बन्द  होना

 2389.  श्री  ओबल्लभ  पालिप्रही  :
 डा०  कृपा  सिन्‍्धु  भोई  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  स्थापित  तलचर  हैवीवाटर  प्लांट  बन्द  हो  गया  है  और  यदि  तो
 कब

 इस  हैवीवाटर  ८्लांट  के  बन्द  होने  के  लिए  कौन  से  मुख्य  घटक  जिम्मेदार  और

 संयंत्र  कब  तक  पुनः  चालू  हो  जाएगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  महासागर  विकास  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  के०  आर०  ना

 :
 और  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नागा  बिद्रोहिपों  के  साथ  बातचीत

 2390.  भ्री  जो०  बासवराजू्‌  :
 क्री  शाम्तिलाल  पटेल  :

 क्या  गह  ससत्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  और  नागा  बिद्रोहियों  के  बीच  कोई  बातचीत  प्रारम्भ  हुई और

 हा  ख)पा  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिशायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  संब्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  परमाणु  बिजलो  संयंत्र  से रिशाब

 2391.  भ्री  जो०  एस०  बासबराजू्‌  :
 क्री  टी०  बी०  चसाशेलरप्पा  :

 क्या  प्रधान  अस्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  30  1988
 को

 परमाणु  बिजली  संयंत्र  की  एक  यूनिट  के  दक्षिण दिशा  के  परिरक्षी  आवरण  से  थोड़ी  मात्रा  रिसाव  होने  की  जांच  का  आदेश  दिया गया
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 येदि  तो  कया  वर्ष  1987  में  भी  इसी  दिशा  में  परिरक्षी  आवरण  से  इसी  प्रकार  का
 रिसाव  हुआ  था

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  विस्तृत  जांच-पड़ताल  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योभिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मस्जी  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  धन्‍्त्री  के०  आर०  :  से  राजस्थाम

 परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  की  दक्षिणी  एंड-शोल्ड  की  कैलेंड्िया  साइड  ट्यूब  शीट  में  दरार

 पड़ने  के  कारण  शुरू  में  रिसाव  हुआ  था  ।  रिसाव  जिस  स्थान  पर  है  वहां  पहुंचना  मुश्किल  है  और  बह
 अत्यधिक  विकिरण  से  प्रभावित  क्षेत्र  है  उस  स्थान  की  मरम्मत  दूरी  से  नियंत्रित  होने  बाले

 उपकरणों  द्वारा  करनी  होगी  ।  वर्ष  1987  में  जो  रिसाव  हुआ  था  उसे  ठीक  करने  के  लिए  सील  करने  की

 ड्यवस्था  की  गई  थी  और  उसके  बाद  यूनिट  को  फिर  से  चालू  कर  दिया  गया  ।  इस  यूमिट  में  बषं  1987

 और  1988  में  क्रशः  218  और  473  मिलियन  यूनिट  बिजली  का  उत्पादन  हुआ  और  इस  30
 1988  को  फिर  से  हुए  रिसाव  को  बन्द  करने  के  लिए  इस  यूनिट  की  मरम्मत  की  जा  रही  है  ।

 हलके  पाती  का  रिसाव  रिएक्टर  भवन  के  भीतर  ही  है  और  इस  रिसाव  से  संयंत्र  के  आम  जनता

 था  पर्यावरण  को  कोई  खतरा  नहीं  है  |

 क्रांस  द्वारा  रहना  क्षोत्रों  में  प्रौद्योक्की  भम्तरण  की  पेशकश

 2392.  श्री  जी०  एस  ०  धासवराज  :
 क

 क्री  शाम्तिलाल  पढेल  :

 भौ  हरिहर  सोरन  :

 क्या  रक्षा  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  ने  रक्षा  के  विभिसन  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  और  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस

 देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्ला  उत्पादन  और  पृति  विभाग  में  राज्य  मग्त्री  चितामणि  :

 से  मांगी  गई  सूचना  शायद  1988  के  दौरान  फ्रांस  के  रक्षा  मंत्री  की  भारत

 यात्रा  के  संदर्भ  में  फ्रांस  से  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  और  नए  रक्षा  क्षेत्रों  में  लाइसेंस  के  आधार  पर

 उत्पादन  का  प्रश्न  छानबीन  की  स्थिति  में  दोनों  पक्षों  के  विशेषज्ञों  के  बीच  चर्चा  किए  जाने  के  लिए

 प्रबन्ध  करने  के  प्रश्न  पर  अभी  विचार  किया  जाना  इस  विषय  पर  अभी  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर

 नहीं  किए  गए  हैं  ।
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 दिललो  पुसिस  हारा  दर्ज  किए  गए  मामसे

 2393.  श्री कमल  चौधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  दर्ज  किए  गए  मामलों के  बारे  में

 9  1988  के  अताराक्षित  प्रश्न  संझ्या  2318  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे

 किः

 क्या  प्रतिभा  रानी  बनाम  सूरज  कुमार  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए
 सिर्णब  के  अनुसार  संयुक्त  रूप  से  उप  योग  की  जाने  वाली  बर्लुएं  तथा  बर्तन  आदि  और
 परिधानों  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  406  के  विज्ञारण-क्षे  »  से  हटा  दिया  गया  है  और  क्विाहिस
 महिला  भासतोव  दण्ड  संहिता  धारा  406  के  अन्तर्गत  पति/सखुराल  के  छोगों  से  इन  क्स्‍तुओं  के  लिए
 दावा  नहीं  कर  सकती

 है

 यदि  तो  1985  से  1987  के  दोरान  दर्ज  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  जिनमें  दिल्‍ली  पुलिस  के  अधिकारियों  ने  उक्त  कानून  की  अनदेखी  करके  ससुराल  बालों  के  घर  से
 बतंन  पुरुष-परिधान  आदि  वस्तुएं  भी  जब्त  कर  ली  और

 ऐसे  श्ञाभलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनमें  विवाहित  महिलाओं  पुलिस  में  शिकायत  दर्ज
 करते  और  मामला  दर्ज  किए  जाने  से  पूर्व  ससुसल  वालों  से  इन  वस्तुथों  को  बापल  लेने  का  कोई  दाया

 नहीं  किया  ?

 लोक  श्लकाअत  चेंशण  अश्परकथ  में  राक्य  मंधो  तला  गृह  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  उच्चतम  न्यायालय  के  फंसले  के  अनुसार  केवल  पुरुष  परिधान  रुत्रीधन  के

 अधीन  नहीं  आते  हैं  ।

 किसी  भो  मामले  में  पुरुष  परिधान  की  वस्तुएं  जब्त  महीं  की  आई

 मामले  को  दर्ज  करने  की  एक  पूर्व  अनिवार्य  बात  यह  है  कि  वस्तुओं  को  लौटाने  की  मांग
 की  गई  हो  तथा  मामला  तभी  दर्ज  किया  जाता  है  जब  वस्तुओं  को  लौटाने  से  मना  किया  गया  हो  ।

 पंजाब  में  बलात्कार  के  मामले

 2394.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाव  में  वर्ष  198  के  दौरान  बलात्कार  के  कितने  मामले  दर्ज  किए  और

 इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  का  तथा  उनके  विरुद्ध  की  गई
 कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पीਂ  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ण  1988  के  दौरान

 पंजाब  में  बलात्कार  के  49  मामले  दर्ज  किए  गए  ।

 केन्द्रीय  एजेन्षियों  द्वारा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  और  उनके  विरुद्ध  की  गई  कार्यघाही
 से  सम्बन्धित  सूचना  संकलित  नहीं  को  जाती  है  ।
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 पंजाब  में  अपराध

 2395.  श्री  कमल  चोधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1988  से  3।  1989  की  अवधि  के  दोरान  पंजाब  में  ड्कंती/लूट
 एवं  कत्ल  के  कितने  मामले  प्रकाश  में

 कितने  मामले  दर्ज  किए  कितने  माले  सुलझाए  गए  तथा  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए
 गए  और  न्यायालयों  में  चालान  दाखिल  किए  और

 इन  अपराधों  को  रोकने  के  ल्लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकाम्रत  तथा  पेंशन  स्ंक्रालय  में  राक़्य  मन्‍्त्रो  ता  गृह  संआलब  हें  राज्य  सनन्‍्त्रो
 पी०  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1988  के  दोरान  पंजाब

 में  लूटपाट  और  ह॒त्या  के  दर्ज  मामलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 डकती
 -  107

 लूटपाट
 -  550

 ह्त्मा
 न  1648

 बैंक  डकंती/लूटपाट  को  भारतोय  दण्ड  संहिता  के  अन्तर्गत  अलग  से  दर्ज  नहीं  किया  जाता  वे
 के  अन्तगंत  आते

 हल  किए  गए  मामलों  की  ग्रिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  सुं्या  और  न्यायालय
 में  चालान  दाखिल  किए  गए  मामलों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीय  एजेम्सियों  द्वारा  संकलित  नहीं
 की  जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  और  इसकी  कानून  व्यवस्था  बनाए  रखने  सम्बन्धी  तन्‍्त्र  ने  अपराधों  को

 रोकने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किए  हैं  ।

 विधवाओं  को  पेंशन

 2396.  चोपरी  अख्तर  हसन  :  ड्रया  कल्प्राप्न  संज्बे  मह  बच्चाने  की  कृपा  करग्रे  कि
 :

 सरकार  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  विधकाओं  को  पेंशन  देती  है  और  ऐसी  पेंशन  के  रूप  में  कितनी

 घनराशि  दी  जाती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रदान  की  गई  इस  पेंशन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 विधवाओं  के  कल्याण  के  लिए  तैयार  की  यई/तैयार  की  जाने  वाली  प्रक्ताढित  अन्य

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  सुमति  :  छोर  (q)  राज्य  बठकारों  रा
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 _  स्वयं अपनी योजनाओं के अन्तर्गत  लक  कक्‍तपणोीोीइ४-४-४5४पएएए््फ/ए

 स्वयं  अपनी  योजनाओं  के  अन्तर्गत  विधवाओं  को  पेंशन  दी  जाती  है  ।  विधवाओं  को  पेंशन  देने  की  कोई

 केसीय  क्षेत्रीय  योजना  नहीं  है  ।  भुगतान  की  जाते  वाली  पेंगन  की  मात्रा  एक  दूसरे  राज्य  स ेअलग-अलग

 होती  है  ।

 इस  समय  कोई  नई  योजना  विचाराधीन  नहीं

 भारतोय  शिपया्डों  में  पनइब्बिियों  का  निर्माण

 ]
 2397.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  रक्षा  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शिपयार्डों  में  पनडुब्बियों  का  निर्माण  करने  का  निर्णय  लिया  गया  और

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  बितासणि

 हां  ।

 पश्चिम  जमंनी  की  मैसस  एच०डी  ०डब्ल्यू  ०,  जिसने  पनडुब्बियों  वे  निर्माण  के  लिए  आवश्यक

 तकनीकी  जानकारी  अन्तरित  की  की  सहायता  से  मश्नगांव  डॉक  लिमिटेड  में
 पनडुब्बियों  का  निर्माण

 किया  जा  रहा

 नौसेमा  अकादमी  इसिसासा

 '
 2598.  प्रो०  के०  वी०  क्‍या  रक्षा  भंसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  इप्विमाला  में  नौसेना  अकादमी  के  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई

 .  क्‍या  अकादमी  के  डिजाइन  के  बारे  में  निर्णय  ले  लिया  गया

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  अपेक्षित  भूमि  दे  दी  और

 क्‍या  मूलभूत  सुविधाएं  जेसे  पुलों  आदि  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  गया  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :
 अकादमी  के  लिए  वास्तुविद/डिजाइत  का  चयन  करने  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय

 शिल्पीय  प्रतियोगिता  आयोजित  की  गई  है  ।  चयन  करने  के  लिए  प्रकार  द्वारा  नियक्त  की  गई
 का  निर्णय  और  प्रतियोगिता  का  परिणाम  प्राप्त  किया  जा  चुका  चुना  गया  वास्तुविद्‌  परियोजना  की

 विस्तृत  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  उत्त  रदायी  होगा  ।  जलीय  और  स्थान  सम्बन्धी  अध्ययन  पूरे  कर  लिए
 गए  हैं  ।

 इस  कार्य  के  लिए  राज्य  सरकार ने  979  हेक्टेयर  सौंप  दी  12.39

 हेक्टेयर  और  भूमि  का  अ्जन  किया  जा  रहा
 पहने  ही

 154



 22  1910  लिखित  उत्तर

 नहीं  ।  राज्य  सरकार  ने  दो  सड़कों  और  एक  पुल  का  निर्माण-कार्य  आरम्भ  कर
 दिया  है  ।

 केरल  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  थिकास
 के  लिए  धनराशि  का  आबंटन

 2399.  श्री  बककम  प्रुबोत्तमन  :  क्या  कष्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  विशेष  संघटक  योजना  और  जनजातीय  उपयोजना  के  अम्तगंत

 केरल  राज्य  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  विकास  के  लिए  राज्य  को

 कितनी  घनराशि  आवंटित  की  हि

 राज्य  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  घनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  और  यह  धनराशि

 किन-किन  उद्देश्यों  के  लिए  खर्च  की

 अभी  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका

 क्‍या  आबंटित  धनराशि  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्तगंत  उपयोग  न  किए  जाने  के  कारण

 निरस्त  हो

 यदि
 तो  क्या  रा

 अनुमति  मांगी  और

 (a)  यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ज्य  सरकार  ने  इस  धनराशि को  दूसरे  उद्देश्यों  के  लिए  खर्च  करने  की

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पुथक  भारतीय  पर्यटन  सेवा  को  स्थापना

 2400.  श्री  थक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्य  अखिल  भारतीय  वाओं  क

 करने का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :

 हां  ।

 ब्यौरे  तैयार  किए
 जा  रहे  हैँ  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  द्वारा  तकनीकी  सहायता  को  पेशकश

 2401.  भी  बक्कम  पुरुवोत्तमन  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 रह  एक  प्रथक  भारतीय  पर्यटन  सेवा  स्थापित
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 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  नागैर  विमानने  संगठन  ने  भारतीय  विर्मीनपंत्तनों  पर  संचालन

 सम्बन्धी  सुविधाओं
 में  सधार  लाने  के  लिए  त  कनीकी  सहायता  देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  म्यौरा  क्‍या  और

 इस  करे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मगर  सिंक्षमन  मोर  पयंटन  मंत्रालय  के  रफ्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  से

 फं:करद  और  दिंहली  हवाई  अड्डों  पर  हुवाई  पतियकफ्त  ब्रणाँली  के  जाधुमिकौकरण  के  सम्बस्धों  में  अपेक्षित

 प्रणाली  का  मूल्यांकन  करने  की  दृष्टि  से  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  आवश्यक  उपस्करें  के

 सेध्वन्ध  में  विस्तुत  विभिदेश  तेयार  करमे  हेतु  बिस्तृत  अध्ययन  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन

 संगठन  के  तकनीकी  सहायता  ब्यूरो  ने  अपनी  सेवाएं  देने  की  पेशकश  को  है  ।  यदि

 विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  पास  उपलब्ध  विशेषज्ञता  पर्याप्त  न  हो  तो  उपस्करों  तथा  प्रण  लियों  के  विस्तृत
 विनिदेश  तैयार  करने  के  लिए  से  सौंमित  सहायता  प्रौप्त  कश्ने  पर  विंधार  किया  जा

 अंटाक  टिक  अभियान

 2402.  भ्रो  बिजय  एन०  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५

 गत  तीन  वर्षों  कै  दौरान अंब  तक  किसने  देशों ने  अंटोकेटिंका  के  लिए  अभियान  दल
 जज

 कया  अंटा्कंटिका  भारत  के  लिए  अत्यधिक  वैज्ञानिक  महत्व  का  विंषय  रंहा  और

 यदि  तो  अंटाकंटिका  अभियान  से  वैज्ञानिक  क्षेत्र
 में  भारत  की  अब  तक  की  उपलब्धियां

 क्‍या

 और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  विभाग  के
 पास  उपलब्ध  सूचना  के  ऐसे  देशों  की  संब्या  20  है  ।

 जी  खौमान  ।

 अंटाकंटिका  में  भारत
 के  वैज्ञानिक  कार्यक्रम  इस  देश  के  वैज्ञानिक  अंटार्कटिक  अनुसंधान

 के  अग्रणी  विशेषतः  णीव-विज्ञॉभि  सुंदर  भूचुम्बकत्व
 और  वायुमंडलीप॑  भौतिकी  के  क्षेत्रों  में  भ्रत्यक्ष  ज्ञान  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हुए  अंटाकंटिक  में

 आूत  रचना  के  अभिकल्प  तथा  आवास  तथा  कार्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  बारे  में  प्रचुर  उपयोगी

 सूचना  प्राप्त  कर  ली  गई  है  और  नवीन  प्रौद्ीगिकी  के  रूपान्तरण के  के  में  तैयार

 कर  ली  गई
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 निर्थाल  भात

 2403.  श्री  विजय  एन०  पांटिल  :  क्या  नागर  विमसानने  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  निर्यात  माल  को  विमान  परिवहन  प्रणाली
 में  विशेष  विकास  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 निर्यात  माल  की  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  लाने  तथा  इसका  विस्तार  करने  के  लिए
 सरकांर  क्या  कदम  उठा  रही  है

 नागर  विमानन  और  परथ्॑टन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  से
 पिछले  दो  दशकों  में  निर्यात  के  विभाग  भाड़े  का  प्रतिशल  26%,  से  वढ़कर  35  %  और  आयात

 के  विमान  भाड़े  का  प्रतिशत  12%,  से  बढ़कर  20%  हो  गया  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  माल  यातायात  में
 भारी  तैजी  आंने के  कारंण  मींग  उपलब्ध  क्षमता  से  अधिफ  हो  गई  ।  एयर  इण्शिया  दी  को म्बी

 विमान  प्राप्त  मालवाही  विमान  पट्ट  पर  लेकर  और  अन्य  विमान  कम्पनियों को  मारसवाही  उड़ानों
 के  परिचालन  की  अनुमति  देकर  इस  स्थिति  का  भुकांबला  कर  रही  है  |  सरकार  कार्यों  के  व्यस्ततम
 समय  में  आंतरिक  लदान  अधिकारों  के  साथ  अतिरिक्त  कार्गो  सैक्सन  उडानों  को  अ  नुमति  दे  रही  है  ।

 माइक्रोलाइट  विमानों  को  लैंरीद

 .  2404.  श्रो  विजय  एन०  पाटिल  .  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  एयरों  क्लब  आफ  इण्डिया  ने  विदेशों  से  20  से  अधिक  माइक्रोलाइट  विमान

 खंरीदे

 यदि  तो  बया  सुरक्षा  ऐजेन्सियों  द्वारा  इस  विभानों  के  उपयोग  की  स्वीकृति  प्रदगन  करी

 जा  चुकी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  ऊारंण  हैं  ?

 सागर  क्सिनन  और  पपंटन  अंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :

 और  माइक्रोलाइट  विमानों  के  प्रचालन  से  सम्बन्धित  नियम  तेयार  किए  जा  रहे  है  ।

 ककर्माटक  में  श्ोशापुर में  हक  फटी

 2405.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  नागर  विभौनन  और  चयंटन  भ्षंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  बीजापुर  ऐतिहासिक  महत्व  का  एक  प्रसिद्ध  पयंटन  स्थान  है
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 यदि  तो  क्या  बीजापुर  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया है  और  इसके  लिए  भूमिस्थल  का  चयन  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  बीजापुर  में  हवाई पट्टी  का  निर्माण  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं
 !

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 नहीं  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की
 बीजापुर  में  एयरपोर्ट  के  निर्माण  की  कोई

 योजना  नहीं  है  ।

 बंगलोर  में  यात्री  निवास

 2406.  भरी  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  शहर  आवास-वार  कितने  यात्री  निवास

 बंगलौर  शहर  में  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  यात्री  निवास  निर्माणाधीन  हैं  और
 कितनों  का  निर्माण  किया  औौर

 बंगलौर  शहर  में  वर्ष  1987-88  और  1588-89  के  दौरान  यात्री  निवास  के  निर्माण  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव
 था  7

 है

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो  ०  :  से
 वर्तमान  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बंगलौर  नगर  में  कोई  यात्री  निवास  निर्मित  नहीं  किया  गया
 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  1988-89  के  दौरान  36.02  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  मैसूर  में
 एक  यात्री  निवास  के  निर्माण  की  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ।

 बंगलोर  में  नेशनल  सांफ्टवेयर  सेंटर

 2407.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  बंगलोर  में  एक  नेशनल  सॉफ्टवेयर  सेंटर  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया

 यह  कब से  कार्य  करना  आरम्भ

 उक्त  केन्द्र  से  कितने  उद्योगों  को  लाभ

 (३)  क्‍या  जिन  उद्योगों  को  लाभ  होगा  वे  उपर्यक्त  केन्द्र  क ेकायंकरण  में  सहयोग  और
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 का  जाप  खभ:ख;।भध3++्त्ततत++तत+तभ+तम..ततततततत.........तन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  भमहासाग र  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  भन्‍्त्री  केਂ  आर०  नारायण  से
 हां  ।  बंगलोर  स्थित  केन्द्र  के

 लिए  मूलसंरचनात्मक  सुविधाएं  जुटाने  का  कार्य  प्रगति  पर

 बंगलोर  शहर  के  हवाई  अड़डे  पर  आप्र  वास  काउंटर  खोलना

 2408.  श्रो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बंगलौर  शहर  जाने  वाले  विमान  यात्रियों
 को  आप्रवास  सम्बन्धी  शर्तों  को  पूरा  करने  के  लिए  मद्रास  जाना  पड़ता

 कया  बंगलोर  शहर  के  हवाई  अड्डे  पर  एक  आप्रवास  काउंटर  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  काउंटर  कब  खोला  जाएगा  ?

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रासय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  जी  श्रीमन्‌  ।  आप्रवासन  और  सीमा-शुल्क  ओपचारिकताएं  मद्रास

 हवाई  अड्डे  पर  ही  पूरी  कर  दी  जाती  हैं  क्योंकि  बंगलोर  हवाई  अड्डे  पर  इन  औपचारिकताओं  के  लिए

 समुचित  व्यवस्था  और  आवास  उपलब्ध  नहीं  है|

 जी  श्रोमन्‌  ।

 जब  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  प्रबन्ध  पूरे  हो  जाएंगे  ।

 पेरूबन्मामज्ञी  का  पर्यटस  स्थल  के  रूप  में  विकास

 2409.  श्री  के०  पी०  उम्मोकृष्णण  :  क्या  मागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्रों  यहू  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  कालीकट  जिले  में  पेरूवन्नामुज्ञी  जहां  झील  और  वन  हैं  पर्यटन  स्थल
 के  रूप  में  विकसित  किया  जा  सकता

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  स्थल  के  विकास  के  लिए  कोई  योजना  भेजी  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागर  विसानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  दो०  :  किसी

 परयंटक  केन्द्र  की  संभाव्यता  का  निर्धारण  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।

 हां  ।

 पेरूवन्नामुज्झी  में  प्यंटन  आधार-संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 हेतु  केरल  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  वित्तीय  वर्ष  1989-90  से  है  जो  अभी  प्रारम्भ

 होना  ह ै।
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 इडियन  एयरलाइन्स  की  उड्मबों  का  अय्मकस्थित  होना

 2410.  थ्री  के०  पी०  उन्नोक्ृषणन  :

 ड्ाए  फी०  वछल़भ  पेठमत  :

 क्या  नागर  विमात्तन  और  पयंटत्  प्लंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  से  अब  तक  इंड्रियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  में  लगातार  देरी  होने  के

 फलस्वरूप  उड़ान-समयसा रणी  अव्यवस्थि  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और
 विमान  क्षमता  की  दो  नों  के  बीच  कम  खराब  मौसम  और

 परिणामी  विलम्बों  के  बढ़ने  करे  कारण  1988  से  इंडियन  एम्रलमइन्स  की  उड़ात्ों  में  देरी  के

 मामलों  में  वृद्धि हुई  उम्नों में  वेरी और  रह  करने  को  घठनादं  कम्न  करते  के  ब्विद्ठु  इंडियन
 लाइन्स  ने  त  उपाय  किए  हैं  :--

 (1)  बेस  स्टेशनों  पर  वैकल्पिक  व्यवर  था  की  गर्ड

 (2)  विभिन्‍न  स्रोतों
 मे  पट्टें  पर  विमान  लेकर  अतिरिक्त

 विमान  क्षमता
 में  वृद्धि  की

 गई

 (3)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विमान  के  समय  पालन  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रहो
 और

 (4)  एयरपोर्टो  पर  पक्षियों  के  खतरे  से  मिपटने  के  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जिसमें
 इंडियन  एयरलाइन्स  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  रही  है  ।

 तटरक्षकों  द्वारा  सोना  जब्त  किया  जाना  टा

 ४  ७

 होते  के  हित

 रजक  हल

 गणका

 ह

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  बोरान  तटरुक्षकों  द्वारा  कुल  मूल्य का
 तस्करी  का  सोना  जक्ञ़  किया

 क्या  वर्ष  1988  में  तटरक्षक  बेड़े  में  कोई  नए  जलयान  शामिल  किए  मए  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ॒  हि ॥]
 रक्षा  मन्त्नालय  सें  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर््नि  विभाग  स्लें  राज्य  मन्‍्द्री  त्िन्तामणि  :

 1986,  1987  और  1988  के  दौरान  तटरक्षक  संगठन  द्वारा  स्वयं  या  अन्य  एजेंसियों  के  सहयोग
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 से  जब्त  किए  गए  तस्करी  सोने  की  कुल  कीमत  इस  प्रकार  है|  :---

 वर्ष
 कीमत  रुपयों

 1986  0.16

 1987  0.61

 1988  53.18

 और  1988  में  तटरक्षक  बेड़े  में  एक  अपतटीय  गश्ती  आठ  अनन्‍्तर्ग्राही  विमान

 और  एक

 राकेटों  का  परीक्षण

 2412.  श्री  मुल्लापल्‍लो  रामचन्इन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  पाकिस्तान  द्वारा  बहुचरणीय  राकेट  द्वारा  की  गईं  परीक्षण  फाइरिंग
 की  सफलता  और  प्रभारों  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस
 क्षेत्र  में  अपनी  योजनाओं  में  तेजी  लाने  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृत्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :

 और  स  माचार-पत्रों  में  इस  आशय  की  सूचना  छपी  हैं  कि  पाकिस्तान  ने  640  किमौ०  ऊंचाई

 तक  150  किलोग्राम  के  बैशानिक  भार  काले  एक  क्हु-यरणीय  राकेठ  का  सफलतापूर्षक  फायरिंग-परीक्षण

 किया  है  ।

 और  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  ने  एक  एकीकृत  निर्देशित  फ्रक्षेपास्थ  के

 विकास  कार्यक्रम  टड  गाइड  मिसाइल  डिवल॑पमेंट  आरम्भ  किया  यह  कार्यक्रम

 जनक  रूप  से  प्रगति  कर  रहा

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लए  फिल्कों  का  मिर्माण

 2413.  श्री  भव्रे  श्वर  तांती  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पयंटन  विभाग  स्वदेशी  और  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  फिल्में  तैयार

 करता

 क्‍या  ऐसी  फिल्में  असम  पर  तैयार की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 161



 लिखित  उत्तर
 13  1989

 न्निि  ता

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :

 हां  ।

 प्रश्नैं  नहीं  उठता  ।

 स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  सिश्राई  परियोजनाएं

 2414.  श्री  भव्र  श्वर  तांती  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हा

 वर्ष  1987-88  और  वर्ष  1988-89  8-89  के  दौरान  योजना  आयोग  ने  विभिन्‍न  राज्यों में

 किसनी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  स्वीह३ति  और

 योजना  आयोग  के  पास  स्वींकृति  के  लिए  लम्बित  असम  की  सिंच  परियोजनाओं  के  नाम

 क्‍या  हैं  ?

 ,  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कायन्‍्वयन  मंत्री  माध्वासह  1987-88  में

 विभिन्‍न  राज्यों  की  3  सिंचाई  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  किया  गया  था  और  1988-89  में  6  सिंचाई

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 योजना  आयोग  के  पास  असम  की  पाहुंमारा  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  ही  एकमात्र

 योजना  स्वीकृति  के  लिए  लम्शित  है  ।

 असम  में  लनगंणना

 रा  श्री  भव  श्वर  तांतीं  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि

 .  केल्ट्रीय  सरकार  का  विचार  असम  में  जनगणना  कराने  का

 यदि  ठो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जनगणना  करने  के  लिए  असम  सरकार  से  सहयोग

 कांगा
 ह

 यदि  तो  इस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 |  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  सोहत
 :  से  असम  में  1981  में  जनगणना

 नहीं  करायी  जा  क्योंकि  जनंगणभा  के  समय  उस  राज्य  में  परिस्थितियां  बिगड़ी  हुई  थी  और  बाद  में
 इसलिए  नहीं  कराई  जा  सकी  कि  राज्य  सरकार  असम  समझौते  के  कार्यान्वयन  में  व्यस्त  थी  और
 गणना  कराने  के  लिए  गणना  अभिकरंण  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  नहीं  थी  ।

 असम में  शेष  देश  के  साथ  1991  में  जनगणना  कराने  का  प्रस्ताव  है

 निर्यात  सामान  का  कस  वजन  बताना

 2416.  भरी  चोघरो  खु्शोद  अहमद  :  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 जपययययाय

 क्‍या  हाल  ही
 में  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ठुं  पर  गलत  वजन  बताने  तथा  निर्यात

 किए  जाने  बाले  माल  को  कम  तौलने  के  मामलों  का  पता  चला
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितनी  बाधिक  हानि  उठानी

 क्‍या  ऐसे  कदाचारों  में  शामिल  व्यक्तियों  का  पता  लगाया  गया  है

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  मई  और

 ऐसे  कदाचारों  को  रोकने  हेतु  सक्षम  व्यवस्था  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  से
 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  1988  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हुबाई  अहूँ

 निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  के  नमूनों  की  की  गई  जांच  के  आधार  पर  कम  तोलने  के  कुछ  मामले
 नोटिस  में  आए  जिससे  भारत  अन्तरप्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  राजस्व  में  5876  रु०  का  घाटा

 हुआ  ।  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  घिमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  माल  के  संचालन  से  प्राप्त  होने  वाले  कुल  राजस्थ
 की  तुलना  में  यह  घाटा  नगण्प  है  ।

 और  पकड़े  गए  मामलों  में  शामिल  शिपरों  और  सीमाशुल्क  निकासी  एजेंटों  का  पता
 लगा  लिया  गया  है  और  सम्बन्धित  एयरलाइनों  को  आवश्यक  कारंवाई  करने  की  सलाह  दी  गई  दोषी

 पाए  गए  निर्यातकर्ताओं  पर  जुर्माना  भी  लगाया  गया  है  ।

 माल  तोलने  के  प्रबन्धों  को  सुदृढ़  किया  गया  है  और  तोल  में  स्वीकार्य  सीमा  से  विभिन्‍नता

 होने  पर  जुर्माना  लगाना  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 बिमात  कम्पनियों  को  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  '

 2417.  करी  कमल  नाथ  :  क्‍या  सागर  जिसानन  और  पर्यटेस  भम्भ्ी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  एक  उच्च  शक्ित  प्राप्त  समिति  ने  सरकार  से  देश  में  विमान  करपनियों  को  गे  र-सरका री
 क्षेत्र  में  लाने  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  बिमानन  ओर  पयंटन  संजभालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  और
 परिवहन  विकास  की  संदर्श  योजना  से  सम्बन्धित  संचालन  समिति  की  रिपोर्ट  में  मांशिक

 सरकारीकरण  का  उल्लेख  मिलता  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  पर्यटन  पर  गठित"शक्ट्रीय  समिति  ने  भी

 आंशिक  गैर-सरकारीकरण  की  सिफारिश  की  है  ताकि  इक्विटी  पूंजी  और  बिमान  कम्पनियों  की  ग्राहक
 प्रतिक्रियाशीलता  आदि  में  बढ़ोतरी  हो  सके  ।

 इस  बारे  में  अभी  तक  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 शॉतवों  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  को  धनराशि

 2418.  भ्री  डी०  के०  नायकर  :  कया  पोलना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों  क ेलिए  कितनी  धनराशि
 आबंटित की  गई  और  योजना

 के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  कितनी  घनराशि  खर्च  की
 और

 धनराशि  को  परी  तरह  से  उपयोग  न  किए  जाने  के  यदि  कोई  कारण  हैं  तो  वे
 क्‍या  हैं  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्याम्थयन  संत्री  माथ्कसिह  :  और  कर्नाटक
 सरकार  क्षरा  दी  बई  रिपोर्ट  के  अनुसार  सातबीं  योजना  प्ररिब्यय  और  योजना  के  प्रथ्मम  चार  वर्षों  में
 व्यय  को  दर्शाने  वाक्ना  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  इस  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  1985-86  से  1988-
 89  तक  हर  चार  वर्ष  के  दौरान  ब्यय  में  कमी  सम्बन्धी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 विवरण

 क्रपम  आर  क्यों  के  दोराम  सातवीं  पोजना  परिष्यय
 और  व्यप---कर्नाटक

 सातवीं  योजना  पब्व्यय  3575.00

 अधिक  कोशना  1985-86

 स्वीकृत  परिव्यय  651.00

 वास्तविक  व्यय  693.32

 शार्षिक  योजना  1986-87

 स्वीकृत  परिव्यय  765.00

 वास्कविक  व्यय  796.54

 बाषिक  योजना  1987-88

 स्वीकृत  परिव्यय  769.45
 व्यय  779.71

 रािक  कोेजना  1988-89

 स्वीकृत  परिव्यथ  900.00
 प्रत्याशित  व्यय  900.00

 चार  बर्ष  (1985-89)

 जोड़
 स्वीकृछ्  वरिव्यय  3085.45

 जोड़  प्रत्याशित  ब्यय  3169.57
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 कर्नाटक  की  परियोजनाओं  को  मंजूरो

 2419.  ञ्री  डी०  के०  नायकर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  सरकार  की  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  मंजूरी  के  लिए  पड़ी

 इन  सभी  परियोजनाओं  को  मंजूरी  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  कर्नाटक  में  कुछ  और  केन्द्रीय  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  साधवसिह  :  योजना  आयोग

 में  स्वीकृति  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  की  कोई  परियोजना  लम्बित  नहीं  है

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ह्ोीप  विकास  प्राधिकरण  को  बेठक

 2420.  भरी  शान्ताराम  मायक  :  क्‍या  योजना  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  की  हाल  ही  में  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीपसमूह में
 बैठक  हुई  थी

 यदि  तो  बंठक  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  और

 बंठक  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 फोजमा  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  क्ार्मास्थप्रत  सम्भी  माधथसिह

 द्वीपसमूह  विकास  प्राधिकरण  को  पांचवीं  बंठक  प्रधानमन्त्री  को  अध्यक्षता  में  6  1989  कौ
 कार  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  हुई  ।

 बँठक  में  जिन  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  बे  इस  प्रकार  हैं  :---

 (9)  बहुत  ज्यादा  बीमार  व्यवितयों  की  कुछ  जिन्हें  मुछय  भू-भाग  पर  विशिष्ट  इलाज
 की  आवश्यकता  को  सस्ती  दरों  पर  हवाई  यात्रा  करने  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराना  ।

 (॥)  जनसंख्या  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  अण्डमान  तथा  निकोबार  हीपसमूह  का
 प्रस्ताव  ।

 (11)  हीपसमूहों  में  विकास  कार्य  के  लिए  कामिकों  को  आकर्षित  करने  हेतु  प्रोत्साहनों  का
 पैकेज  ।

 (४)  भष्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसघूह  की  क्षमता  ।

 (५)  द्वीपसमूह  तथा  संघराज्य  क्षेत्रों  के  लिए  अन्वेषणात्मक  उपायों  तथा  लक्षद्वीप्र  संध  राज्य
 क्षेत्र  के  प्रशासनिक  व्यवस्था  का  ढांचा  पुनः  तैयार  करने  या  उसे  नया  रूप  देने  से  सम्बन्धित
 रिपोर्ट  ।
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 नअजजत-+नन-++

 बैठक  में  लिए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  ये  हैं
 :--

 े

 (४)  कुछ  विशिष्ट  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  हवाई  यात्रा  की  सुविधा  उपलब्ध  करायी  जाएंगी
 तथा  उनके  ब्यौरे  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किए
 जाएंगे  ।

 (॥)  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  की  जनसंख्या  नियन्त्रित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  संघ
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  तथा  स्वास्थ्य  एवम  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  सहायता  से
 न्वित  किया  जाएगा  इसके  ब्यौरे  समिति  द्वारा  तैयार  किए

 (॥॥)  श्रेणीकृत  आधार  पर  द्वीपंसमूह  विशेष  भत्ता  दिया

 (५)  अन्वेषणात्मक  उपायों  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 तैयार  करते  समय  शामिल  तथा  विश्लेषित  किया  जाएगा  ।

 (५)  कामिक  नीतियों  तथा  वंसे  ही  अन्य  मामलों  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  द्वीपसमूह
 विकास  प्राधिकरण  की  सिफारिशों  के  अनुसार  सम्बद्ध  मत्रालया  गा  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्र  के  प्रशासनों  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ।

 राफ्यों  से  सेना  में  भर्तों  करने  के  लिए  नया  फार्मला

 2422.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  के  नए  फार्मूले  जो  किसी  राज्य में  सेना  में  भर्ती
 योग्य  पुरुष  संख्या

 के  अनुसार  सेना  में  भर्ती  से  सम्बन्धित  के  अन्तर्गत  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  की
 प्रतिशतता  में  कटौती  किए  जाने  के  कारण  सीमाधर्ती  लोगों  में  व्याप्त  असंतोष  की  ओर  ध्यान
 दिया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  विशेषकर  हिमाचल  जम्मू  और
 राजस्थान  और  गुजरात  में  व्याप्त  असंतोष  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 जहां  से  भर्ती  की  प्रतिशतता  में  काफी  कमी  हुई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  तथा  भूतपूर्व  सैनिकों  में  व्याप्त  असंतोष
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सेना  में  भर्ती  के  फामूंलों  पर  पुनविचार  करने  तथा  सीमावर्ती  राज्यों  को  सेना  में
 भर्ती  को  प्रमुखता  देने  और  उपरोक्त  प्रत्येक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  नए  फार्मले  के  अनुसार  भर्ती  की
 प्रतिशतता  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है

 रक्षा  मम्त्री  कृष्म  चन्द्र
 :  से  सेना  में  भर्ती  देश  के  सभी  भागों  में  समाज  के

 सभी  वर्गों  के  उम्मीदवारों  में  से  की  जाती  है  जिसमें  मत  या  धर्म  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  जाता
 है  बशरतें  वे  निर्धारित  चिकित्सीय  और  शंक्षिक-स्तर  प्रा  करते  सेना  में

 प्रत्येक  राज्य  के
 भर्तीयोग्य  पुरुष  संख्या  के

 आधार  पर  की  जाती  भर्ती  योग्य  संख्या  के  अनुपात
 के  रूप  में  रिक्तियों  का  आबंटन  सेना  में  भर्ती  होने  के  लिए  सभी  योग्य  व्यक्तियों  को उचित  और  समान
 अबसर  प्रदान  करता  है  ।  फिलहाल  इसे  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।
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 पर्यटक  सुधिधाओं  की  व्यवस्था

 2423.  प्रो०  नारायण  चन्‍्द  पराशर  :  क्या  मागर  बिसानन  ओर  पयंदन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अथवा  पयंटन  विभाग  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  पर्यटन
 निगमों  के  परामर्श  के  साथ  सातवीं  अथवा  पूर्व  योजना  में  विशेष  श्रेणी  राज्यों  के  प्रत्येक  जिले  में  पर्याप्त
 पर्यटक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  हेत॒  कोई  योजना  तँयार  की  गई

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या पर

 यदि  तो  बया  योजना  के  अन्तिम  बर्ष  में  इस  दिशा  में  शुरूआत  करने  हेतु  ब  अब  भी
 प्रकार  का  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  जहां  तक  भारत  परयंठन  विकास  निगम  का  सम्बन्ध  योजना  कार्यक्रम
 जिला-थबार  तैयार  नहीं  किए  जाते  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  का  सम्बन्ध  पर्यटक  केल्ट्रों  पर
 पर्यटक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  उक्त  स्थान  की  यात्रा  करने  वाले  पयंटकों  की  अधिक  पर्यटकों  को
 आकर्षित  करने  के

 लिए  इसकी  निधियों  की  उपलब्धता  और  परस्पर  प्राथमिकताओं  को  ध्यान
 में  रखकर  की  जाती  है  न  कि  राज्य-बार  ताकि  अपर्याप्त  संसाधन  और  अधिक  संकुचित  न  हो

 पर्वतीय  क्षेत्र  थिकास  कार्यक्रस  का  सल्यांकन

 424.  प्रो०  नाशाथण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पवंतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  उसके  प्रारम्भ  किए  जाने  के  थाद  कोई  मूल्यांकन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सातवीं  योजना  की  समाप्ति  से  पहले  इस  कार्यक्रम  का  कोई  सुल्यांकन
 किया  जाएगा  और  किस  प्रकार  का  मूल्यांकन  किया  जाएगा  तथा  कब  से  ?

 योजना  मन्‍्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  साधवर्सिह  :  से  पूरे
 पहाड़ी  राज्यों  के  अतिरिक्त  ऐसे  राज्य  भी  हैं  जिनका  कुछ  भाग  पहाड़ी  है  और  उन्हें  निर्धारित  पहाड़ी  क्षेत्र
 कहा  जाता  है  ।  निर्धारित  पहाड़ी  जहां  उपयोजना  की  नीति  अपनायी  जाती  वे  हैं--उत्तर  प्रदेश  के
 8  पहाड़ी  असम  के  दो  पहाड़ी  पश्चिमी  वंगाल  के  वाजिलिंग  जिसे  के  3  उप-मण्हल  और

 तमिलनाडु  का  नीलगिरी  जिला  ।  इनके  5  राज्यों  अर्थात्‌  क
 तमिलनाडु

 167



 लिखित  उत्तर  13  1989

 तथा  गोवा  में  फैल ेहए  163  तालके  हैं  जिन्हें  पश्चिमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  प्राप्त  होती  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  जलविभाजक  क्षेत्र

 नियन्त्रण  वक्षारोपण  आदि  जैसी  विशिष्ट  स्कीमों  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सम्बद्ध  राज्यों  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए

 अपने  योजना  संसाधनों  का  हिस्सा  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  पहाड़ी

 क्षेत्रों  के  विकास  की  जिम्मेवारी  सम्बन्धित  राज्यों  की  होती  है

 भौतिक  उपलब्धियों  बनाम  लक्ष्यों  की  प्रगति  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  योजना

 के  अन्तगंत  शुरू  की  गई  स्कीमों  के  किस्म  की  योजना  तैयार  करते  समय  वार्षिक  मूल्यांकन  निर्धारण

 तथ्ण  प्रबोधन  किया  जाता  है  ज॑साकि  देश  को  अन्य  राज्य  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  किया  जाता  है
 इस  क्षेत्रों  की  वाधषिक  योजनाओं  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कार्यक्रम  तथा  स्कीम  सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना
 दस्तावेज  के  अध्ययन  में  निर्धारित  विकास  सम्बन्धी  कार्यनीति  तथा  प्राथमिकताओं  के  अनुरूप
 होती  है  ।  आंशिक  पहाड़ी  क्षेत्रों  जहां  उपयोजना  नीति  अपनायी  जाती  से  तिमाही  ब्यय  प्रगति  रिपोर्ट
 भी  प्राप्त  होती  हैं  ।

 नोएडा  में  युद्ध  में मारे  गए  सेनिकों  की  विधवाओं  ओर  भूतपृथ  संनिकों
 के  लिए  दुकानों  का  आरक्षण

 2425.  श्री  अजय  मुशरान
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  नोएडा  के  सेक्टर  28,  29  और  37  में  दुकानों
 के  आबंटन  के  मामले  में  यद्ध  में  मारे  गए  संनिकों  की  विधवाओं  और  भूतपूव  सैनिकों  के  लिए  कल्याण
 यीजना  के  रूप  में  कम  से  कम  60  प्रतिशत  दुकानें  वाणिज्यिक  दर  से  आधे  मूल्य  के  आधार  पर  आरक्षित
 करने  की  सलाह  वी  और

 यदि  ती  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पृ्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  चितामणि
 और  अक्तूबर  1988  में  रक्षा  मंत्रालय  में  पुनर्वास  महानिदेशक  ने  नोएडा  के  अध्यक्ष  मे

 अनुरोध  किया  था  कि  वे  नोएडा  की  ओर  से  सेक्टर  28,  29  और  37  में  सेवा  कल्याण  आवास  संगठन
 द्वारा  बनाई  जा  रही  दुकानों  का  कुछ  न्यूनतम  आरक्षित  रियातती  कीमतों  पर  यद्ध  में  वीरगति
 प्राप्त  सै  निकों  की  युद्ध  में  हताहत  होने  वालों  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 लिए  आरक्षित
 तदनुसार  नोएडा  ने  1989  में  घोषित  योजना  के  अन्तगंत  विशेषकर  भूतपूर्व  सैनिकों/यद्ध  में
 वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  पत्नियों  के  लिए  सेक्टर  27  शॉपिंग  में  एक  प्रा
 शॉपिग  केन्द्र  आरक्षित  रखा  नोएडा  के  साथ  हुई  आपसी  बातचीत  के  बाद  की  गई  कार्रवाई
 परिणामस्वरूप  कल्याण  उपाय  के  रूप  में  इस  योजना

 में
 परिसरों  के  लिए  किश्त  में  अब  20  से  30%

 की  छूट  भी  दी  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  युद्ध  भें  वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  पत्नियों  को  अपने
 पत्र

 के
 साथ  केवल  20,000  रुपए  का  एक  बेंक  ड्राफ्ट  पेश  करना  होता  है  जबकि  अन्य  लोगों  के  लिए उश्च  राशियां  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 नोएडा  के
 अन्य

 सेक्टरों  में  भूतपूर्व  सैनिकों/युद्ध  में  बीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  पत्नियों  के
 सभी  वाणिज्यिक  परिसरों  का  10  प्रतिशत  किया  गया  है  ।  द्  चिप
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 न

 महाराष्ट्र  में  ओरोस  में  हुदाई  अड॒डे  का  निर्माण

 2426.  डा०  दसा  सामन्त  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  सिधुदुर्ग  जिले  में  ओरोस  में  हथाई  अडडे  के  तिर्माण  के
 अनुमति  प्रदान  की  और  हु  रस  कद

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  और  इसका  निर्माण  कद  रू
 होगा  ?

 नागर  विसानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बौ०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गणतम्ध  विशस  फ्रेश  में  महाराय्ट्र  को  झांकी

 2427.  डा०  दल्ता  सामन्‍्त  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  26  1989  को  गणतन्त्र  दिवस  परेड  में  महाराष्ट्र  सरकार  की  ओर
 से  कोई  झांकी  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :
 और  गणत्तन्त्र  दिवस  परेड  में  प्रदर्शन  के  लिए  झांकी  का  चयन  एक  क्शिषश  समिति  करती

 3  जिसमें  कला  और  संस्कृति  के  विभिसनਂ  क्षेत्रों  स ेलिए  गए  महश्वपूर्ण  व्यक्ति  होते  कई  कठिनाइयाँ
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किभिन्‍न  संगठनों  से  प्राप्त  अनेक  प्रस्ताकों  में  से  ज्लांकियों  का  केकल  सम्रिति  मात्रा
 में  ही चयन  किया  जा  सकता  1989  की  परेड  के  लिए  विशेषज्ञ  सामति  ने  70  प्रस्तावों  में  से  केवल
 22  झांकियों  को  ही  औचित्य  के आधार  पर  अन्तिम  रूप  से  चुना  ।  महाराष्ट्र  द्वारा  प्रस्तावित  झांकी  को
 अन्तिम  सची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 जिला  योजना  एवं  जिकास  परिषतों  क्षी  ह्कापता

 2428.  डा०  दत्ता  सासन्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्म  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  जिले  के लिए  जिला  योजना  एवं  विकास  परिषद्वों  की  स्थापना  करने  का

 बिचार  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  और  देहातों  के  आयोजकों  के  सेमिनार  में  की  गई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  जिला  योजना  परिषदों  का  किश्त  प्रकार  गठन  किया  जाएगा  और  उनके  कार्यकरण  का
 तरीका  क्‍या  होगा  ?

 169



 लिखित  उत्तर  हे  13  1989
 जन  +  कस  * रमन  बन  सननान  किन  अचननानन  जाने  मन जितागाजीन जन  बताने  जब en  +  आता

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधथर्सह  और  कई

 राज्यों  में  पहले  ही  से  जिला  स्तरीय  आयोजना  और  निगरानी  निकाय  इन्हें  जिला  आयोजन

 जिला  विकास  जिला  आयोजना  और  विकास  परिषद  इत्यादि  के  अलग-अलग  नामों  से  जाना
 5 5  4  क्र  नर  और जाता  इन  कार्यों  को  कुछ  राज्यों  में  जिला  परिषदों  को  सौंपा  गया  इन  निकायों  का  गठन  और

 इनके  उत्तरदायित्व  हर  राज्य  में  अलग-अलग  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  आयोजना  क्रियाकलापों  को  |
 बने

 ्‌न्द्रित  करने  का  अनरोध  करते  समय  योजना  आयोग  विवरणों  का  निर्धारण  उन्हीं  पर  छोड़

 देता  है  ।

 शहरी  विकास  मंत्राजय  के  नगर  और  देहात  आयोजना  संगठन  ने  यह  रिपोर्ट  की  है  कि

 बिल्ली  में  28-30  दिसम्बर  1988  को  इन्स्टीट्यूट  आप  टाउन  प्लानरसं  द्वारा  ब्यवसायियों  का

 नार  आयोजित  किया  गया  था  ।  से।मनार  की  सिफारिशों  में  संगत  उप-दक्षेत्रीय  आथिक  विकास  सापेक्ष
 योजना  की  तैयारी  के  संदर्भ  में  भी  सिफारिश  की  गई  ।  इस  उद्देश्य  से  यह  सिफारिश  की  की  प्रत्येक
 जिले  के  लिए  जिला  आयोजना  और  विकास  परिषदें  स्थापित  की  जायें  ।  स्थानिक  योजनाकार  परिषद  का
 सदस्य-सचिव  होगा  ।  वह  जिला  आयोजना  अधिकारियों  का  प्रमुख  ओर  जिला  आयोजना  दल का  प्रधान
 भी  होगा  ।

 बेरोजगारों  और  बच्चों  के  लिए  योजनाएं

 2429.  श्री  रास  प्यारे  पथिका  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  बेरोजगारों  को  रोजगार  बच्चों  को  दोपहर  का  भोजन  देने  तथा

 कित  बाल  विकास  सेवाओं  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कोई  योजनाएं  तैयार  की
 4  ८  5  हद यदि  तो  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वर्ष  1988-89  और  19869 -90  के  दौरान

 इनमें  से  प्रत्येक  योजनाओं  पर  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया  है/करने  का  विचार  और

 इन  योजनाओं  को  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में कब  तकलागू  किया  जाएगा  :

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधर्वासह  :  )  और  सातबी
 पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  पर  पहले  ही  पर्याप्त  बल  दिया  है  ।  अतिरिक्त  रोजगार  के अवसर  प्रदान  करने  के  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  कार्यत्रमों  के  अन्तर्गत  निवेश
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  तथा  शहरी-गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यत्रम  जैसे विशेष  कार्यक्रमों  के जरिए  अतिरिक्त  रोजगार  अकसरों  के  सृजन  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  अगले वर्ष  (1989-90)  में  लाल  नेहरू  रोजगार  योजनाਂ  नामक  एक  नया  सघन  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  120  पिछड़े  जिलों  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  भी  किया  गया  है  जिससे  बेरोजगारी  कम
 होगी  ।

 राष्ट्रीय

 स्क्‌ल  जाने  वाले  बच्चों  के  लि  ए  मध्याह्न  भोजन  कार्यक्रम  भी  19  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  नि
 राज्य  योजनाओं  में  प्रचालन  में  चालू  वर्ष  में  मध्याक्न  योजना  पर  प्रत्याशित  व्यय  लगभग  145
 करोड़  रुपए  होगा  और  वर्ष  1989-90  के  लिए  219  करोड़  रुपए  की  राशि  के  लिए  सिफारिश  की
 गई  जहां  तक  आई०  सी०  डी०  एस०  कार्यक्रम  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  मौजूदा  1952
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 नाओं  क्षेत्र  में  216  परियोजनाओं  के  अलावा  1989-90  में  500  अतिरिक्त

 नाओं  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 1988-89  तथा  1989-90  में  इन  स्कीमों  के  अन्तर्गत  संभावित  केन्द्रीय  निवेशों  के  अनुमान
 नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 कार्य  योजना  1988-89 9  198  -90

 ु

 (i)  एकीकृत  ग्रामीण

 ह  रा

 विकास  कार्यक्रम  355.01  390.00

 (॥)  राष्ट्री  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  529.43  530.00

 (॥)  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारण्टी  कार्यक्रम  729.00  681.25

 (५)  जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार

 योजना  ना  500.00

 (५)  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वरोजगार  प्रदान  करने  के

 लिए  स्कीम  100.00  60.00

 (५)  शहरी-गरीबों  के  लिए

 रोजगार  कार्यक्रम  40.00  40.00

 आई०  सी०  डी०  एस०

 कार्यक्रम
 171.72

 ििनिशभििनिनीनिनिनिनी  नकल  मार  ७0७एएएएएएछए 5  ढंग  ६ से

 ये  कार्यक्रम  सतत  स्वरूप
 के  हैं  3  ॥र  इनका  विस्तार  चरणवद्ध  ढंग  से  किया

 विमानन  क्षेत्र  के  लिए  सापेक्ष  योजना

 2430.  क्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटम  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  नागर  विमानन  क्षेत्र
 के

 लिए  सापेक्ष  योजना  तैयार  की  गई  है  जो  इस  शताब्दी  के

 अन्त  तक  इसकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  और
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 नल  नानी  नि  जन  >>  ललिता  भा  न  न  अजिडी  स्‍  न  कअइछइीदसघु  दीदी  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  का  मिवेश  करने  का
 विचार  है  और  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ?

 तागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवशज  वी०  :  और

 परिवहन  सैक्टर  के  लिए  एक  अच्छी  दीघंकालीन  संदर्श  योजना  तैयार  करने  के  लिए  धोलना
 आयोग  ने  परिबह्ठत  योजना  के  लिए  एक  संचालन  समिति  का  गठन  किया  संचालन  समिति  ने  योजना
 आभोग  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  संचालन  समितिकी  रिपोर्ट  में  विभिन्‍न  मंत्रालय  द्वारा  अपनी  निगमित
 योजनाछ्षमें  का  विकास  किये  जाने  के  लिए  अपेक्षित  साधनों  की  व्यवस्था  की  गई  चूंकि  आठवीं
 वर्षीष  थोजनत  तैकर  की  जा  रही  योजना  आयोग  द्वारा  संसाधनों  की  उपलब्धता  और  अन्य
 प्राथमिकता  के  सैक्टरों  की  तत्कालीन  जरूरधों  को  ध्यान  में  रखकर  अन्य  सैक्टरों  के  साथ  नागर
 विमानन  सैक्टर  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  किया  जाएगा  |  अतः  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि
 भविष्य  में  अन्तिम  स्थिति  क्‍या  होगी  ।  देश  में  नागर  विमानन  के  विकास  का  दायरा  और  दिशा  दर्शाने  के
 आशभ  पे  ये  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  हैं  ।  इम  रिपोर्टों  मे ंविचार  स्पष्ट  किए  गए  हैं  कि  किस  प्रकार  विकास
 किया  जाए  जो  औपचारिक  संदर्श  योजना  का  आधार  बनेंगे  ।

 अल्पसंख्यकों  के  सम्बन्ध  में  समिति  रिपोर्ट

 2431.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन
 :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  डा०  गोपाल  सिंह  की  अध्यक्षता  में  गठित  अल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति
 प्राप्त  समिति  द्वारा  1983  मे  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  पर  सरकार  द्वारा  विचार  मे  क्‍या  प्रगति
 हुई

 इस  समय  यह  किस  स्तर  पर  विचाराधीन

 इस  रिपोर्ट  के  कृत  कार्यव  ही  ज्ञापन  के  साथ  अथवा  इसके  बिया  संसद  में  सभा  पटल  पर
 हु

 किस  तारौख  को  रखे  जाने  की  सम्भावना

 उक्त  समिति  के  गठन  और  कार्यकाल  समापन  की  तारीखें  कया  हैं  तथा  हस  पर  कुल  कितना
 य  किया  गया  और

 अल्पसंख्यकों  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  तैयार  करने  हेस  इस  समिति  ने  किन-किन  स्थानों
 दौरा  किया  और  किन-किन  व्यक्तियों  तथा  संस्थाओं  से  परामर्श  किया

 कक्याथ  अंत्रलय  में  उप  मम्त्रो  सुम्रति  :  और  मामला  अभी  भी
 विचा  राधीन  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  करना  सम्भव  हीं  है  कि  रिपोर्ट  कब  तक
 सदन  के  धठल  पर  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ०  €्  न 1980  को  की  गई  थी  ।  इसे  31  1984  4  को
 7  लाख  रुपए  की  राशि  व्यय  की  गई

 (३)  इस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  में  विहित  जानकारी  तभी  उपसब्ध  होगी  जब  कि  रिपोर्ट
 पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 सदन  के
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 सोमा  पर  पकड़े  गए  घुसपंठिए

 2432.  श्री  सैयद  शाहब॒ुद्दीन  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  साथ  हमारी  सीमाओं  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  वर्ष  1988  के

 कितने  घृसपैठिए  मारे  कितने  पकड़े  कितने  वापस  खदेड़े गए  और  कितनों
 पर  मुकदमा  चलाया

 क्या  किसी  क्षेत्र  में  हाल  के  महीनों  के  दौरान  घुसपैठ  के  मामलों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  होने

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सम्बद्ध  सरकार  के  साथ  घुसपैठ  के  मामले  पर  यातचीत  की  गई  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  !

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  भंज्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  भारत-पाकिस्तान  और  भारत-बंगलादेश  सीमाओं  पर  वर्ष  1988  के  दौरान

 पकड़े  वापस  खदेड़े  राज्य  पुलिस  को  सौंपे  गए  और  मारे  गए  घुसपठियों  की  तिमाहीवार  संख्या
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  राज्य  पुलिस  को  सौंपे  गए  घुसपैठियों  पर  मुकदमा
 चलाने  इत्यादि  जैसी  उचित  कार्रवाई  करना  सम्बन्धित  राज्य  पुलिस  का  काम

 और  कोई  विशेष  परिवतंन  ध्यान  में  नहीं  आया

 और  (७)
 घुसपंठी

 के  सामान्य  मुद्दे  पर
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जाता  है  और  इसे

 रोकने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  1988  के  दोरान  भारत-पाक्तिस्तान  और  भारत-बंगलादेश  सोभाओं  के  विभिम्त
 क्षेत्रों  में  मुठभेड़ों  में  पकड़े  वापस  खबेड़े  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  राज्य

 पुलिस  को  सौंपे  गए  और  मारे  गए  धुसपंठियों  को  तिमाहो-बार  संख्या

 अवधि  पकड़े  वापस  ख़देड़े
 गये

 राज्य  पुलिस  मारे  गए
 राज्य  व्यक्तियों  को  सौंपे  गए  व्यक्तियों

 की  संख्या  संख्या  व्यक्तियों  की  की  संख्या
 संख्या

 1  2
 नल  4  ०.  ++तर

 जम्मू  जनवरी  से  माचंतक  9  न+  9  —

 कश्मीर

 10
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 2  3  4.  5  6

 अप्रैल  से  जून  तक  64  29  35  13

 जुलाई  से  सितम्बर  33  17  16  21

 तक

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  13  2  11  $
 तक

 पंजाब  जनवरी  से  मार्च  442  386  56  38
 तक

 अप्रैल  से  जून  तक  496  425  71  87

 जुलाई  से  सितम्बर  485  442  43  41
 तक

 अक्तूबर  से  दिसंबर  706  681  25  35
 तक

 राजस्थान  जनवरी  से  मार्च  225  198  27  26
 तक

 अप्रैल  से  जून तक  458  399  59  58

 जुलाई  से सितम्बर  340  293  47  71
 तक

 अक्तूबर से  दिसम्बर  184  137  47  24
 तक

 गुजरात  जनवरी  से  माचं  तक  7  —  7  [
 अप्रैल  से जून  तक  3  --  3  _

 जुलाई  से  दिसम्बर  1  --  ।  __
 तक

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  10  --  10  ।
 तक

 असम  जरवरी  से  मार्च  14  1  13  ।
 तक

 अप्रैल  से  जून  तक  22  4  18  _

 जुलाई  से  सितम्बर  34  10  24  _
 तक

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  32  _  32  _
 तक
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 1  2  3  4  5  6

 मेघालय  जनवरी  से  मां  तक  8  2  6  1

 अप्रैल  से  जून  तक  5  5  --

 जुलाई  से  सितम्बर  49  33  16  --

 तक

 अक्सूबर  से  दिसम्बर  106  82  24
 ः

 तक

 त्रिपुरा  जनवरी  से  मार्च  776  689  87  3

 तक

 अप्रैल  से  जून  117  ना  117

 जुलाई  से  सितम्बर  70  ना
 70  —

 तक

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  230  101  129  —

 तक

 पश्चिम  बंगाल  जनवरी  से  मार्च  5292  5106  186  —

 तक

 अप्रैल  से  जून तक  4308  3945  363  ---

 जुलाई  से  सितम्बर  6676  6106  570  3

 तक

 अबतूबर से  दिसम्बर  6912  6213  699  —

 तक

 मिजोरम  जनवरी  से  मार्च  -:  ना
 न  न

 तक

 अप्रैल  से  जून  तक  न
 श्गाय

 न  न

 जुलाई  से  सितम्बर  77:
 ना  गा

 --

 तक

 अवतूबर  से  दिसम्बर  ना
 --

 तक
 ee

 __  ७  3  टफपप।झ।:याण
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 जन  i सी वह  तीखा

 कोचीन  ओर  उड़ीसा  के  तटों  से  खनिजों  का  बिदोहन

 2433.  श्री  के०  राममू्ति  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  के  दक्षिण  में  1200  समुद्री  मील  क्री  दूरी
 पर  स्थित  मध्य  हिन्द  महासागर  में

 भारत को  आवंटित  1,50,000  वर्ग  किलोमीटर  के  क्षेत्र  में  खनिजों  का  विदोहन  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ;  और

 उड़ीसा  तट  के  गंजम  जिले  में  प्रचुर  मात्रा  में  पाए  गए  वेनाडियम
 और  थोरियम  जैसी  जोकि  वाणिज्यिक  रूप  से  महत्वपूर्ण  खनिज  के  विदोहन  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  मध्य  हिन्द
 महासागर  में  भारत  को  आवंटित  खान  स्थल  में  ग्रिड  के  निकट  स्थानों  पर  परिष्कृत  उपस्कर  की  सहायता
 से  अब  विस्तृत  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण  कार्य  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के  एक  मल्टीबीम
 स्वॉय  समाकलित  अनुगभीर  मानचित्रण-सर्वेक्षण  प्रणाली  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आदेश  दे  दिया  गया

 जिससे  समुद्री  संस्तर  स्थलाकृति  का  एक  सतत  प्रोफाइल  प्राप्त  होगा  ।

 भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  उड़ीसा  में  गोपालपुर  से  परे
 जरकॉन  और  मोनेजाइट  जैसे  प्लेसर  खनिजों  के  लिए  विस्तृत  अपतट  सर्वेक्षण  कर  रहा  इन  खनिजों
 में  वेनेडियम  और  थोरियम  पाया  जाता  इण्डियन  रेयर  अथ्स  लिमिटेड  ने

 उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  प्राप्त  निक्षेपों  स ेखनिजों  को  अलग  करने  के  लिए  उड़ीसा  में  छत्रपुर  में  एक

 संयंत्र  स्थापित  किया  है  ।  इन  निक्षेपों  से  जरकॉन  और  मोनेजाइट  जैसे  खनि्जों  का
 उत्पादन  किया  जाता  है  ।  इस  संयंत्र  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  1986  में  शुरू  कर  दिया  इन  निक्षेपों
 में  वाणिज्यिक  समुपयोजन  के  लिए  वंनेडियम  कोई  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  पाई

 रक्षा  उपकरणों  के  निर्यात  के  लिए  नीतियों  के  समन्वय  के  लिए  संगठन

 2434.  श्री  के०  राममूर्ति
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  निर्मित

 रक्षा  उपक  रणों  के  निर्यात  के  लिए  नीतियों  के  समन्वय  हेतु  गठित  किए  जाने  वाले  संगठन  का  ब्यौरा
 क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  खितामणि  :
 रक्षा  भण्डारों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित/शुरू  करने  के  लिए  एक  संगठन  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  फिर  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली-बागड़ोगरा  के  बोच  विमांन  सेथा

 2435.  श्रीमती  डो०  के०  भण्डारी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बागडोगरा  हवाई  अड्डे  से  यात्री-यातायात  में  काफी  वृद्धि  हो  गई
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  नई  दिल्‍ली  और  बागडोगरा  के  बीच  विद्यमान  विमान
 सेवाओं  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लागर  बिमानत  और  पर्यटन  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बो०

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पिछले  छः  महीनों  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  दिल्ली  और  बागडोगरा  के  बीच  प्रत्येक

 दिशा  में  प्रतिदिन  34  यात्रियों  का  वहन  किया  ।  एयरलाइन्स  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  वतंमान

 मौजूदा  यात्री  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझी  गई  है  ।

 धर्ष  1989-90  में  सिक्षकिम  के  लिए  परिष्यय

 2436.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  योजना  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सिक्किम  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  योजना  परिव्यय  की  स्वीकृति

 दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सिक्किम  सरकार  ने  वर्ष  1989-90  के  लिए  कितने  परिश्यय  का  प्रस्ताव  किया

 क्‍या  सिक्किम  सरकार  का  प्रस्ताव  हूबहू  स्वीकृत  किया  गया

 (87)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 सिक्किम  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  लिए  कितने  परिव्यय  को  स्वीकृति  दी  गई

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  माधर्थातह  :  हां  ।

 से  सिक्किम  सरकार  ने  राज्य  की  वार्षिक  योजना  1989-90  के  लिए  75.07  करोड़

 रुपए  प्रस्तावित  किए थे  ।  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान में  रखते  हुए  71  करोड़  रुपए  के  परिव्यय को

 स्वीकृति  दी  गई  इससे  वर्ष  1988-89  की  अनुमोदित  परिव्यय  63  करोड़  रुपए  की  तुलना में
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 12.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  क्षेत्रकवार  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रु०  )

 क्रम  मुख्य  शीर्षक्षेत्त

 ।............

 अनुमोदित परिथ्यय

 सं०  1989:90

 कक  मम  िजओ

 1.  कृषि  और  सम्बद्ध  कायंकलाप  1198

 2.  ग्रामीण  विकास  182

 3  सिंचाई  ओर  बाढ़  मियन्‍्त्रण  226

 4,  की

 5.  उद्योग  एवं  खनिज  264
 6.  परिवहन  1390

 7.  अन्य  2511

 igs  जोड़  :
 कि  |

 [0०0०

 वक्षेस  देशों  क ेबीच  विमान  सेचा

 2437.  झीमती  डी०  के०  भण्डारो  :
 कया  नॉगरे  विधान  औरे  पर्वटनਂ  मंत्री  यहें  बताने  की

 कृपा

 कया  सरकार
 ने

 के  सदस्य  देशों  के  बीच  विमान  सेवा  मैं  बुद्धि  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  के  एक  सदस्य  नेपाल  के  सांथे  मौजूंदा  विमान  सेंवार्ओं  में  वद्धि  की  गई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सागर  विमानन  और  पपंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  और
 हाँ  ।  इण्डियन  एयंरलाइन्स  नें  17-4-198  8  से  दिल्‍्लीं-कलंकंत्ता-डौॉका  औरे  वॉपसी  मांग  पर

 सप्ताह  में  एक  बार  की  एक  सेका  शुरू  को  है  ।  तिरुवनन्तपुरम  और  माले  के  बीच  सेवाओं  की
 आवृत्ति  को  15-6-1987  से  सप्ताह  में  दो  से बढ़ाकर  तीन  कर  दिया

 भारत-नेपाल  मार्ग  पर  बतं॑मान  सेवाएं  पर्याप्त  समझी  गई  हैं  ।
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 2438.  शा०  फूलरेणु  ग॒हा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  राज्य-बार  क्ुल  किवने  भारतीय  प्रशासनिक
 अधिकारियों  की  भर्ती  की  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  भारतीय  प्रशासनिक  अधिकारी  संत्रगं  में  राज्य-वार  नियुक्त  की

 गई  महिला  अधिकारियों  की  संजझ्या  और  उपरोक्त  कुल  संख्या  के  क्षनुपात  में  उनकी  प्रतिशत  कया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  प्लंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 Ro  :  और  एक  ह़िवरण  संलग्न
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 कार्यक्रम  का  श्सस्दर्रत

 2439.  डा०  फूलरेण  गुहा  :

 भी  भीकांत  दस  नरथिहराज  वाडियर

 कया  योजना  संत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न:राज्यीं  में  के

 कार्यान्वयन  की  सूत्रवार  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  3  मापह्नवद्धिह  :  विभिन्‍न  राज्यों  में

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  सूत्रवार  नवीनतम  89  से  जन  89  तक  की  अवधि

 के  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण-पत्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1988  से  89  तक  की  अवधि  में  कार्यक्रम  को  विभिन्न
 राज्यों  सूत्र-बार  कार्यान्वयन  की  निष्पादन  स्थिति

 सूत्र  स०  :
 एकोकृत  प्राभोण  विकास  कार्यक्रम

 तथा  नए  लाभभोगी  )

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  निकृष्ट  लक्ष्य
 का  90%  और  अधिक  के  80-90%  के  बीच  के  80%  से  कम

 आन्ध प्रदेश  ह
 -  -

 रा

 आमन्ध्र  प्रदेश  ःजम्मू  व  कश्मीर  अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार असम गोआ मणिपुर गुजरात मेघालय हरियाणा मिजोरम हिमाचल प्रदेश नागालैंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा
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 y  ।

 पंजाब

 राजस्थाने

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 सूत्र  सं०  :  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  प्रा०  रो०
 के  अधीन  रोजवार  सुन

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90%  और  अधिक  के  80-90%  के  बीच  के  80%  से  कम
 «मी

 प्रदेश बिहार
 आन  प्रदेश

 शोभा  जम्मू  व  कश्मीर

 अरुणाचल

 भ्रसम

 महाराष्ट्र

 हरियाणा
 मणिपुर

 सेषालय

 मिजोरल

 नागालैंड

 उड़ीसत

 प०  बंगाल

 तमिलनाड्‌

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  _  __
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 सूत्र  सं०  ग  :  प्रामोण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 भू०  रो०  गा०

 बहुत  अच्छी  लक्ष्य  का  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  के  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 90  प्रतिशत  और  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  के  80  प्रतिशत  से  कम

 बिहार  आन्भ्र  प्रदेश  अरुणाचल  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश  गोआ  असम

 कर्नाटक  गुजरात  जम्मू  व  कश्मीर

 केरल  हरियाणा  मणिपुर

 मध्य  प्रदेश  प०  बंगाल  मेघालय

 महाराष्ट्र  मिजोरम

 उड़ीसा  नागालेंड

 पंजाब  त्रिपुरा

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडू

 उत्तर  प्रदेश

 सृत्र  सं०  :  लघु  उद्योग  इफाईयां  एस०
 तप पतन  ++++3-  -..

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि लक्य  का  अच्छी  उपलब्धि लक्ष्य  के  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 90  प्रतिशत  और  अधिक  80-90  प्रतिशत के  बीच  के  80  प्रतिशत  से  कम

 1  2  3

 आन्ध्र  प्रदेश  मणिपुर  मिजोरम

 ्

 अरुणाचल  प्रदेश  उड़ीसा  सिक्किम

 असम  प०  बंगाल

 बिहार

 गोआ

 गुजरात
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 2  4

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 नागालैंड

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडू्‌

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश
 ___.

 फ

 सृत्र  :  फालतु  खख़ौत  का  घितरण

 क+कारलीाीजय:े  ee

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  के  निकुष्ट  उपसब्धि  लक्ष्य

 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  के  80  प्रतिश्रत  से  कम

 /“>उपए्णए///ः  जाइए  are

 बिहार  केरल  आन्प्र  प्रदेश

 हरियाणा
 तमिलताडू  असम

 कर्नाटक  गुजरात

 मध्य  प्रदेश  मणिपुर
 पंजाब

 जिपुरा

 प०  बंगाल



 निग्ति  उत्तर  13  195

 हुए  6.  मुंडा  कट  हरि

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक््य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  निडष्ट  उपलब्धि सब्धि  लक्य
 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  के  80  प्रतिशत  से  कम

 आंध्र  प्रदेश

 तमि4नाडू  बिहार

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 सुञ्र  सं०  :  पीने  के  पानी  को  समस्या  का  समाधान

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  के  ...  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 ५0  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  के  80  प्रतिशत  से  कम

 प्रदेश  .  ..  हरियाणा  अरुणाचल  प्रदेश

 ॥

 गोआ  मणिपुर  असम

 गुजरात  पंजाब  बिहार

 हिमाचल  प्रदेश  जम्मू  व  कश्मीर

 केरल  कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश  मेघालय

 महाराष्ट्र  मिजोरम

 राजस्थान  नागालेंड

 तमिलनाड्‌  उड़ीसा

 उत्तर  प्रदेश  सिक्किम

 प०  बंगाल  ज़िपुरा
 —  $$$
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 सूत्र  सं०  :  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष  का  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  के  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  के  80  प्रतिशत  से  कम

 नि७ओनननन  ee

 असम  आंध्र  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर  बिहार

 कर्नाटक  गुजरात

 हरियाणा

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 मणिपुर

 मेघालय

 उड़ीसा
 '

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडू
 उत्तर  प्रदेश

 १०  बंगाल

 सूत्र  सं०  :  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केस्द्र  स्था०

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 1  2  3

 अरुणाचल  प्रदेश  केरल  आंध्र  प्रदेश

 असम  बिहार

 जम्मू  व  कश्मीर  गोआ

 तमिलनाड्‌
 '
 गुजरात

 187
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 राजस्थान

 ज़िपुरा

 उत्तर  प्रदेश
 ”

 प०  बंगाल

 सूत्र  सं०  :  उप  केसर

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष  का  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निक्ृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य  ॥ 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से ााजणणणखजणपभय।:ईड।ेपप:+पण++ीककनक  क्क्कहहहम्औ्__॒॒
 2  3

 अरुणाचल  प्रदेश  मणिपुर  आंध्र  फ्रदेश

 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक



 9१  1910

 2  3

 केरल
 मध्य  प्रदेश

 मेघालय

 नागालेंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 प०  बंगाल
 कायम  ]-+

 सूत्र  सं०  :  बाल  प्रतिरक्षण  पी०  पोलियों  और  थी०  सी०

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 मोआ  कर्नाटक  आंध्र  प्रदेश

 गुजरात  केरल  अरुणाचल  प्रदेश

 हरियाणा  महाराष्ट्र  असम

 हिमाचल  ग्रंदेश  उड़ीसा  बिहार

 पंजाब  तमिलनाडु  जम्मू  व  काश्मीर

 उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश

 मणिपुर
 मेघालय
 मिजोरम
 नागालैंड
 राजस्थान
 सिक्किम

 त्रिपुरा
 प०  बंगाल

 189
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 सूत्र  सं०  :  परिवार  कल्याण  नसबन्दो

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 माचल  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  असम

 कः  ८क  अरुणाचल  प्रदेश

 केरल  मिजोरम  गुजरात

 महाराष्ट्र  उड़ीसा  हरियाणा

 पंजाब  तमिलनाडू  जम्मू  व  कश्मीर

 उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 राजस्थान

 सिक्किम

 त्रिपुरा
 प०  बंगाल

 कअलजनमिननपयययययययपयपपपपपपप7।प।7पफट_ज  र्_्््--."ह/हफऱ्‌

 सूत्र
 सं०

 समतुल्य  मसबस्दो--आई
 ०

 यू०  सो०  सो०  और  ओ०  पो०

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत से  अधिक  80-90  प्रतिशत के  बीच  का  80 प्रतिशत से  कम

 ७...  |
 1  2  3

 गुजरात  गोबा  आंध्र  प्रदेश

 हरियाणा  केरल  अरुणाचल  प्रदेश
 कर्ताटक  असम
 मध्य  प्रदेश

 बिहार

 मणिपुर  हिमाचल  प्रदेश

 उड़ीसा  जम्मू  व  कश्मीर
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 2  3

 पंजाब  महाराष्ट्र

 उत्तर  प्रदेश  मेघालय

 सुत्र  सं०  :  ए०  बा०  थि०  से०  खण्ड  संचालन

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्य  अच्छी  उपलब्धि  सक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80 प्रतिशत से  कम
 00

 2  3

 आंध्र  प्रदेश  ण

 अरुणाचल  प्रदेश
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 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 जिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 प०  बंगाल

 सत्र  सं०  :  आंगनबाड़ी

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80 प्रतिशत से

 कम

 1  2
 गा

 3

 आंध्र  प्रदेश  अरुणाचल  प्रदेश  तमिलनाडु

 असम  हरियाणा  उत्तर  प्रदेश

 बिहार  जम्मू  व  कश्मीर

 गोआ  नागालैंड

 गुजरात  उड़ीसा

 हिमाचल  प्रदेश  त्रिपुरा

 कर्नाटक  प०  बंगाल

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
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 मणिपुर

 सूत्र  सं०  क  :  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  को  सहायता  को  गई
 SEE  औऔऋ

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का 80  प्रतिशत से  कम लायी ली  चनयणयखय:िय- का  | —— उपलब्धि  लक्ष्य
 आंध्र  प्रदेश  गुजरात  असम

 बिहार  कर्नाटक  गोमआा

 हरियाणा  राजस्थान  जम्मू  व  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश  प०  बंगाल  केरल

 मध्य  प्रदेश  मणिपुर
 महाराष्ट्र
 उड़ीसा
 पंजाब
 सिक्किम

 तमिलनाडू

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश
 ॥

 सूत्र  सं०  :  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  को  सहायता  की  गई

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 न
 रण

 आंध्र  प्रदेश  कर्नाटक  असम

 बिहार  केरल  मणिपुर
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 उत्तर  प्रदेश  त्रिपुरा

 11111

 प०  बंगाल

 सूत्र  सं०  :  आशंटित  आवास  स्थल

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से

 कम

 आंध्र  प्रदेश  गोआ  हरियाणा

 बिहार  कर्नाटक  असम

 गुजरात  केरल  जम्मू  व  कश्मीर

 मध्य  प्रदेश  प०  बंगाल  त्रिपुरा

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा
 राजस्थान

 तमिलनाडू
 उत्तर  प्रदेश  5

 सूत्र  सं०  :  निर्माण  सहायता  दो  गई

 बहुत  अंच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि
 90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम  _

 2  3

 अरुणाचल  प्रदेश  गोबा
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 कर्मोटक
 गुणरास

 केरल  हरियाणा

 मध्य  प्रदेश  जम्मू  व  कश्मीर

 उड़ीसा
 महाराष्ट्र

 राजस्थान
 मेघालय

 सिक्किम
 मिजोरम

 प०  बंगाल  त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 सूत्र  सं०  :  अ०  ज०/अ०  ज०  जा०  के  लिए  इम्दिरा  आवास  योजना

 *
 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  अच्छी

 उपलब्धि
 लक्ष्य  का  निेष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत से  अधिक  80-90  प्रतिशत के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 __ टपपफपपैपपपमए/ण।।/भझमहमभ।हए ए।/।फ/:

 हिमाचल  प्रदेश  अरुणाचल

 जम्मू  व  कश्मीर  असम

 केरल  बिहार

 भेघालय  गोमा

 नागालैंड
 हरियाणा

 सिक्किम  कर्नाटक

 तमिलनाडू
 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश  महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मिजोरम

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 त्रिपुरा
 प०  बंगाल
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 नील  +ततनंतहनंनं्न्‍्ंमतम_+त___+तततत>अंनंतहत  तु सूत्र सं० 14ध : आर्थिक रूप से frog बर्गों को विए गए सकान

 सूत्र  सं०  :  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  बर्गों  को  विए  गए  सकान

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 असम  गुजरात
 |

 आंध्र  प्रदेश

 बिहार  राजस्थान  हरियाणा

 गोआ  जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक  महा  राष्ट्र

 केरल  मणिपुर
 मध्य  प्रदेश  मेघालय

 उड़ीसा  मिजोरम

 तमिलनाड्‌  नागालैंड

 त्रिपुरा  सिक्किम

 उत्तर  प्रदेश

 प०  बंगाल

 सूत्र  सं०  148  :  निसन  आय  समूह  के  सकास

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निक्ृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 1  2  3

 आंध्र  प्रदेश  राजस्थान  हरियाणा

 अंसम  जम्मू  व  कश्मीर

 बिहार  महाराष्ट्र

 गोआ  मणिपुर

 गुजरात  मेघालय

 हिमाचल  प्रदेश  मिजोरम

 कर्नाटक  नागालैंड

 केरल  प०  बंगाल
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 सूत्र  सं०  15  :  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का 90  प्रतिशत से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 आँध्र  प्रदेश  असम  हरियाणा

 बिहार  जम्भू  व  कश्मीर  मणिपुर

 गोआ  त्रिपुरा
 मिजोरम

 उत्तर  प्रदेश
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 सूत्र  सं०  16  :  वृक्षारोपण

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि लक्ष  अच्छी  उपलब्धि लक्ष्य  का  निक्ृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 बिहार  आंध्र  प्रदेश  अरुणाचल  प्रदेश

 गोबा  असम  हरियाणा

 गुजरात  कर्नाटक  जम्मू  ब  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश  केरल  नागालैंड

 मध्य  प्रदेश  सिक्किम  प०  बंगाल

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 उड़ीसा

 मिजोरम

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 ज़िपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 सूतज  सं०  18  :  उचित  दर  दुकान

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम
 ee

 2  5
 का

 आंध्र  प्रदेश  मागालौंड  उड़ीसा

 अरुणाचल  प्रदेश  ४  ज़िपुरा
 हि

 असम  \

 बिहार  \
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 गोआ

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर
 मिजोरम
 राजस्थान

 सिक्किस

 उत्तर  प्रदेश

 प०  बंगाल

 ,  सूत्र  सं०  :  बिश्युतीकृत  गांव

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  अच्छी  उपलब्धि लक्यका....>निडृष्ट उपलब्धि  सकय
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 आंध्र  प्रदेश  प०  बंगाल  असम
 अरुणाचल  प्रदेश  बिहार
 मध्य  प्रदेश  गोआ

 महाराष्ट्र  जम्मू  व  कश्मीर

 मेघालय  मणिपुर

 नागालैंड  मिजोरम

 उड़ीसा  त्रिपुरा

 राजस्थान  उत्तर  प्रदेश

 सिक्किम  _  _

 सुत्र  सं०  19७8  :  शक्तित  चालित  पम्प  सेट

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य

 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 ऊझाय व्यय दर

 आंध्र  प्रदेश  पंजाब  असम
 या

 हिमाचल  प्रदेश  बिहार
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 __  ्आ्  ्  पति
 —

 जम्मू  व  कश्मीर  इजरात

 कर्नाटक  हरियाणा

 केरल  उड़ीसा

 मध्य  प्रदेश  त्रिपुरा

 महाराष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश

 राजस्थाम
 १०  बंगाल

 तमिलनाड्‌

 सृत्र  सं०  :  सुधरे  चुल्हे

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 आंध्र  प्रदेश  केरल  अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार  असम

 गोआ  गुजरात

 जम्मू  व
 +«

 हिमाचल  प्रदेश  मणिपुर

 कर्नाटक  मेघालय

 मध्य  प्रदेश  नागालैंड

 महाराष्ट्र  उड़ीसा

 मिजो  रम  त्रिपुरा

 पंजाब  उत्तर  प्रदेश

 राजस्थान  प०  बंगाल

 सिक्किम

 तमिलनाइु
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 सूत्र  सं०  :  बायो-गेस  संयंत्र

 बहुत  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  अच्छी  उपलब्धि  लक्ष्य  का  निकृष्ट  उपलब्धि  लक्ष्य
 का  90  प्रतिशत  से  अधिक  80-90  प्रतिशत  के  बीच  का  80  प्रतिशत  से  कम

 बिहार  आंध्र  प्रदेश

 रुूनरात  उत्तर  प्रदेश  अरुणाचल  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश  असम

 केरल  गोआा

 महाराष्ट्र  जम्मू  व  कश्मीर

 मिजोरम  कर्नाटक

 उड़ीसा  मध्य  प्रदेश

 राजस्थान  मणिपुर

 सिक्किम  मेघालय

 तमिलनाड्‌  नागालैंड
 प०  बंगाल  पंजाब

 त्रिपुरा

 एयर  इब्डिया/ह्डियन  एयरलाइंस  को  स्वायतता  प्रदान  करना

 2440.  डा०  कृपा  सिंधु  भोई  :  क्‍या  नागर  विमभातन  ओर  पर्यटन  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  एयर  इण्डिया  ओर  इण्डियन  एय  रलाइन्स  बोर्डों  को और  अधिक  स्वायतता  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  और

 इस  सम्बन्ध  में  इस  समय  स्थिति  में  परिवतेन  करने  का  कोई  भ्रस्ताव  नहीं

 आपुर्धो  का  निर्माण

 2441.  भी  भ्रीवल्लभ  पानिपग्रही  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  आयुधों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिया  गया  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?  .

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 पी०  :  जी  श्रीमन्‌  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पाकिस्तान  को  पशुओं  की  तस्करी

 2442.  श्री  शांति  घारीवाल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से  पाकिस्तान  को  गायों  की  तस्करी  की  जाती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  और

 सीमावर्ती  क्षेत्रों
 से  विशेषकर  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  और  जी  श्रीमन्‌  ।  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  सूचित  किए

 मामलों  की  संझ्या  इस  प्रकार  है  :--

 1986  के

 1987  के

 1988  के  4

 सीमा  सुरक्षा  बल  जो  राजस्थान-पाकिस्तान  सीमा  की  रक्षा  कर  रहा  सुदृढ़  किया
 गया  और  अधिक  सीमा  चौकियां  स्थापित  की  गई  अवैध  रूप  से  बाहर  जाने  वाले/प्रवेश  करने
 बालों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  अतिरिक्त  निगरानी  बुर्जों  फा  निर्माण  किया  गया  है
 और  गश्त  को  तेज  करने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  को  आधुनिक  उपकरणों  और  वाहनों  से  लैस  किया
 गया

 अहमदाबाद  हवाई  अडड  का  विफास

 ]

 2443.  श्री  रणजोत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अम्बई  के  सहार  हवाई  अहूं  के  सीमावर्ती  अन्य  हवाई  अड्डों  की  अपेक्षा  गुजरात  से
 अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  की  क्षमता  अधिक
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 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड  के  विकास  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  गठित

 समिति  ने  अहमदाबाद  हवाई  अं  को  अत्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अहूँ  के  तौर  पर  विकसित  करने  की  सिफारिश

 की

 क्‍या  सरकार  को  अहमदाबाद  हवाई  अ्ू  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अहू  के  तौर  पर  विकसित
 करते  हेतु  वाणिज्यिक  व्यापार  और  उद्योग  मंडल  आफ  ट्रेंड  एण्ड  गुजरात

 राज्य  सरकार  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  अहमदाबाद  हवाई  अहूँ  को  अत्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्जा  घोषित  करसे  तथा

 विकसित  करने  हेतु  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  से

 वर्ष  1985  में  किए  गए  सर्वेक्षण  से  यह  पाया  गया  है  कि  अहमदाबाद  में  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  यातायात

 की  सम्भावना  है  ।  इसके  पश्चात्‌  गठित  की  गई  समिति  ने  अहमदाबाद  पर  सीमित  अन्तर्राष्ट्रीय
 चालन  शुरू  करने  के  लिए  बतेमान  सुविधाओं  के  उन्‍नयन  की  सिफारिश  की  है  औंर  इस  सम्बन्ध  में

 अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  मौजूदा  सुविधाओं  का  उन्‍नयने  कर  रहा

 है  ।  इस  हवाई  अड्डे  को  औपचारिक  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड|  घोषित  करले  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बम्बई-बड़ोदा-बम्बई  उड़ान  की  समयसूची  सें  संशोधन  करना

 2444.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़
 :  क्या  तागर  विसानन  और  पंटन  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बम्बई-बड़ोदा-बम्बई  के  बीच  चलने  वाली  प्रात:कालीन  किम्प्रन  सेवा  के

 समय  में  परिवतेन  करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :

 और  बिमानक्षमता  की  भारी  कमी  के  बम्बई-बड़ोदरा

 प्रात:कालीन  सेवा  के  समय  को  बदलना  सम्भव  नहीं  हो  सका  पर्थाप्त  अतिरिक्त

 क्षमता  शामिल  कर  लिए  जाने  के  इण्डियन  एयरलाइन्स  इन  सेवाओं  के  समय को  बदलने  पर  विद्यार

 रोजगार  प्राप्त  भूतपूर्व  सेमिक

 2445.  डा०  चअन्द्रशखर  त्रिपाठी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनर्वास  तथा  रोजगार  नई  दिल्ली  से  गत  तीन  वर्षों  से  कितने  भूतपू्
 सैनिक  पंजीकृत
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 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया  और

 कितने  व्यक्तियों  को  अभी  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :

 पुनर्वास  नई  दिल्‍जी  केवल  तीनों  सेनाओं  से  सेवानिवत  होने  वाले  अफसरों  के  नाम

 पंजीकृत  करता  भूतपूर्व  जूनियर  कमीशन  अफसरों  एवं  अन्य  रैंकों  के  नाम  सम्बन्धित  जिला  सैनिक

 बोर्डों  में  पंजीकृत  किए  जाते  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजीकृत  किए  गए  जूनियर  कमीशन  अफसरों  और  अन्य

 हैकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 “-  हा  नी  चनतायाननन चना  नकल  तल  हिल

 _.  वर्ष  अफसर  जूनियर  कमीशन  अफसर

 महानिदेशालय  और  अन्य  रैंक

 1986  412  78557

 1987  390  71433

 1988  869  34396
 सम  _  "2  नमन  कण  नम  ५ननाननननानानण  लिन

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जूनियर  कमीशन  अफसरों
 और  अन्य  रैंकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  अफसर  जूनियर  कमीशन  अफसर
 और  अन्य  रैंक

 1986  117  24683...

 1987  100  19642

 1988  हर  8421

 पिछले  वर्षों  के  दौरान  जिन  जूनियर  कमीशन  अफस रों  और  अन्य  रैंकों  को  पंजीकृत
 किया  गया  और  जिन्हें  अभी  रोजगार  दिया  जाना  बाकी  उनके  जूनियर  कमीश

 जी
 न

 अफसरों  और  अन्य  रैंकों  की  30  38  तक  अनुमानित  संब्या  2.60  लाख

 पुलिस हिरासत में मोतें 2446. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार को दिल्ली और दश के अन्य भागों में विचाराधीन कँदियों की पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या में हो रही वृद्धि की जानकारी 204
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 गत  वर्ष  दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत  में  कितने  विचाराधीन  कैदियों  की  मौतें  दर्ज  की  गईं

 और  इन  मामलों  में  सम्मिलित  पुलित्त  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाई  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 पो०  :  से  1988  के  दोरान  दिल्‍ली  में  विचा  राधीन  कंदियों  की  पुलिस

 हिरासत  में  हुई  मृत्यु  का  कोई  मामला  सूचित  नहीं  किया  गया

 जहां  तक  देश  के  अन्य  भागों  का  सम्बन्ध  और  व्यवस्थाਂ  राज्य  का  विषय

 होने  के  कारण  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  विषय  में  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिवद  का  थुनगंठन

 2447.  शी  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  गठन  किस  प्रकार  किया  गया  है;|

 उन  राजनैतिक  दलों  तथा  संगठनों  और  उनके  प्रतिनिधियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  इस

 परिषद  के  सदस्य

 क्‍या  परिषद  का  पुनर्गठन  करने  का  बिचार  और

 परिषद  की  आखिरी  बेठक  कब  आयोजित  की  गई  थी  और  कया  निकट  भविष्य  में  परिषद

 की  बैठक  आयोजित  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  :  और  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  के  सदस्यों  की  सूची

 (12
 1986  को  जब  रा०  ए०  प०  की  पिछलो  बंठक  हुई  संलग्त  विवरण  पर  उपलब्ध

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  23  1987  को  हुई  स्थायी  समिति  की  बेठक  के

 श्री  अजीत  लोक  दल  ),  श्री  एच०  एन०  लोक  दल  ओर  श्री  आर०  एल०

 भाटिया  कांग्रेस  को  स्वर्गीय  श्री  चरण  श्री  अर्जुन  सिह  और  श्री  शरद  पवार  के  स्थान  पर

 नामित  किया  गया  ।

 है  । ब्रै इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  पिछली  बंठक  12  1986  को  हुई  |  अगली  बैठक

 के  लिए  कोई  तारीख  निश्चित  नहीं की  गई  है  ।
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 णण
 विवरण

 सदस्यों  की  सूची

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद

 (1986)

 (12-9-1986  एकता  परिषद  की  पिछली

 प्रधान  मंत्री  अध्यक्ष

 केन्द्रीय  गृह  मंत्री  सदस्य

 केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  सदस्य

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  तदेब

 सभी  राज्यों  और  जिन  संघ  शासित  क्षेत्रों  तर्देव

 में  विधान  सभाएं  के  मुख्य  मंत्री

 श्री  कमलापति  त्रिषाठी  तदंव

 कार्यकारी  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  तदैब

 श्री  अर्जन  तदेंव
 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेज

 श्री  उमा  शंकर  दीक्षित  तदेव

 श्री  ६०  एम०  एस०  नम्बूद्विपाद  तदैव

 कम्यूनिस्ट  पार्टी  आफ  इंडिया  तदेव

 श्री  सी०  राजेश्वर  राव  तदव
 कम्यूनिस्ट  पार्टी  आफ  इण्डिया

 श्री  चन्द्र  जनेता  पार्टी  तदव
 श्री  एल०  के०  भारतीय  राष्ट्रीय  जनता  पार्टी  तदेव
 श्री  शःद  भारतीय  राष्ट्रीय  तदैब
 श्री  चरण  लोक  दल

 तदैवਂ
 श्र प्री  THo  ०  जी  ०  अध्यक्ष  a श्री  एम

 अध्य  तदव
 आल  इंडिया  अन्ना  डी०  एम०  के०

 श्री  एम०  डी०  एम०  के०  तदेव
 श्री  बी०  वी०  अब्दुल्ला  तदव
 अखिल  भारतीय  मुल्लिम  लीग
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 श्री  आल  इंडिया  फा  रवर्ड  ब्लाक

 डा०  फारूक

 जम्मू  और  नेशनल  कांफ्रेंस

 श्री  विरेषम  असम  के
 आदिवासियों  की  परिषद

 श्री  पी०  जे०  केरल  कांग्रेस

 श्री  इअपन  केरल  कांग्रेस

 श्री  त्रिदीब
 रवोल्यशनरी  सोशलिस्ट  पार्टी

 श्री  सुरजीत  सिंह  अध्यक्ष

 शिरोमणि  अकाली  दल

 श्री  नर  बहादुर  सिंह

 सिक्किम  समत्राम  परिषद

 श्री  एन०  टी०  तेलगुदेशम

 श्री  डी०  बी०

 भारतीय  किसान  और  कामगार  पार्टी

 श्री  पी०  के०

 श्री  मौलाना  अब्दुल  कार्यकारी

 यूनाइटेड  माइनोरिटीज  फ़रट  असम

 श्री  जी०  पारथासारथी

 श्री  फ्रेंक  अन्थनी

 श्री  पी०  एन०  हकसर

 श्री  सत्यजीत  रेਂ

 श्री  एम०  एफ०  हुसैन

 श्री  श्याम  बेनेगल

 श्री  खुशवस्त  सिंह

 बाबा  आमस्टे

 प्रेसी  फिककी

 सदस्थ

 त्दव
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 ए०  एस०  एस०  ओ०  तदेव

 सी०  एच०  ए०  एम०  तदेव

 आई०  एन०  टी०  यू०  सी०

 अल्पसंख्यक  आयोग  तदेव

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  तदेब

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  तदैव

 जनजाति  आयोग

 श्री  प्रेम  भाटिया  तदैव

 श्री  विजय  तैंदुलकर  (  तदेव

 श्री  नरेन्द्र  देनिक  जागरण  तदैव

 श्री  निखिल  मेनस्ट्रीम  तदेव

 श्री  के०  एल०  नवभारत  टाइम्स  तदंव

 श्री  अरुणा  आसफ  अली  तदंव

 बेगम  आबिदा  अहमद  तदव

 श्रीमती  अमृता  प्रीतम  तदेव

 श्रीमती  इला  भट्ट  तदेव

 2448.  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  जड़त्व  प्रणालो  प्रयोगशाला

 2448.  श्रो  के०  पो०  उननोकृष्णन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थुम्बा में
 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  मे ंजड़त्व  मोटर  का  निर्माण  करने  के  लिए

 प्रणाली  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  हा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 क्या कदम  उठाए  गए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अन्तरिक्ष  वैज्ञानिकों  का  यह  मत  है  कि  यदि  जड़त्व  मोटर  थुम्बा  कम्प्लेवस
 के  भीतर  स्थापित  किए  जाते  तो  इससे  लांगत  कम  आएगी  एवं  यह  किफायती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  ना  :  जड़त्वीय
 संवेदकों  और  प्रणालियों  बेः  विकास  के  लिए  भारतीय  अन्‍्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  विक्रम  साराभाई
 अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  जड़त्वीय  प्रणाली  प्रयोगशाला  1970  से  विद्यमान  है  ।  इस  प्रयोगशाला  ने  भारतीय

 208
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 तक  लजने

 क्षैसन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  प्रमोचक
 उपस्करों  का  विकास  और  सप्प ह  का हे

 राकेट  और  उपग्रह  कार्यक्रमों  दोनों  के  लिए  विविध  जडत्वीय

 से  (a)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
 बजा

 रोजगार  मिलने  पर  पेंशन  का  जसा  किया  जाना

 रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  कार्थान्वयन के
 पश्चात  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सिविल  सेवाओं  में  पुननियुक्ति  हुई  है  उन्हें  भारी  आथिक  नुकसान

 उठाना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उन्हें  सरकारी  आवास  का  लाभ  प्राप्त  करने  हेतु  अपनी  पेंशन  जमा  करनी

 }

 f

 ।

 2449.  प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  क

 |

 ।

 |
 पड़ती  है

 यदि  तो  क्या  इन  कमंचारियों  को  हो  रही  कठिनाईयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 का  विचार  उनकी  पेंशन  राशि  जमा  करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्ष्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1972  में  सरकारी

 आवास  की  प्रसुविधा  सहित  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिए  पेंशन  के  करने  की  व्यवस्था  नहीं
 नियमावली  के  नियम  19  के  संनिक  पेंशनभोगियों  को  यह  विकल्प  है  कि  वे  या  तो

 पुननियुक्ति  पर  सैनिक  पेंशन  लेना  जारी  रखें  और  पुनर्नियुक्ति  की  अवधि  के  लिए  सेवान्त  श्रसुविधाएं
 अलग  से  प्राप्त  करें  अथवा  पुननियुक्ति  पर  सैनिक  सेवा  के  लिए  प्राप्त  की  गई  सेवान्त  प्रसुविधाओं  को
 छोड  दें  और  सैनिक  सेवा  की  अवधि  को  अहूंक  सेवा  के  लिए  जोड़  ले  ताकि  सैनिक  सेवा  के  आरम्भ  से
 जैकर  सिक्लि  पुनतियुक्ति  की  समाप्ति  तक  सम्पूर्ण  सेबा  अवधि  के  लिए  समेकित  सेवान्त  प्रसुविधाएं  प्राप्त
 कर  सकें  ।  राम्पदा  निदेशालय  द्वारा  1972  में  जारी  किए  गए  आदेशों  के  जहां  कहीं

 पुननियुक्ति  पर  सैनिक  सेवा  को  वेतन  नियतन  आदि  के  लिए  गिना  जाता  है  तो  उक्त  अवधि  को
 स  रका  री  आवास  की  प्राथमिकता  की  तारीख  के  प्रयोजन  के  लिए  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  किन्तु  जहां

 सैनिक  सेवा  की  सेवान्त  प्रसुविधाएं  बनाए  रखते  हैं  तो  उक्त  अवधि  को  पुननियुक्ति  पर  सरकारी
 आवास  के  आबंटन  के  लिए  प्राथमिकता  की  तारीख  के  प्रयोजन  हेतु  नहीं  गिना  जाता  ।  यह  सूचित  किया
 गया  है  कि  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  स्तिफारिशें  लागू  करने  के  बाद  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  कोई

 ,  नए  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  हृष्डिया  लिसिटेड  द्वारा  सामान्य  टेलीविजन  के
 स्थान  पर  रंगीन  टेलीविजन  विया  जाना

 2450.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रानिक  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया
 लिमिटेड

 का  विचार  अन्य  टेलीविजन  निर्माताओं
 की  तरह  सामान्य  टेलीविजन  की  कीमत  में  कटौती  करके  उसके  बदले  में  रंगीन  टेलीविजन  देने  का
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 तो  तत्सम्बय्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रोंनिको  और  अन्तरिक्ष  बिभागों.में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  इस  तरह  की  स्कीम  को  वाणिज्यिक  दृष्दि  '
 सेਂ  लाभकारी और  अधिक  रूप  से  उपयकेबी  नहीं  पाता  ।

 ल्‍

 इश्डियम  एयरलाइंस  हारा  किराए  में  व॒द्धि

 2451.  ओर  सेयद  शाहब॒ुद्दीम
 :  कया  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  .:

 गत  वर्षों  दौं  रान  सिए  -  लेखा  उपलब्ध  इण्डियन  एयरलाइन्स  को
 कर  से  पूर्व  कितना  निवल  लाभ

 क्‍या  उपर्यृक्त  अवधि  के  दौरान  किराया  टैरिफ  में  संशोधन  किया  गया  यदि  तो  किन
 तारींखों  तथा  किंस'सीमा  तक  संशोधन  किया  गग्मा  और

 किराए  में  वृद्धि  करने  का  क्या  औचित्य  है  जबकि  एयरलाइन्स  को  विद्यमान  किराया  स्तर

 पर  मुनाफ़ा  हो  रहा  है  ?

 लोगर!विसासन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  राज्य  भंत्री  शिवराज  बोी०  :  पिछले
 ह

 तीनि  क्यों  मेंਂ  इण्डिय्न  एय  रलाइन्स  द्वाप  अजित  कः  पूर्व  मिबल  लाभ  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  लाभ  हम

 63.52 6-87 63.74 8: 75.60 ता ना 7 लता ता + 7 प्रिछले तीन वर्षों इब्डियन एयरलाइन्स ने निम्न प्रकार से अपने किराए संशोधित है किए :-7 7 से प्रतिशत तक मूल किराए में संशोधन जो स्टेज दूरी पर निर्भर हैਂ और प्रतिशत का अतिरिक्त इंधन और
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 2.  18-3-1986  मूल  किरायों  पर  10  प्रतिशत  अतिरिक्त  इंधन  अंधिभार  ।

 1986-87

 अन्तर्देशीय  सैक्टर  पर  किरायों  में  किसी  भी  प्रकार  का  संशोधन  नहीं  किया  गया  ।

 1987-88

 25-6-1987  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  मूल  किरायों  में  10  प्रतिशत  की  एक्जीक्यूटिव
 और  इकानॉमी  श्रेणी  के  किरायों  के  बीच  अन्तराल  में  12.5  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  तक  का  संशोधन

 और  अधिक  सामान  दरों  में  मूल  किराए  के  1.06%  से  कुल  यात्री  किराए  के  1.1%  तक  का  संशोधन  ।

 1988-89

 16-2-1989  से  अंतर्देशीय  मूल  किरायों  में  10  से  5  प्रतिशत  तक  वृद्धि  जो  .500-  किलोमीढर

 तक  दूरी  स्‍्लेब  पर  आधारित  है  ।

 इण्डियन  एलरलाइन्स  द्वारा  किरायों  में  वृद्धि  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  थे  :--

 (1)  विमानन  टर्बाईन  इंधन  की  लागत  में  वृद्धि  क ेअतिरिक्त  भार  को  प्रतिसंतुलित

 (2)  अन्य  लागतों  में  वृद्धि  क ेकारण  अतिरिक्त  भार  को  प्रति  संतुलित

 (3)  अवतरण  और  दिकवालन  शुल्कों  पर  अधिक  धब्यय  के  कारण  अतिरिक्त
 लागत  को  पूरा  करने  के  और

 (4)  कम  दूरी  के  प्रचालवों  आदि  पर  ल्लागत  की  वसूली  में  सुधार  करने  के  किए  को

 युक्तिसंगत  करना  ।

 अंभ-से  मिकਂ  थल्बों  की  सेनिक-संस्या

 2452.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  कया  गृह  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989  की  स्थिति  के  अनुसार  अर्ध-सैनिक  के  प्रत्येक  बल  रूकीक्षत  श्षेनिक  संक्पा
 कितनी  और

 उपरोक्त  संख्या  में  राजपत्रित  अधिकारियों  की  पद-वार  संख्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री
 पो०  :  1-1-89  को  वह  मंत्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  अर्ध-सैनिक बल  की  स्वीकृत

 संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 .  सी०  सु०  व०  115  बटालियन

 के०  रि०  पु०  ब०  93  ड्यूटी  बटालियन  और  5  सिगनल  बटालियन

 भा०  ति०  सु०  पु०  18  ड्यूटी  बटालियन  और  4  स्पेसियलिस्ट्स  बटालियन

 Tri



 असम  राइफलस  31  बटालियन

 के०  औ०  सु०  ब०

 अधं-सैनिक  बलों  में  राजपत्रित  पदों  की  स्वीकृत  संख्या

 रेंक  भा-.ति.सु.पु  असम

 राशफल्स

 महानिदेशक  1  1  ||  1  ।  .

 अतिरिक्त  महानिदेशक  ---  --  -

 उप-महानिदेशक
 न  --

 पुलिंस  महानिदेशक  7  2

 उप  पु०  महानिरीक्षक  34  23  7  9

 अतिरिक्त  उप  पु०  महानिरीक्षक  28  5  ।  रे

 कमांडेंट  73  45  दि

 कमांडेंट  ए्‌०  83  52  47  57

 कमांडेंट/प्रिसीपल )

 सेकिण्ड-इन-कमाण्ड 75 90 -- -- _ 3000-4500) कमांडेंट 364 202 --- 3000-4500) ० उप कमांडेंट 609 न न 255 (₹० 2200-4000) रु० सहायक कमांडेंट न (९० 2200-4000) ₹० उप पुलिस अधीक्षक 776 न -- -- (२० 2200-4000) र० कम्पनी कमांडर न 230 -- प्लाटून कमांडर ््ा या गा -- अन्य राज्यपत्रित पद 350 297 25 20
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 जज  ॑ाय्पय्पया  नाता  अतਂ  5+++5+

 2453.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संस्थागत  स्तर  पर  अ्तर्राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  सहयोग  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  मार्ग-निदेश  तैयार  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलक्ट्रानिको  ओर  अम्तरिक्ष  बिभागों  से  राज्य  मन्त्र  के०  आर०  :  हां  ।
 अन्तर्राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  सहयोग  की  विशेषकर  उद्यम  से  स्तर  पर  करने  क
 निर्देशन  विकसित  और  विज्ञापित  किए  गए  हैं  ।

 ।  के

 उद्यम/संस्थात्मक  स्तर  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकाध्ष  सहयोग
 कतिपय  लाभ  प्रदान  कर  सकते  हैं  ज॑स  और  विकास  सहयोग  अधिकाधिक  क्यों--जानका  री
 की  उपलब्धि  प्राप्त  करने  में  सहायता  कर  सकते  अनुसधान  और  विकास  सहयोग  उच्च  कीमत  वाले
 अनुसंधानों  के  क्षेत्र  में  और  बहुत  से  क्षेत्रों  में  मिशन  दिक्सूचक  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  प्रारम्भ  करने
 के  लिए  समाप्त  करने  वाले  बिन्दुओं  के  लिए  सहायक  हो  सकते  अनु  ध्ंधान  और  विकास  सहयोग
 कर  उद्यम  केन्द्रों  क ेबीच  आयातित  प्रौद्योगिकियों  को  अपनाने  की  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  प्रभावकारी
 बना  सकते  हैं  |

 प्राथमिकता  के  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  और  विकास  सहयोगों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उपयक्त
 सहायता  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  एस०  आइ०  के  माध्यम  से  उपलब्ध
 कराई  जाएगी  ।  स्वीकृत  अन्तर्राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  सहयोगों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किए  गए नह  में  माने  जाएंगे और समस्त राजस्व (फिस्कल) प्रोत्साहनो और  है
 परिणाम  स्वदेशी  प्रयासों  के  रूप  में  माने  जाएंगे  और  समस्त  राजस्व  प्रोत्साहनो  और
 प्राप्त  इन-हाउस  अनुसंधान  और  विकास  इकाइयों  द्वारा  हाथ  में  लिए  जाने  वाले  कार्यों  में  प्रयोग  की  जाने
 बाली  अन्य  सुविधाओं  के  पात्र  होंगे  ।  है

 हुंसਂ  के  हेलोीकाप्टरों  का  दुघंटनाप्रस्त  होता

 2454.  भी  बी०  तुलसीरास  :  क्‍या  नागर  बिमानन  और  पयंटन  .  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  हेसਂ  के  हेलिकाप्टर  दुर्घटनाग्रस्त  हुए

 यदि  तो  इन  दुघंटनाओं  में  हुई  जान  मात्र  की  क्षति  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  छः  महीतों  में  हंस
 '  के  हेलिकाप्टरों  की  हुई  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  विमान  दुघंटनाओं
 के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपना

 प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया यदि तो इस प्रांतवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और यदि तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण
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 इस  समय  धवनः  हंस  फिक्ते  हेलिकाप्टर  का्य  क्र  रहें  और

 क्‍या  सरकार  का  इनका  छफ्योग  कलद  करनेका  है  ?

 लागर  पिसानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  अ#ंत्री  श्वत्तज  बो०  :  और

 हां  ।  7-2-1989  9  को
 कोहिमा

 के  निकट
 पछत  हंस  लिपरिठेड

 का  एक  हेलीकाप्टर  दु्टनाप्रस्त

 हो  गया  था  जिसमें  विमान  पर  सवार  तीन  व्यक्ति  मारे  गए  ।  दुबंटना  में  नष्ट  हुए  हेलीकाप्टर  का  बुक

 मूल्य  406.87  लाख  रुपए

 और  पिछले  छः  महीनों  में  पवन  हंस  हेलीकाप्टर  की
 केवथ  एक दुघंटना  कोहिमा-के

 पास  7-2-1989  को  हुई  थी  ।  वायुयान  नियमों  के  दुघंटना  निरीक्षक  द्वारा  सांबिश्विक  जांव

 चल  रही

 (=)  पवन  हंस  लिमिटेड  इस  समय  39  हेल।काप्टरों  का  अ्रचालन  कर  है  ।

 (a)  इस  समय  ऐसा  कोई  अस्ताव  नहीं  है  ।

 इस्केकट्रोनिको  आओग  का  पूल  वंठम

 2455.  श्री  सत्येत्न  नारायण  सिह  :  क्या-प्रधान-अंत्नी  यहू  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इलेक्ट्रॉनिकी  आयोग  को  समाप्त  करने  अथवा  इसके  पुनर्गठन  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  जा  रहा

 तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा

 यदि  तो  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  आयोग  ओर  इलेक्ट्रॉलिकी  विभाग  के  बीच  नीति  सम्बन्धी
 मामले  पर  कोई  स्पष्ट  विभाजन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  राज्यमंत्री  शया  भहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  )  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  इलेक्ट्रॉनिकी  आयोग  एकीकृत  क्किास->के  कार्यकलापों
 के  ही  एक  भाग  के  रूप  में  सरकार  को  दीर्घकालीन  नीति  विषयक  निर्देशों  के  सम्बन्ध  में  स्िफारिशें  करता
 है  ।  इस  प्रक्रिया  में  वह  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रौद्योगिकी  का
 जनशक्ति  की  इलेक्ट्रॉनिकी  में  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  करा  पता  एवं

 -
 महत्कपर्ण  क्षेत्रों

 आदि  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  भी  बरता  है  ।  चूंकि  इलेकट्रोनिकी  विभाग  के  सचिव  महोदय  इस  आयोग
 के  सदस्य  विभागਂ  इस  कार्य  के  साथ  घेनिष्ट  रूप  से  सम्बद्ध  विभाग  आयोग  को  सेवाएं
 उपलब्ध  कराता  है  और  सिफारिशों  पर  और  आगे  कारंवाई  करने  तथा  सरकार  द्वारा  लिए  गए  नीति
 विषयक  अन्तिम  निर्णयों  पर  अमल  करने  के  लिए  भी  जिम्मेदार  है  ।

 :  214
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 ्ाा्ाआआ  -  --ननननननननननननन+3>बम3 न-ननन  पन  ne  «ता णयढियणन  3“  अनतिजनानननाकओ  ०  अमन  2456, श्री ¥to को० पाटिशः: क्या प्रश्नात्तःमंत्री यहु बताने की wer करेंगे कि टेलीकाम

 प्राेण-क्षेक्र  में-स्थणासित  एक्सलेंज

 2456,  श्री  डीं०  बी०  क्या  प्रश्नातमंत्री  यह  बताने  की  कृफा  करेंगे  कि  टेलीकाम  क्षेत्र
 की  उदारीकरण  योजना  के  अत्त्तर्गत  प्राइवेट  क्षेत्र  को  क्षेत्रों  में  कितने  2000  लाइनों  वाले
 स्वचालित  एक्सचेंज  सौंपे  गए  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  2000  लाइनों  की
 उत्पादन  क्षमता  के  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंजों  के  विनिर्माण  के  लिए  अब  तक  निजी  क्षेत्र  में  चार
 पार्टियों  को  आशय-पत्र  जारी  किए'गए  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  की  वाषिक  उत्पादन-क्षमता  20000  लाइनों
 की  है  |  ग्रामोण  स्वचालित  एक्सचेंजों  की  संख्या  अपेक्षित  संरचना  पर  निर्भर  करेगी  ।

 रेडियोधर्मो  सामग्री  का  गुम  होता

 2457.  श्रीमती  किशोरी  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  चिकित्सा  इलेक्ट्रानिकी  उपकरणों  में  प्रयुक्त
 रेडियोघर्मी  पिनों  पर  नियमित  रूप  से  निगरानी  रखता  है

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ  मामलों  में  ऐसे  रेडियोधर्मी  सामग्री  में  भाभा  परमाणु
 अनुसंधान  केन्द्र  वापिस  पहुंचाने  से  पहले  ही  गुम  हो  जाने  की  रिपोर्ट  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इन्हें  खोजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए

 क्‍या  भाभा  परमाणु  अनुसं  कान  केन्त्र  यह  सुनिश्चिस  करता  है  कि  प्रयुक्त  हो  चुकी  रेडियोधर्मी
 सामग्री  अस्पतालों  और  क्लिनिकों  द्वारा  भ्रयोग  में  न  लाई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योभिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाभु
 इलेक्टाॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  अरर०  :

 हां  ।  चिकित्सा  उपकरणों  में-से  ऐसी  रेडियो  सक्तिय  सामग्री  के  गुम  होने  वी  एक
 रिपोर्ट  है  ।

 अस्पताल  के  संबंधित  प्रशधिकारियों  केःसहयोग  से  गुम  हुए  स्रोत  को  खोजने  का  काम  विस्तार

 मे  किया  गया  इतनी  ड्यापक  रूप  से  और  अच्छ  तरह  से  ख्रोज  करने  के  बाद  र्भ  हे  स्रोत  अपनी  कम
 सक्रियता  मिलीक्यू  के  कारण  मिल  नहीं  पाया  ।  चूंकि  सभी  अभिगम्य  क्षेत्रों  की  अच्छी  तरह
 से  जांच  की  जा  चुकी  इतलिए  आम  जनता  को  इससे  कोई  खतरा  नहीं  है  ।

 हां  ।

 संस्थाओं  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  क्षय  स्रोतों को  नए  स्रोतों  से  बदल  भाभा

 प्र  माणु  अनुसंधान  केन्द्र सभी  क्षय  ज्नोतों  को  समाप्त क  रने  की  दृष्टि  से  एकत्रित  करता  है  ।
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 राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  को  स्थापना

 2458.  श्री  पो०  एम  ०  सईव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  इलेक्ट्रॉनिक  के  क्षेत्र  में  कुछ  और  राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्रों
 की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  उक्त  केन्द्र  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  और  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 इस  प्रकार  के  कितने  राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  इस  समय  विद्यमान  और

 क्‍या  कुछ  नई  जांच  प्रयोगशालाएँ  भी  स्थापित  की  जा  रही  हैं  और  यदि  तो  तत्सबन्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  से  क्षेत्रीय
 स्तर  पर  इलेक्ट्रॉनिकी  में  अनुसंधान  तथा  विकास  के  कार  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  सरकार  ने

 लखनऊ  तथा  मोहाली  में  केन्द्रों  की स्थापना  के  लिए  कदम  उठाएं  इन  केन्द्रों  में
 अपने  क्षेत्र  में  विशिष्ट  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इलेक्ट्रॉनिकी  में  उद्योग  एवं  कृषि  उन्मुखी  अनुसंधान
 तथा  विकास  के  कार्य  किए  जाने  की  सम्भावना

 उद्योगों  को  परीक्षण  तथा  अंशांकन  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  देश  की  कई
 इलेक्ट्रॉतिकी  परीक्षण  तथा  विकास  केन्द्र  और  क्षेत्रीय  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 सचियों  के  निजी  सच्ियों  के  भर्ती  नियम

 2459.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  कया  प्रधान  मंत्री  सचिवों  के  निजी  सचिवों  के  पद
 हेतु  भर्ती  नियम  के  बारे  में  2।  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1415  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सचिवों
 के  निजी  सचिवों  के  भर्ती  नियमों  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुरूप  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  का
 पुनगंठन  किया  गया

 यदि  तो  देरी
 के  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की

 सम्भावना

 (=)  कया  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  में  ग्रेड  और  ग्रेड  एस०  एस०
 एस०  के  आशुलिपिकों  के  पदोन्नति  अवसरों  में  भारी  गतिरोध  और

 यदि  तो  इस  गतिरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  नहीं  ।
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 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  सेवाओं  का  पुनगंठन  एक  सतत  प्रक्रिया

 और  अगले  उच्चतर  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  निर्धारित  पात्रता  के  मानदण्डो

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  आशुलिपिक  ग्रेड  तथा  स्तर  में  पदोन्नति  की  प्रतीक्षा  में  बहुत  से

 अधिकारी  हैं  ।  सभी  सेवाओं  में  पदोन्‍नतियां  सामान्यतः  उच्चतर  ग्रेड  में  रिक्तियों  की  उपलब्धता

 के  आकार  पर  की  जाती  हैं  ।

 झ०  पू०

 श्री  शान्ताराम  नामक  :  मैंने  श्री  वेबी  लाल  के  विदद्ध  मिशेशाश्षिकार  का

 नोटिपत  दिया  हे

 श्री  शाम्ताराभ  लायक  :  वह  आपको  डरा  रहे  हैं  कि आप  कहीं  से  भी  खड़े  हों  बह  आपके  विरुद्ध

 चुनाव  में  खड़े  होंगे  ।  वह  आपके  विषद्ध  चुताव  लड़  सकते  लेकिन  क्योंकि  आपने  महिलाओं  के  विरुद्ध

 होने  वाले  अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  है  केवल  इस  कारण  वह  आपको  डरा  नहीं

 सकते  हैं  '
 '  )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  केवल  इस  बात  के  लिए  मैं  श्री  माथक  के  सथ  सहमत

 हूं
 *'

 अध्यक्ष  मह्ोरय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  डराया
 तो

 उसको  जाता  है  जो  ५  दूसरी

 पर  चढ़कर  बेवकूफी  करे  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ||

 इसमें  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  यह
 कुछ  नहीं  यदि  इसमें  कोई  अध्यक्ष  को  कीच  लाता

 है  तो  यह  इस  संस्था  के  प्रति  अनादर  जैसी  बात

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  वह  आपके  विरुद्ध  चुनाव  नहीं  लड़ने  जा  रहे  आप

 चिन्ता  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  |  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करता  हूं  ।  यह  प्रश्न  अध्यक्ष
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 के  बारे  में  है  ।  एक  आम  आदमी  की  तरह  चुनाव  में  खड़ा  हो  गया  और  वह  भी  कहीं  से  चुनाव
 में  खड़े  होंगे  ।  इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  चाहते  हैं  कि  अध्यक्ष  के  पद  को  चुनाव  से  अलग  रखा
 आवश्यक  विधायी  संशोधन  लाया  जाना  चाहिए

 प्रो०  सु  दंडबते  :  अब  गम्भीर  मामले  को  लीजिए  ।  आपको  याद  होगा  6  मार्च  को  मैंने  वित्त
 मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  नोटिस  दिया  था  ***'*

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  दे  दीजिए  ।

 ]

 प्रो०  सधु  इण्डबते  :  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  उसके  बारे  में  कया  कहना  यह  तेल  निधि
 को  राजस्व  खाते  में  अन्तराल  के  बारे  मेंਂ  **'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मुझे  दे  सकते  हैं  ।

 प्रो०  सथु  बच्छबते  :  मुझे  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  का  नोट  मिल  गया  उसके  लिए  मैंने
 अपनी  आपत्तियां  और  टिप्पणियां  दे  दी  हैं  ।  मैं  अपपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  भविष्य  में  आने  वाले  बजटों
 के  मार्गनिर्देश  के लिए  आप  व्यापक  निर्णय  दीजिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अभी  देखूंगा  ।

 ]

 मुझे  यह  अभी-अभी  प्राप्त  हुआ  है  ।

 प्रो०  स्रचु  रुण्डबते  :  जब  हम  बजट  प्रस्तुत  करेंगे  तो  यह  हमारे  लिए  लाभदायक  हो
 सकता  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  यदि  इसमें  कोई  महत्वपूर्ण  बात  है  तो  हम  उसे  देखेंगे  ।

 भ्रो  सैफुद्दीन  चोघरो  :  सरकार  ने  बोट  क्लब  पर  रेलियां  आयोजित  करने  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  का  निर्णय  लिया  है  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  के  लिए  हैं  ।

 यह केवल आपके लिए नहीं है ।
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 भरी  संफुद्दीन  चोधरी  :  यह  राजधानी  में  लोकतन्त्र  का  गला  दबाने  की  तरह  यह  एक  बहुत
 ही  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ऐसा  है  मेरी  बात  सुनिए  ।

 अब  मेरी  बात  सुनिए  ।

 भरी  सेफुद्दोत  चोधरी  :  सम्पूर्ण  देश  से  लोग  यहां  आते  हैं  ।  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 इस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  लेकिन  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  एक  ऐसा  विषय  है
 जोकि  ृह  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आता  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  होनी  इस  मामले  को a
 उस  समय  भी  उठाया  जा  सकता

 भ्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  बोट  क्लब  पर  रैलियां  आयोजित  करने  पर  किस  प्रकार
 बन्ध  लगाया  जा  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  मालूम  नहीं  ।  मेरे  विचार  में  यह  सबके  लिए  है  और  केवल  आपके  लिए

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  इन  पर  प्रतिबन्ध  कैसे  लगाया  जा  सकता  गृह  मंत्री  को  इस  पर

 बक्‍तब्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप
 :  मंत्री  को  इस  पर  वक्‍तथ्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  उसके  बारे  में  प्रश्न  कर  सकते  हो'*ਂ

 )

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  हम  प्रश्न  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 ञ्रो  सेंफुद्दीन  जौधरी  :  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  और  अतने  वाले  कुछ  दिनों  में  बहुत
 से  लोग  दिल्ली  आएंगे

 ''
 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  पैंने  माननीय  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी

 *

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बो्ं  ने  कक्षा  के  चिह्मार्थियों

 को  बहुत  ही  मानसिक  विस्मय  में  डाल  दिया  गणित  के  कुछ  प्रएन  पाठ्यक्रम
 के  बाहर  से  पूछे

 गए  हैं  ।  अजित
 +का्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय :  आप  क्वेश्चन  दीजिए  ।

 ओ  सुरैश  कुरूप  :  संसद  के  हर  अधिवेशन  के  दौरान  प्रदर्शन  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  देश  से  लोग

 दिल्ली  में  बोट  क्लब  पर  आते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  पहले  ही  सूचना  देने  के लिए  कहा  आप  मुझे  कुछ  लिखकर

 दीजिए  ।

 ब्रो०  संफुहौन  सीज  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  लिए  पहले  ही  नोटिस  दिया  है  ।  मैं  उनके  लिए

 आपकी  सहानुभूति  चाहता  हूं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनको  कहूंगा  और  आप  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  रख  सकेंगे  ।

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  आप  मेरे  ध्यानाकर्षण  नोटिस  पर  विचार कर  रहे  हैं  ।

 कुमारी  समता  बनर्जी  :  हजारों  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  गंत  सात  दिनों  में  भूख-हड़ताल
 शुरू  कर  दी  है  ।  रक्षा  मंत्री  यहां  पर  बेठे  हैं  ।  उन्हें  इस  मामले  को  देखना  चाहिए  ।

 '
 श्री  सैयद  शांहबुद्दीन  :  मैं  एक  स्पष्टीकरंण  चाहता  हूं  । 9७4.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  है  ?

 ओर  संयद  शाहब॒द्दोन  :  मेरा  विश्वास  है  कि  मेरी  अनुपस्थिति  में  इस  सदन  को  सूचित  किया
 आपको  सूचित  किया  गया  कि  जनता  पार्टो  के  सभी  सदस्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  में  इसे  उठाने  की  कोई  बांत  नहीं  है  ।

 भरी  सेयद  शाहब॒हीन  :  लेकिन  उन्होंने  भेरा  नाम  पुकारा  और  मैं  अपनी  स्थिति  जानना
 चाहता  हू

 अध्यक्ष  सहोदव  :  मुझे  मालूम  नहीं  ।

 भी  सैयद  शाहबुद्दोन  :  आपकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अध्यक्ष  सोहदय  :  आप  इस  संभा  के
 एक

 माननीय  सदस्य  हैं  ।

 भो  सेयद  शाहबुद्दोत  :  जनता  पार्टी  के  ?
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  कभी  भी  सदन  से  निष्कासित  नहीं  किया  है  ।
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 न

 12.03  भ्०  प०

 सप्ता  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतोय  सांख्यिकी  कलकसा  का  बव  का  1987-88  का  बाथिक  प्रतिवेदन
 तथा  की  समोक्षा  आदि

 पीजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  भारतीय  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उफ्मु  क्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पठल  पर  रछ८ने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवदेण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संता  हो०  |]

 केन्द्रोय  बकक्‍फ  परिषद  का  (ato Ter  का  बाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समोक्षा  आदि

 कश्धाण  संत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेस्त  कुमारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखती  हूं

 (1)  केन्द्रीय  बकफ  परिषद्‌  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक  प्र/तबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  बकफ  परिषद  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिंखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 बाला  एक  बिबरण  तंथा  अँग्रेजी
 ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  शए  ।  देखिए  संख्या  एज़०
 ढो०  730  2/89  ]

 विमान  क्सन  प्राधिकरण  अनुशासन  तथा

 और  रेल  सुरक्षा  आयोग  का  Hat  का  बाजिक  प्रतिवेदन

 लागर  बिमानन  और  पर्यटन  सन्त्रालय  के  राज्य  स*त्री  शिवराज  थो०  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :

 (1)  राष्ट्रीय  ब्रिमान  पत्तन  प्राधिकरण  985  की  धारा  40  के  अन्तगंत
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 ज्जमिनमय

 राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  अनुशासन  तथा
 1988,  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 में  प्रकाशित  हुए

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 प्रिंघालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7503/89  ]

 (2)  रेल  सुरक्षा  आयोग  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संज्या  एल०  टी०  75(

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा-विज्ञान  नई  दिल्‍ली  का  वर्ग  1987-88  का  वाथिक  प्रतिवेदन
 ओर  कार्यकरण  की  समोक्षा  आदि

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सपा  महासागर  परमसाणु
 इलेक्ट्रा  निकी  ओर  अम्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  मैं  निम्मलिशित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा-विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  बषे  1987-88  के  बाधिक
 प्रतिविदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा-विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिलित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  ढी०  7505/89  ]

 अखिल  भारतोय  सेवा  1951;  सध्य  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण
 बाइस  चयरमंन  और  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भक्त  ओर  सेथा  को

 संशोधन  1988  के  अन्तगंत  मधिसूथनाएं  ओर  गृह  कल्याण
 नई  बिल्‍लो  का  बर्य  1987-88  का  बाथिक

 प्रतिबेदन  और  कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  अखिल  भारतोय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के
 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )

 भारतीय  पूरी  काडर  की  सदस्य  संब्या  का  आठवां  संशोधन
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 1988,  जो  28  1988  के  भारत  के  राजपत्र में अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  नौवां  संशोधन  1988,  जो  28
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 1223(a)  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संछया  का  म्यारहबां

 संशोधन  1988,  जो  28  1988  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०  का०  नि०  जो  28  1988  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1988  से  अरुणाचल

 गोबा  तथा  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  एक  भारतीय

 पुलिस  सेवा  काडर  गठित  किया  गया  है  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  भारतीय

 पुलिस  तथा  काडर  उत्सादित  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  28  1988  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1988  से  अरुणाचल

 प्रदेश-गोवा-मिजो रम  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  एक  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  काडर  गठित  किया  गया  है  और  वहां  से  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  काडर  उत्सादित  किया  गया

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  नियतन  )  पहला  संशोधन

 1989,  जो  2।  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  है

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  27  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1989,  जो  21

 1989  के  भारत  के  राजस्व  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  28  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 +)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन  1989,  जो  3

 1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  जो  दूधरा  संशोधन  1989,  जो  10

 1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  नौवां  संशोधन
 विनियम  1988,  जो  3।  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या सा०  का०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  नौवां  संशोधन  1988,  जो  3।

 1988  के  भारत  के  राजमत्र  में  अधिसूचना  सा०  का०  नि०  1000  में

 प्रकाशित
 हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  आठवां  संशोधन

 1988,  जो  21  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सचना  संछ्या  सा०  का०  नि०  1001  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  आठवां  ध्षंशोधन  1988,  जो  3।

 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का  सा०  का०  नि०

 1002  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  आववां

 संशोधन  1988,  जो  3।  1988  के  भार  के  राजपत्र  में

 अधिसूचनाਂ  संख्या  सा०  का०  नि०  1003  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आठवां  संशोधन  1988,  जो  31

 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 1004  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  दसवां  संशोधन
 1988,  जो  31  1988  के  भू  के  ९।जपत्र  मैं

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1005  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  दसवां  संभोधन  1980,  जो  3।
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  1006  में

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 संशोधन  1988,  जो  31  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में फ
 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1007  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  ग्यारहवां

 भारतीय  प्र  शारानिक  सेवा  नौवां  संशोधन  1988,  जो  3।
 1988,  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 1008  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संख्या  पहला  संशोधन
 1989,  जो  4  1989,  के  भास्त  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  ७5  म्रें  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1989,  जो  22  1989
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 शुरू  किए  जाने  के  बारे  में  वक्‍तंब्य

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिमूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  |  में
 प्रकाशित  हुए  थे

 में  ले  देखिए  संख्या  एल०  टौ०  7506/8  9]

 (2)  प्रशांसनिक  अधिकरण  1985  की  धारा  37  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 मध्य  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण  वाइस-चेयरमैन  और  सदस्यों  के  वेतन  तथा
 भत्तों  और  सेवा  की  संशोधन  1982,  जो  10  1989  के  भारत  के
 राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  टी०  7507/89  ]

 (3)  गृह  कल्याण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 गृह  कल्याण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकरे  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्यक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7508/89  ]

 लक्षद्वीप  प्रदेश  परिषद  और  कार्य-संचालंने  और  परामंशंदाताओं
 के  सोच  1988

 ग्ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  लक्षद्वीप  1988
 की  धारा  19  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  लक्षद्वीप  प्रदेश  परिषद्‌  और  कार्य-संचालन  तथा

 परामशंदाताओं के  साथ  1988,  जो  2  1988  के  लक्षद्वीप  राजपत्र  में  प्रकार्शित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 में  रखी  गई  ।  वेक्षिए  संख्या  एल०  टो०  7509/89  |

 भ०  प०

 राष्ट्रीय  आवास  बेक  द्वारा  गृह  ऋण  लेखा  योजना  शुरू
 किए  लाने  के  थधारे  में  वकक्‍तस्प

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंप्री  एडुआर्डो  :  भारत

 सरकार  द्वारा  1988  में  राष्ट्रीय  औयाते  बैक  की  स्थांपनो  की  गई  थी  ताकि  मकान  बनाने  के

 लिए  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  में  तेजी  लाई  जा  सके  और  इस  प्रक्रिया  को  दोषरहित  बनाया  जा
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 शुरू  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य
 किक

 सके  ।  यह  बैंक  एक  ओर  वतंमान  आवास  वित्त  संस्थाओं  को  मजबूत  बनाएगा  और  दूसरी  आवास

 ऋण  देने  के  लिए  नयी  संस्थाएं  बनाने  को  बढ़ावा  देगा  ।  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  समाज  के  कमजोर  वर्गो

 को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  की  स्कीमें  भी
 इन  उद्दे  श्यों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  बैंक

 मे  छोटी-छोटी  आवास  इकाइयों  के  लिए  ऋण  देने  के  प्रवाह  को  तेज  करने  का  निर्णय

 लिया  शुरू  बेंक  50,000  रुपये  तक  के  ऋणों  के  लिए  पुनवित्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करायेगा  ।

 इसके  जमीन  प्राप्त  करने  और  उसका  विकास  करने  के  लिए  सावंजनिक  आवास  एजेंसियों  के  ,

 लिए  धनराशियों  की  व्यवस्था  करने  के  साथ-साथ  बैंक  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  कि

 छोटे  प्लांटों/फ्लैटों  का  हिस्सा  75  प्रतिशत  से  कम  न  हो  ।  ;

 12.06  म्र०  १०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  ]

 सदन  को  याद  होगा  कि  28  1989  को  अपने  बजट  भाषण  में  वित्त  मंत्री  ने  इस  बात

 का  उल्लेख  किया  था  कि  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  अनुसूचित  वेंकों  क ेसहयोग  से  गृह  ऋण  खाता  स्कीम  शुरू
 करने  जा  रहा  आवास  बंक  ने  यह  स्कीम  तैयार  कर  ली  है  जिसमें  कम  से  कम  5  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  नियमित  रूप  से  बचत  करने  का  प्रावधान  है  ओर  इस  अवधि  के  बाद  स्कीम  का  अभिदाता  इस
 प्रकार  जमा  की  गई  कुल  बचत  राशियों  के  राशियों  पर  10  प्रतिशत  की  चकवृद्धि  की  दर  से  ब्याज

 गुणकों  में  ऋण  प्राप्त  करने  का  पात्र  होगा  ।  ऋण  की  रकम  कुल  बचत  राशियों  की  निकासी  के

 अलावा  होगी  ।  ऋण  की  राशि  40  वर्ग  मीटर  तक  निर्मित  क्षेत्र  के लिए  कुल  बचत  राशि  का  चार  गुना
 और  इससे  अधिक  निर्मित  क्षेत्र  क ेलिए  कुल  बचत  राशि  का  दो  से  तौन  गुना  होगी  ।  50,000  रुपये

 तक  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  जमा  दर  से  केवल  आधा  प्रतिशत  बिन्दु  अधिक  रखी  गई  है  ।

 यह  स्कीम  शहरी  और  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  क ेसभी  आय  वर्गों  के  लिए  एक  ही  होगी  ।  कोई
 जिसका  भारत  में  कहीं  भी  पहले  से  अपना  कोई  मकान  न  इस  स्कीम  में  शामिल  हो  सकता

 है  और  इसके  लिए  न्यूनतम  अंशदान  30  रुपए  मासिक  अथवा  360  रुपए  वा्थिक  होगा  ।  यह  स्कीः

 शुरू  में  अनुसूचित  बैंकों  के  माध्यम  से  चलाई  जाएगी  और  बाद  में  इसे  अन्य  आवास  वित्त  संस्थाओं  पर
 भी  लागू  कर  दिया  जाएगा  ।

 इस  स्कीम  का  उदं  विशेष  रूप  से  आवास  से  जुड़ी  बचतों  को  जुटाना  है  ।  बचत  की  राशियां
 किन्हीं  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  निकालने  दी  जाएंगी  ।  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  का  प्रस्ताव  है  कि  इस
 स्कीम  के  अन्तर्गत  इन  बचत  राशियों  का  उपयोग  आवास  बोर्डों  और  अन्य  सावंजनिक  एजेंसियों  द्वारा
 जमीन  प्राप्त  करने  और  उसका  विकास  करने  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  वास्ते  किया  जाय  ।  बैंक  इन
 एजेंसियों  को  इस  बात  के  लिए  राजी  करने  का  प्रयास  करेगा  कि  उनके  द्वारा  विकसित  प्लाटों  अथवा
 निर्मित  मकानों  के  आवंटन  में  ये  एजेंसियां  गृह  ऋण  खाता  स्क्रीम  के  अभिदाताओं  को  तरजीह
 देंगी  ।

 मैं  आपकी  अनुमति  से  सभा-पटल  पर  एक  टिप्पणी  रख  रहा  हूं  जिसमें  इस  स्कीम  का
 और  आगे  ब्यौरा  दिया  गया

 |  में  रखा  देलिए  संस्या  एल०  टी०  7510/89]
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 12.07  म०  प०

 नरोरा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  पहले  यूनिट  के

 चाल  हो  जाने  के  बारे  में  बकतठप

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परभाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  मुझे  संसद  के  माननीय

 *  सदस्यों  को  यह  बताते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  ने  12

 1989  को  10.40.45  बजे  क्रांतिकता  प्राप्त  कर  ली  हमारे  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  और
 “  आर्थिक  विकास  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  को  हमारी  योजनाओं  में  यह्‌  एक  और  महत्वपूर्ण
 चरण  मैं  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  और  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  विभिन्‍न  यूनिटों  के  उन  इन्जी

 तकनी  शियनों  और  अन्य  कामिकों  को  बधाई  देना  चाहूंगा  जिन्होंने  इस  उपलब्धि  में
 पा  ।  मैं  उद्योग  परामशंदाता  इंजीनिपरी  संगठनों  और  शेक्षिक  संस्थानों  के  उन  लोगों गगदान  >  म  .

 को  भी  बधाई  देना  चाहूंगा  जो  इस  कार्य  में  जुड़े  हुए  यह  उपलब्धि  इस  बात  का  एक

 और  सबूत  है  कि  हमारा  देश  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों
 के

 लिए  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  में

 स्वावलम्बी  है

 12.08  म०  प०

 आयकर  1989*

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  मैं  प्रस्ताव
 >  करता  हूं  कि आयकर  1961  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 आयकर  1961  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति

 दी  जाए  ।  !

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता
 — नमन  कक  न

 स०  प०

 आयकर  के  बारे  में  बकतव्य

 विश  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  मैं  आय-कर

 *दिनांक  1  3-3-1989  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  ,  में  प्रकाशित  ।
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 द्वारा  तुस्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  श्याख्यात्मक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हू  ।

 निप्म  377  के  अधोन  मामले

 पूर्णिया  में  पेयजल  को  गे  भोर  फमी  दूर  जाने-के-छिए-योजनाएं  शुरू  किए
 ॥  .

 जाने  हेतु  बिहार  सरकार  को  निर्देश  ओर  बित्तोय

 सहायता  बिए  जाने-की  सांग

 माधुरो  सिह  :  सभापति
 ।

 मैं  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  पूणिया  ||में

 के  पानी के  अज्ञाव|को  लेकर  सदन  मे  बोल  रही  हू  ।

 मैंने  हाल  ही  में  उक्त  क्षेत्र  का  विस्तृत  भ्रमण  किया  है  ।  सभी  क्षेत्रों  में  अभी  से  पानी  की

 नाई  व्याप्त  है  जबकि  ग्रीष्म  ऋतु  में  स्थिति  और  भी  गम्भीर  होने  की
 सम्भावना  है  ।  राज्य  सरकार  को

 इस  सम्बन्ध  में  निरन्तर  सूचित  करने  के  बाद  भी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 विश्व  बैंक  की  प्रोग्राम  आफ  ट्यूबवल  में  पूर्णिया  क्षेत्र  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 है  जबकि  हालात  को  गम्भी  रता  को  देथत  हुए  क्षत्र  को  इस  योजना  में  सम्मिलित  किया  जाना  न्यायोचित

 होगा  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजहां  पुरान  चापाकल  उनकी  मरम्मत  सम्बन्धी  फण्ड  को  स्थानीय  लोक

 स्वास्थ्य  विभाग  द्वारा  सही  ढग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 जिन  ग्र  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  का  अभाव  वहां  आगामी  ग्रीष्म  ऋषु  ही  पानी

 का  इन्तजाम  युद्ध  स्तर  पर  किया  जाना  आवश्यक  हू  ।
 संबंध

 मैं  केन्द्र  सरकार
 से  उपर्युक्त  सम्बन्ध  में  अनुराध  करना  चाहूंगी  कि  राज्य  सरकार  को  इस  संबंध

 में  समुचित  आदेश  दें  ।  साथ  ही  यदि  आवश्यक  हो  तो  और  अधिक  आथिक  सहायता  भी  करने  की

 कृपा

 उड़ीसा  को  फरक्‍्का  ओर  छुका  पतबिजली  परियोजना  से  अधिक  बिजली  को
 आपूर्ति  किए  जाने  की  भांग

 ]
 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  उड़ीसा  राज्य  में  पिछले  एक  दशक  से  बिजली  की  गम्भीर

 समस्या  है  और  पिछले  वर्ष  से  सांविधियः  तथा  अन्य  प्रतिबन्ध्च  लग्नाए  चालू  जल  बर्ष  के  दौरान  जल

 विद्युत  के  सामान्य  उत्पादन  और  मध्य  प्रदेश  विद्यत  एन०  ए०  एल०  सी०  ओ०  से  विद्युत  खरीद
 का  :000  मे०

 वा० की अनियन्त्रित आवश्यकता की तुलना में 543 मे० वा० का अनुमान लगाया गया है । 228



 22  1940  निग्रम  377  के  अधीन  मामले

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भरी  तथा  व्यापक  विद्युत  उद्योगों में  75%,  बड़े
 उद्योगों  मे ं50%  और  के  उपक्रमों  में  302,  और  सभी  उद्योगों  में  अधिकतम  उपयोग  प्रतिबन्ध
 6.0  म०  प०  से  10  म०  प०  तक  लागू  किए  ।  अतः  औद्योगिक  क्षेष  में  बिजली  में  और  अधिक  कटोती

 नहीं  होगी
 ।

 पूर्वी  क्षेत्र  मे ंफरक्का  और  छुका  में  स्थित  केन्द्रीय  परियोजना  से  राज्य  के  15%  गैर-निर्धारित
 बद्यत  जो  उड़ीसा  राज्य  को  सप्लाई  को  इस  बात  से  यह  विचार  करत  हुए  कि  वहा  विद्युत  की

 अधिकतम  कमी  की  तुलना  पूर्वी  क्षेत्र  के  सभी  राज्यों  से  राज्य  को  मध्य  प्रदश  तथा

 एफ०  आर०  ई०  बी०  के  विभिन्न  संघटकों  से  राज्य  बिजली  बोर  की  बिजली  की  बिक्री  दर  से  अधिक

 कीमत  पर  खरीदनी  पड़ेगी  ।

 मैंਂ  ऊर्जा  मंत्री  से  भिवेदन  करता  हूं  कि  शीघ्र  ही  उड़ीसा  राज्य  की  सहायता  करें  और

 फरक्का  ओर  छुका  जलविदय्ुत  परिय्रेजनाओं  से  अधिक  गैर-आबंटित  विद्युत  सप्लाई  जैसे  केरल  और

 कर्नादक  राज्यों  को  केन्द्र  के  अधिकार  गंर-आबंटित  कोटे  स  बिजली-द  दी  गई  है  ।

 बड़ोबरा  में  जहरीलो  शराब  के  सेबन  से  मरने  वाले:व्यक्तियों  के  परिधारों  को

 सहायता  पहुंचाने  के  लिए  प्रधानमंत्री  सहायता  कोष  से  बित्तीय

 सहायता  दिए  जाने  को  सांग

 श्री  रणजीत  सिह-फमयक्रवाड़  :  मैं  सदन  का  ध्यान  उस  घटना  की  ओर  दिलाना  मु

 हूं  129  व्यक्तियों  की  मृत्यु  यह  ग्रुजरात  की  सबसे  बड़ी  दुघंटना  है  जो  4  1989

 को  आधी  रात  को  गुजरात  मं  हुई  ।

 6  माल  तक  284  व्यक्ति  अस्पताल  में
 भर्ती  गए  जिन  में

 से  127  की  मृत्यु  95  को

 छुट्टी  दे
 दी  ग  ई  व्यक्तितयों  का  इलाज  हो  रहा  है  |  उन  पीड़ित  व्यक्तियों  में  स  अधिकतर  लोग

 बड़ोदरा  नगर  निगम  के  कर्मचारी  अथवा  सब्जी  बेचने  हैं  ।

 दर्मटम्रा  उस  हुई  जहां  शराब  के  अवेध  व्यापार  करने  वाले  गिरोह  ने  दंगे  किए  ।

 में  कडी  निषेध  नीति  के  बावजूद  ऐसी  घटनाएं  बार-बार  हुई  हैं  जिसमे  कई  वर्षों  स॑संब  ड़ों  धृस्षों  और

 महिलाओं  की  हत्या  हुई  वित्त  आयोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  राज्य  में  ओषधि  कानून  की  पुनरीक्षा  की

 जानी  चाहिए  ।

 पोड़ितों  को  जो  वित्तीय  सहायता  दी  गई  वह  नाममात्र  को  मेरा  नम्न  यह

 है  कि  पीढ़ितों  के  परिवारों  को  प्रधानमंत्री  के  सहायता  कोष  से-पर्याप्त  राशि  की  स्वीकृति  दे  दी  जाए  ।

 मैं  यह  निषेदन  भी  हूं  लिए  एक  समान  मद्च  निषेद  नीति  भी  तैयार  की

 जाए  ।

 बढ़तो  सड़क  युधंरनाओं  %।  के  लिए  में  सभो  प्रकार  सड़कों  फा
 किए  जामे  सांग

 भरी  कादम्बर  :  मैं  सरकार  का  ऐसी  सड़क  दुघंदनाओं  ओर
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 नोीषफा।तिा  5

 दिलाना  चाहूंगा  जो  राष्ट्रीय  राज्य  राजमार्गों  और  ग्रामीण  सड़कों  पर  यातायात  में  वृद्धि  होने

 के  कारण  होती  हैं  ।  भारी  बाहनों  की  संख्या  बढ़ने  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा  अन्य  सड़क  पर्याप्त

 नहीं  हैं  जिसके  कारण  बहुत  सड़क  दु्घटनाएं  हो  रही  हैं  ।

 यात्रा  करने  वाली  जनता  का  जीवन  सुरक्षित  रखने  के  लिए  हमारे  देश  की  सभी  वर्गों  की  सड़कों

 के  आकार  में  सुधार  किया  जाना

 केन्द्र  से घनराशि  के  आबंटन  के  सामले  में  जम्मू  ओर  कश्मोर  राज्य  को

 अन्य  पर्वोत्तर  राज्यों  तथा  हिसाअल  प्रदेश  के  बराबर

 लाए  जाने  को  मांग

 प्रोਂ  सेफहीन  सोज  :  जम्मू-कश्मीर  सरकार  को  केन्द्र  से  वित्तीय  आबंटन  न  केवल

 कम  है  किन्तु  ऋणों  और  अनुदानों  का  अनुपात  भी  राज्य  के  लिए  प्रतिकूल  है

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  जहां  उत्तर

 पूर्वी  राज्यों  और  हिमाचल  प्रदेश  को  90%  अनुदान  और  10%  ऋण  के  अनुपात  से  मिल  रहा

 कश्मीर  राज्य  को  70%  ऋण  और  30%  अनुदान  मिलता  है  ।

 यह  मामला  सार्वजनिक  वाद-विवाद  का  एक  मुद्दा  बन  गया  है  और  जम्मू-कश्मीर  की  जनता

 पूछती  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  को  जो  जम्मू-कश्मीर  राज्य  की  तुलना  में  अनेक  मामलों  में  आगे  है  क्यों
 90%,  राशि  अनुदान  में  जबकि  जम्मू-कश्मी  र  राज्य  ऋणों  के  भार  तले  दबा  रहे  ।

 केन्द्र  की ओर  से  पैसा  दिए  जाने  के  इस  तरीके  ने  जम्मू-कश्मीर  राज्य  की  अथेव्यवस्था  को  बुरी

 तरह  प्रभावित  किया  क्योंकि  काफी  बड़ी  राशि  मूल  धन  और  वाधषिक  योजना  आबंटन  से  &  प्राज  के
 रूप  में  समायोजित  द्वोती  परिणाम  यह  होता  है  कि  राज्य  सरकार  के  पास  मजदूरी  विधेयक  के

 अतिरिक्त  कुछ  भी  नहीं  रहता  है  और  विकास  के  लिए  सहायता  की  कोई  राशि  नहीं  रह  जाती

 अतः  यह  कोई  आश्चयं  की  बात  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  के  पास  बढ़ती  हुई  शिक्षित

 विद्युत  सड़कें  बनाने  और  उद्योग  विकास  आदि  की  सभस्याओों  को  सुलझाने  की  स्थिति  में

 नहीं  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  तो सामाजिक  तनाव  होना  ही  है  ।  यही  उचित  समय  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 आधिक  असंतुलन  दूर  करे  और  जम्मू-कश्मीर  राज्य  को  विकास  के  लिए  वित्तीय  आबंटन  के  सम्बन्ध  में

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  और  हिमाचल  प्रदेश  के  बराबर  लाए  ।

 बिसानों  को  समय  पर  और  नियसित  उड़ान  सुनिश्चित  किए  लाने  तथा  विमान
 यात्रा  में  सुरक्षा  सुनिश्चित  किए  जाने  को  सांग

 श्री  मल्‍लापल्‍लो  रामचमन  :  विमान  यात्रा  अब  ऐप्वर्य  नहीं  परन्तु  आवश्यकता  बन

 गई  है  ।  अतः  उड़ा  नों  में  विलम्ब  तथा  इनको  रहू  किए  जाने  से  भारी  हानि  होती  है  जिसकी  पूर्ति  नहीं  की

 जासकती  है  ।  उड़ानों  के  रह  किए  जाने  तथा  विलम्ब  के  कारण  जो  गड़बड़  हो  जाती  हैं  उससे  मिलने

 का  निर्धारित  रो  जगारी  अवसर  के  लिए  साक्षात्कार  सरकारी  काम  आदि  में  ऐसी  गड़बड़  हो

 जाती  है  जिससे  कि  यात्री  इस  महंगी  यात्रा  का  उद्देश्य  ही  पूरा  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि
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 कभी-कभी  बिना  किसी  महत्वपूर्ण  कारण  के  उड़ानें  रह  की  जाती  हैं  या  रोक  दी  जाती  हैं  ।  इसके  यात्रियों
 को  और  सुरक्षा  उपायों  को  समय  का  उचित  मूल्य  देकर  हमारे  देश  में  नागरिक  विमानन  प्रणाली  को
 समय  की  पाबन्दी  और  नियमित  सेवा  के  महत्व  को  समझने  की  आवश्यकता  है  ।

 अतः  मैं  माननीय  नागर  विमानन  मंत्री  से  निविदन  करता  हूं  कि  यात्रियों  की  सुनिश्चित  और

 सुरक्षित  ढंग  से  सेवा  करने  के  लिए  एक  व्यवहार्थ  कार्यक्रम  तैयार  करें

 12.19  म०  प्‌०

 सामान्य  चर्चा

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  11  अर्थात  1989-90  के  लिए  बजट  पर
 सामान्य  चर्चा  करते  हैं  ।  श्री  माधव  रेह्टी  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी
 :  सभापति  माननीय  कित्त  मंत्री  द्वारा  पिछली  28

 फरवरी  को  1989-90  का  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  उस  पर  विभिन्‍न  टिप्पणियां  की  गई  जिसे  अलग-अलग
 लोगों  ने  चुनाव  वर्ष  का  जनता  का  किसान  संरचानात्मक  संतुलित  बजट  आदि
 कहा  ।  महोदय  एक  बात  निश्चित  है|  इनमें  से  किसी  भी  वर्णन  की  ओर  ध्यान  न  देते  हुए  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  यह  एक  अनोखा  बजट  है---जो  अनेक  प्रकार  से  अनोखा  है  क्‍योंकि  यह  विपक्ष  की
 अनुपस्थिति  में  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 श्री  मुल्लापललो  रामचनलन  :  क्या  यह  हमारा  दोष  है  ?

 क्री  सी०  साधबव  रेड्डी
 :  मैं  किसी  के  दोष  नहीं  निकाल  रहा  मैं  केवल  तथ्य  बता  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  वह  ठीक  कह  रहे  यह  इनका  दोष  नहीं  यह  तो
 प्रधानमन्त्री  का  दोष  है  |

 क्री  बाई०  एस०  महाजन  :  सदन  भरा  हुआ  खाली  नहीं  था  ।

 क्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  मैंने  के  रिक्त  स्थानਂ  आप  ने  ठीक  से  नहीं  सुना  है  ।

 यह  इसलिए  विचित्र  है  क्योंकि  इसमें  अनेक  तत्वों  बाहरी  तत्वों  जिनका  न  केवल  इस  देश  के

 विकास  के  साथ  सम्बन्ध  है  परन्तु  अन्य  राजनीतिक  तत्त्वों  के  साथ  भी  सम्बन्ध  है  क्योंकि  यह  चुनाव  वर्ष

 3  और  जो  पार्टी  और  लोकप्रियता  प्राप्त  करने  के  लिए  है  ।  यह  एक  अनूठा  बजट  है  क्योंकि  इसमें  पहली
 बार  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  रोजगार  कार्यक्रमों  और  गरीबी  निवारण  कायंत्रमों  सम्बन्धी

 संकल्पों  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ।  जो  बजट  पहले  प्रस्तुत  किए  जाते  रहे  हैं  उनमें  कई  बातों  का

 घाटन  किया  जाता  था  सिवाय  उन  बातों  के  जिनका  रहस्योदघाटन  बजट  के  समय  किया  जाना  होता

 था  ।  शेष  परिव्ययों  के  वारे  में  सदन  के  सदस्यों  के  साथ  बजट  तैयार  करते  समय  विचार-विमर्श  किया
 से  खला  बजट  कहा  जाता  था  जिसका  आज  बहुत  से  यूरोपीय  देशों  में  प्रचलन  है  ।  इसे  अब जाता  था  ।  इसे  ।  का  चि

 तिलांजली  दे  दी  गई  है  |  इस  वर्ष  कोई  चच  नहीं  हुई  तथा  बजट  प्रस्तुत  करने  से  पूर्व  विपक्ष  या  सदन  के

 किसी  भी  सदस्य  से  कोई  सुझाव  आमंत्रित  नहीं  किए  गए  थे  ।
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 वित्त  मंत्री  ने  बजट  के  आधा  रभूत  उद्देश्यों  की  व्याख्या  करते  हुए  कहा  कि  ये

 आत्मनिर्भरता  और  सामाजिक  न्याय  से  संबंधित  है  ।  बजट  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  संमय  इन

 उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  मैं  इस  बात  की  जांच  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बजट  प्रस्ताव  किस
 सीमा  तक  इन  उद्देश्यों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  में  कामयाब  रहे  हैं  ।  पिछले  कुछ  क्यों  के  दौरान  बजट
 में  जो  परिवतंन  हुए  बेशक  मैं  उनके  लिए  वित्त  मंत्री  को  दोष  नहीं  देता  ।  किन्तु  सरकार  की  चौतियों
 को  जारी  रखा  गया  यद्यपि  वित्त  इस  लोक  सभा  के  कार्यकाल  में  चौथे  वित्त  मंत्री  किन्तु  यह
 आवश्यक  नहीं  है  कि  विगत  में  जो  कुछ  किया  गया  उसका  वर्तमान  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इससे
 पहले  कि  हम  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  किए  गए  वायदों  के  बारे  में  बातचीत  करें--मैं  उन  पर  बाद  में  बात
 करूंगा--मैं  उन  जटिल  समस्याओं  पर  आता  हूं  जो  आज  देश  के  समक्ष  हैं  बचत  की  घटती  दर
 की  भुगतान  शेष  की  खराब  संसाधनों  का  कम  राजस्व  व्यय  में  निर्बाध
 औद्योगिक  रुग्णता  की  घटनाओं  में  बृद्धि  तथा  आधथिक  विकास  का  रुक  जाना  ।  ये  ऋछुछ  ऐसे  पहलू  हैं
 जिनकी  ओर  आध्थिक  समीक्षा  रिपोर्ट  में  भी  ध्यात  आकपित्त  किया  गया  है  ।  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  वित्त

 मंत्री  कोई  भी  सुधारात्मक  कदम  उठाने  और  अर्थव्यवस्था  में  आयी  बिकृति  को  दूर  करने  में  असफल
 सटे  हैं  ।  बह  अपनी  नीतियां  तैयार  करने  में  अच्छी  फसल  और  कृषि  क्षेत्र  में  अच्छी  विकास  दर  का  लाभ
 उठाने  में  असफल  रहे  हैं  जो  फि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  अच्छा  आधार

 होता  ।

 तब  मैं  पिछले  वर्ष  के  बजट  भाषण  में  किए  गए  वायदों  पर  आता  हूं  जिनमें  से  अधिकांश  पर

 धल  जम  रही  थी  ।  इससे  पहले  कि  मैं  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  किए  गए  बायदों  तथा  दिए  गए  आश्बासनों

 की  वात  यह  जान  लेना  आवश्यक  है  कि  पिछले  वर्ष  किए  गए  बायदें  कि  सीमा  तक  पूरे  हुए  हैं  ।

 ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  अन्यथा  इन  वायदों  की  कोई  विश्वसनीयता  नहीं  एक  वायदा  लघु  उद्योग
 विकास  बैंक  बनाने  के  बारे  में  किया  गया  मैं  सरकार  से  पूछता  हूं  कि  इसका  क्‍या  हुआ  ।  इसके  बारे

 में  कुछ  सुनाई
 न  ड्टीं  लघु  उद्योगों  की  सहायता  के  लिए  एक  पृथक  बंक  स्थापित  किए  जाने  का

 विचार  था  ।  किन्तु  अब  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।

 राष्टीय  कृषि  ऋण  राहत  कोप  की  रथापना  की  जाती  थी  ।  यह  उन  किसानों  को  राहत  देने  के

 लिए  जिन्होंने  ऋण  लिए  हुए  थे  किन्तु  सूखे  की  परिस्थितियों  सहित  कई  कारणों  से  उन्हें  वापभ  करने लिए  अ  हु  ॥

 की  स्थिति  भें  नहीं  थे  ।

 तथा  भारतीय  रिजयं  इस  प्रकार  की  योजनाएं  आरम्भ  करने  में  राज्य  सरकारों  के

 मार्ग  में  आए  ।  जहां  तक  कि  ब्याज  की  दर  में  छूट  देने  जंसी  योजनाओं  पर  भी  आपत्ति  की  गई  और  उन्हें
 बन्द  वार  दिया  गया  ।  हमें  आशय  थी  कि  ऐसी  योजना  लागू  होगी  ओर  राज्य  सरकारों  के  लिए  किसानों

 द्वारा  सहकारी  समितियों  से  लिए  गए  ऋणों  पर  मूलधन  या  ब्याज  के  सम्बन्ध  में  कोई  राहत  देने  की

 जरूरत  नहीं  होगी

 औद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिए  मुद्रा  विनिगय  दरों  में  उत्तार  चढ़ाव  को  संरंक्षेण  देने

 की  योजना  का  क्‍या  हुआ  ।  रुपए  के  अवमूेल्यन  के  कारण  विशेषरूप  से  पूंजीगत  मौल  के  आयात  पर

 निर्भर  करने  वाली  परियोजनाओं  को  धक्का  लगा  है  क्यों  रुपयों  में  मंजूर  किए  जाते  हैं  और  जब

 बह  आयात  किए  जाने  वाले  उपस्करों  का  क्रयादेश  देते
 तो  यह  पाते  हैं  कि  दाम  बढ़  गए  हैं  और  जब

 तक  ऋण  की  राशि  बढ़ाई  नहीं  जाती  वह  मशीनें  आदि  नहीं  खरीद  सकते  ।  सरकार  कुछ  इस  किस्म  की
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 व्यवस्था  करना  चाहती  है  जिसके  अन्तर्गत  विनिमय  दरों  में  इस  प्रकार  होने  याले  परिवर्तन  को  किसी
 ऐजेन्सी  द्वारा  देखा  जाएगा  ।  अब  कठिनाई  यह  है  कि  कोई  भी  यहां  तक  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  भी  इस  जोखिम  को  नहीं  उठाना  आपने  ऐसी  योजना  की
 घोषणा  ही  क्‍यों  की  जिसकी  व्यवहारिकता  के  सम्बन्ध  में  आपको  सन्देह  था  ।

 te  कम  _  गण  न  अल3-+आएओ>$फ२एईआसोईइफअफसअक्‍इक्‍ड  है

 जहां  तक  स्टाक  एक्सचेंज  बोर्ड  ऑफ  इण्डिया  के  विधान  का  सम्बन्ध  है  इस  बोर्ड  का  गठन  अप्रेल
 1988  में  पहले  ही  हो  चका  बोर्ड  बन  गया  है  लेकिन  विधान  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  प्रारूप  विधान

 अब  विधि  मंत्रालय  से  वित्त  मंत्रालय  को  भेजा  जा  रहा  है  और  कल  की  रिपोर्ट  तो  यह  है  कि  विधि

 मंत्रालय  ने  प्रारूप  अस्वीकार  कर  दिया  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  इस  बजट  सत्र  के  दौरान  इस  सदन  में

 इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  कोई  आशा  नहीं  है।इस  बोर्ड  का  क्‍या  ?  यह  कुछ
 |  कर  रहा  है  ।  यह  केवल  पैसा  खर्च  कर  रहा  है  और  खाली  बंठा

 पं  कुछ  निश्चित  वायदे  बजट  भाषण  में  किए  गए  थे  और  इसके  अलावा  वित  मंत्री  श्री  नारायण
 दत्त  तिवारी  ने  कुछ  और  आश्वासन  भी  दिए  मैं  उन  आश्वासनों  पर  बाद  में  बातचीत

 किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  पांच  या  छह  ॒म॒दों  की  जो  घोषणा  की  गई  थी  उन  पर  कायंवाही
 करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ।

 मातनीय  प्रधानमन्त्री  ने  इस  सदन  को  कई  बार  यह  आश्वासन  दिया  है  और  दावा  किया  है  कि
 यह  सरकार  पिछली  किसी  भी  सरकार  से  तेज  काम  करती

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यह  विपरीत  दिशा  में  जा  रही

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी
 :  कया  सरकार  इसी  गति  से  काम  करना  चाहती  जब  आप  बजट

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  शुभ  अवसर  पर  इस  सदन  में  किए  गए  वायदों  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं
 तो  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  आप  दूसरे  वायदों  और  आश्वासनों  को  किस  प्रकार  पूरा  करेंगे 6,  711

 पिछले  वर्ष  बजट  प्रस्तत  करते  समय  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  उद्योगपतियों  को  कई  रियायतें  दी
 स्टैपल  फाईबर  नायलोन  और  दूसरे  उद्योगों  पर  उत्पाद-शुल्क  और  आयात-शुल्क

 पतें  दिया  जाना  शामिल  है  |  शुल्क  में  कमी  की  गई  है  और  उस  समय  वित्त  मन्त्री  ने  इस

 को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  यह  शुल्क  जो  कम  किए  गए  हैं  इनका  उद्देश्य  यह  है  कि  यह  लाभ

 उपभोक्ताओं  तक  पहुंचे  ।

 उन्हें  चेतावनी  जारी  की  कि  यदि  ये  रियायतें  पालिएस्टर  या  नायलोन  फैब्रिक

 उपभोक्ताओं  को  न  दी  गई  तो  वे  वापस  ले  ली  जाएंगी  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  यह  वायदा  किया
 ?  इन  रियायतों  की  घोषणा  के  तुरन्त  बाद  दाम  बढ़  गए  ।  तब  एक  प्रशन  पूछा  गया  और

 स्पष्टीकरण  दिया  गया  ।  पालिएस्टर  स्टेपल  फाईबर  के  बड़े-बड़े  निर्माताओं  ने  मन्त्रालय  को  बताया  कि

 पैट्रो-रसायन जैसे
 कच्चे  माल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  और  इस  वृद्धि  के  कारण

 निर्माताओं  के  यह  उपभोक्ताओं  को  दे  पाना  राभव  नहीं  है  ।  इस  स्पप्टीफरण  को  स्वीकार  कर

 लिया  गया  ।  मन्त्रालय  ने  यह  स्पष्टीकरण  मान  लिया  और  उत  गरीब  उपभोक्ताओं  के  लिए  कोई  आशा

 नहीं  रही  जिन्हें  आप  ये  रियायतें  देना  चाहते  थ  ।

 एक  अन्य  आश्वासन भी  दिया  गया  था  ।  यह  आश्वासन  किसानों  को  दिया  गया
 आश्वासन
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 यह  भा  किउन्हें  सस्ती  दरों  पर  उबंरक  मिलेंगे  क्योंकि  सरकार  74  प्रतिशत  की  व्यापार  कटोती  देगी  ।
 यहूँ  कहा  गया  था  कि  किसानों  को  सभी  प्रकार  के  उवरक--नाइट्रो  फास्फेट  उवंरक  तथा
 अन्य  सभी  किस्म  के  उर्वरक  सस्ती  दरों  वर  मिलेंगे  ।  यह  एक  प्रशंसनीय  कदम  हम  सब  बहुत  प्रसन्न
 ये  ।  किन्तु  क्या  हुआ  ?  घोषणा  के  तुरन्त  उबंरकों  के  निर्माताओं  द्वारा  सरकार  पर  यह  कहकर  दबाव
 डाला  गया  कि  उनके  लिए  यह  कटौती  उपभोक्ताओं  को  देना  कठिन  है  ।  अतः  अन्ततोगत्वा  सरकार  को
 दबाव  में  आकर  झकना  पड़ा  और  अन्त  में  यह  छूट  केवल  यूरिया  के  लिए  ही  रह  किसी  अन्य  उवंरब
 के  लिए  क्‍या  सदन  को  दिए  गए  आश्वासनों  को  पूरा  करने  और  कार्यान्वित  करने  का  यही  तरीका

 है  ?  उन  भावी  वायदों  का  क्‍या  होगा  जो  माननीय  वित्त  मंत्री  करने  जा  रहे  हैं  या  जो  उन्होंने  बजट  प्रस्तुत
 करते  समय  किए  थे  ?  इन  वायदों  की  क्या  मर्यादा  है  ?  इस  सदन  में  किए  गए  वायदों  की  क्‍या  मर्यादा

 यह  सरकार  की  मर्जी  है  कि  वह  इन्हें  पूरा  करे  या  न  करे  ?  यह  एक  गंभीर  स्थिति  है  जिसफ़ी  ओर  सरकार
 को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  सरकार  हमेशा  ही  यह  कह  सकती  है  कि  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  और  सरकार

 बहुत  जल्द  इस  बारे  में  विधान  तैयार  करके  एक  योजना  लाएगी  ।  मैं  यहां  एक  बाव  की  ओर  और  ध्यान

 दिल्लाना  चाहता  यदि  सरकार  ने  ब्योरा  तैयार  करने  में  एक  वर्ष  स ेअधिक  समय  लिया  और  यदि  इस  ब्यौरे
 और  औपचारिकता  के  कारण  सरकार  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  तो  मैं  यह  पूछता  हूं  कि

 यह  सरकार  किस  प्रकार  से  तेजी  से  काम  कर  रही  है
 ?

 मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  और  कई  मामलों  में
 तेजी  से  काम  कर  रही  है--जैसे  रक्षा  सौदे  करने  के  मामले  में--मैं  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  करूंगा  कि
 वह  किस  प्रकार  के  सौदे  कर  रही  जनता  तथा  अखबार  वालों  के  अधिकार  छीनने  के  लिए  कानन  पास
 करने  के  मामले  अन्य  कई  मामलों  में  जनता  के  अधिकार  छीने  जा  रहे  अधिकारों  को  राज्य  सूची
 से  समवर्ती  सूची  में  अन्तरित  किया  जा  रहा  ऐसे  कामों  में  कोई  देरी  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 उन  मामलों  में  सरकार  बड़ी  तेजी  से  काम  करती  है  ।  लेकिन  जब  इस  देश  की  जनता  की  बात
 आती  है  और  बायदों  को  पूरा  करना  होता  तो  महू  सरकार  उतनी  तेजी  से  काम  नहीं  करती  जितना यह
 दावा  करती  है  ।

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  यह  उल्टी  दिशा  में  तेजी  से  काम  करती  )

 थ्रो  सी०  माधथ  रेड्डी  :  अब  मैं  अधं-ध्यवस्था  की  स्थिति  के  प्रश्न  के  बारे  में  कहृंगा  जिसके  बारे
 में  विस  मन्‍्त्री  जी  बजट  पेश  करते  समय  पहले  ही  कह  चुके  हैं  !  उन्होंने  दावा  किया  था  कि  देश  की

 आधिक  स्थिति  काफी  अच्छी  तीन  वर्षों  के  सूखे  के  बाद  अर्थ-ब्यवस्था  में  सुधार  हुआ  है  और  इसमें
 तेजी  से  सुधार  हो  रहा  है  ।  1987  में  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  3.6%  था  जबकि  यह  भय  था  कि  यह
 1-2  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  लेकिन  वास्तव  में  यह  3.6  प्रतिशत  उन्

 नहों
 ने  यह  भी  दावा

 किया  कि  1988-89  में  अच्छे  मानसून  और  कृषि  उत्पादन  अच्छा  होने  के  कारण  बढ़कर  9%  तक

 पहंचेगा  और  पिछले  4  वर्षों  जिसमें  से  3  वर्ष  तक  सूखा  इसकी  औसत  विकास  दर  रही  ।

 ऐसे  लम्बे  चौड़े  दावे  किए  गए  हैं  ।  अनाज  के  मामले  में  उन्होंने  कहा  कि  वर्ष  1987-88  में  अनाज  का

 उत्पादन  केवल  1380  लाख  टन  था  और  1988-89  में  यह  बढ़कर  1660  लाख  टन  हो  गया  ।  मैं  इन

 आंकड़ों  के  बारे  में  विवाद  नहीं  कर  रहा  हूं--इसका  कारण  सरकार  द्वारा  प्रयास  करना  नहीं  अपितु
 विभिन्न  राज्यों  द्वारा  प्रयास  करना  है  क्योंकि  कृषि  उनके  कार्य॑-क्षेत्र  में  आता  है  तथा  इसका  कारण  अच्छा

 मानसम  भी  जिस  पर  आपका  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  बढ़कर  9  प्रतिशत  तक  पहुंच  गया  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  सातबीं  पंचवर्षीय
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 योजना के  अन्तिम  4  वर्षों  तक  लगातार  औद्योगिक  उत्पादन  की  औसत  विकास  दर  8  प्रतिशत  रही  ।

 किन्तु  महोदय  मुझे  खेद  है  कि  मैं  उनके  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  आंकड़ों  को  बहुत  ज्यादा  बताया
 गया  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  में  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  आंकड़े  कैसे  तैयार  किए  गए  इसका
 क्रारण  यह  है  कि  इसके  कई  स्रोत  हैं  ।  सरकार  केन्द्रीय  सांड्यकी  संगठन  और  अन्य  कई  संगठनों  पर

 निर्भर  मैं  भारतीय  रिजवं  बैंक  जैसे  सरकारी  संगठनों  और  अन्य  कई  संस्थानों  को  उदधृत  करने  जा
 रहा  हूं  ।  वे  समान  भाषा  नहीं  बोलते  ।  यह  भी  दावा  किया  गया  है  कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  विकास
 दर  5  प्रतिशत  होने  जा  रही  है  और  हमें  आशा  है  कि  हमें  यह  उपलब्धि  शीघ्र  ही  होगी  ।  इन  मामसों  में
 महत्त्वपूर्ण  बात  यह  देखना  है  कि  विकास  कैसा  है  क्‍योंकि  हम  यह  जानने  के  लिए  एक  ही  वर्ष  की
 विकास  दर  को  नहीं  देखते  कि  अर्थ-व्यवस्था  कैसी  है  क्योंकि  एक  वर्ष  इसकी  बिकास  दर  5%  होती  है  तो
 अगले  वर्ष  यह  कम  होकर  2%,  रह  जाती  है  और  अंततः  यह  देखना  ही  संगत  है  कि  5  वर्षों  या  10
 वर्षों  में  इसका  विकास  कसा  हुआ  यदि  आप  विकास  दर  की  प्रवृत्ति  जेसाकि  विभिम्न  अर्थ
 शास्त्रियों  ने  पता  लगाया  तो  यह  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  विकास  दर  कभी  भी  3.5%,  से  अधिक  नहीं

 जिसे  कि  विकास  दरਂ  कहा  जाता  है  ।  हिन्दू  क्कास  दरਂ  3.5  ही  रही  है  जंसाकि  एक
 अर्थ-शास्त्री  ने  कहा  मेरे  मित्र  ने  मुझे  बताया  है  कि  विकास  दरਂ  वाक्यांश  का  श्रगोस  श्रो०
 राजकृष्ण  ने  ही  पहली  बार  किया  था  ।  यदि  आप  इसकी  विकास  प्रवृत्ति  को  अर्थात  10-15  क्‍यों
 की  औसत  विकास  दर  को  तो  मुझे  संशय  है  कि  हमारी  अथं-ब्यवस्था  विकास  दरਂ  प्राप्त  करने
 की  स्थिति  को  पार  नहीं  कर  पाई  हे  ।

 घाटे  की  अथं-व्यवस्था  के  बारे  में  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  कहा  कि  उन्होंने  इस  देश  में  पहली
 बार  इस  बजट  में  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  की  प्रवुत्ति  को  बदला  उन्होंने  इस  प्रवृत्ति  को  कंसे  बदला
 है  ?  1988-89  में  कुल  घाटा  7,940  करोड़  रुपये  हुआ  था  और  अगले  वर्ष  अर्थात्‌  1989-90  में
 7,737  करोड़  रुपये  घाटा  होने  का  अनुमान  है  |  संशोधिक  आंकड़ों  के  अनुसार  1989-90  9-90  में  राजस्व
 घाटा  7,012  करोड़  रुपये  का  होगा  जबकि  1988-89  में  यह  11,030  करोड़  रुपये  था  ।  इसका  अर्थ
 यह  है  कि  राजस्व  घाटा  4,018  करोड़  रुपए  कम  हुआ  वित्त  मंत्री  ने  यह  दावा  किया  उन्होंवे  ऐसा
 कंसे  किया  ?  घाटा  4,0  8  करोड़  रुपए  तक  कम  कैसे  हो  गया  ?  क्या  इसका  कारण  कई  आर्थिक  उपाय
 क्या  सरकार  द्वारा  खर्च  कम  करने  के  लिए  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  उठाए  गए  कई  कदमों  की  वजह  से
 यह  संभव  हुआ  है  ?  वश  इसका  कारण  यह  है  कि  ब्षित्त  मंत्री  विभागों  को  इस  आज्नय  के  पत्र  लिक्षते  रहे  हैं
 कि  उन्हें  अर्थव्यवस्था  का  ठीक  बनाए  रखना  चाहिए  ?  क्‍या  कह  अनुभव  करते  हैं  कि  उन्होंने  अधंब्यवस्था
 को  वनाए  रखा  है  और  राजस्व  व्यय  में  कटोती  की  है  ?  क्‍या  इसका  कारण  यह  है  ?  यदि  वास्तव  में
 इसका  कारण  यह  है  कि  राजस्थ  में  कटौती  की  गई  है  तो  निश्चय  ही  मैं  वित्त  मंत्री  की  प्रशंसा
 करता  हूं  जिन्होंने  यह  दावा  किया  है  कि  उन्होंने  इस  प्रवृत्ति  को  ही  बदल  दिया  लेकिन  यह  आंकड़ों
 की  हे  रा-फेरी  है  |  हेरा-फे  री  इस  अर्थ  में  है  कि  यह  लक्ष्य  मुख्यतः  कुछ  निधि  को  तेल  समन्वय  समिति  के  प्ष
 एकाउन्ट  में  से  स्थानांतरित  करके  प्राप्त  किया  गया  इस  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  और
 ्॒रमाचारपत्रों  में  भी  इस  बारे  में  टिप्पणियां  की  मई  यहां  तक  कि  इस  सभा  में  भी  कई  बार  और  आज

 भी  विपक्षी  सदस्यों  ने  थट्ध  मामला  उठाया  और  वित्त  मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाते  का  भी
 प्रयास  किया  ।

 तेल  पूल  एकाउन्ट  क्या  माननीय  बित्त  मंत्री  ने  जो  स्पष्टीकरण  दिया  उसमे  हम  संतुष्ट है  ०
 नहीं  हैं  ।  स्पष्टीकरण  की  जो  एक  प्रति  उन्होंने  अध्यक्ष  महोदब  को  दी  है

 वह  हमारे  लिश भी  तेल
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 समन्वय  समिति  के  तेल  पूल  एकाउन्ट  में  से  2300  करोड़  रुपए  का  स्थानांतरण  सरकार  के  गैर-कर
 राजस्व  लेखे  में  करने  से  यह  अन्तर  सामने  आया  लेकिन  सरकार  का  यह  काम  कंसे  उचित  है  ?  वित्त
 मंत्री  का  कहना  है  कि  तेल  समन्वय  समिति  अपनी  आवश्यकताओं  से  ऑ

 जमा  रखती  है  ।  फालतू  राशि  के  बारे  में  किसने  पता  लगाया  किसने  यह  घोषणा  की  है  कि  यह्‌
 राशि  उनकी  वास्तविक  आवश्यकता  के  अतिरिक्त  है  और  समिति  को  इस  राशि  की  जरूरत  नहीं  है  ?

 इस  राशि  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  विक्रय  मूल्य  और  तेल  कम्पनियों  को  अनुज्ञे  य  मूल्य  के  बीच  के  अन्तर

 को  भी  जोड़ा  जाता  है  ।  इसका  उद्देश्य  यह  देखना  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जब  भी  तेल  के  मूल्य

 बढ़ें  इसे  इस  आशय  से  राजसहायता  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जाए  कि  देश  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  के
 उपभोक्ताओं  को  ये  उचित  मूल्य  में  प्राप्त  हो  सर्क  |  इसका  मुख्य  उद्देश्य  यही  है

 लेकिन  भारत  सरकार  अपने  ही  कारणों  से  खुदरा  मूल्यों  को  बढ़ाती  रही  वर्ष  दर  वर्ष

 पैड्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  ।  उस  समय  विपक्ष  ने आवाज  उठाई  और  कहा  कि  यह

 इसलिए  उचित  नहीं  है  क्योंकि  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  गिर  रहे  हैं  और  आप  इनके

 मुल्य  बढ़ा  रहे  यह  उचित  नहीं  है  ।  इसका  उहूं  श्य  केवल  इसका  भंडारण  करना  और  यह  देखना  है  कि
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अतिरिक्त  मूल्यों  को  राशि  में  से  राजसट्डायता  देकर  प्रा  किया  जा  सके  ।  किन्तु
 सरकार  ने  तब  यह  स्पष्टीकरण  दिया  और  कहा  कि  ऐसा  नहीं  क्योंकि  कुछ  लप्गत  बढ़  रही  है  तथा
 इस  तथ्य  को  देखते  हैं  कि  हम  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  प्रयोग  को  हतोत्साह  करना  हम  कीमतों  में

 वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।

 ऐसा  पिछले  10  वर्षों  से  हो  रहा  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसा  आगामी  कई  वर्षों  तक  चलेगा
 अर्थात्‌  सरकार  अपने  उद्देश्यों  की  पूति  के  लिए  पैट्रोलियम  पदार्थों  के उपभोक्ता  मृल्य  को  बढ़ाती  रहेगी  ।
 यदि  सरकार  महसूस  करती  है  कि  इस  पूल  लेखा  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  तो  इस  लेखे  को  समाप्त  कर
 दीजिए  ।  अपने  यह  लेखा  क्‍यों  रखा  हुआ  है  ?  इसका  क्‍या  उदंश्य  जब  सरकार  की  नीति  संकट
 के  समय  यह  निधि  एकत्र  करने  की  जेसाकि  1975  में  यह  पूल  निधि  शुरू  करते  समय
 सोचा  गया  और  अब  जब  वंसी  होने  वाली  नहीं  है  तब  यह  निधि  बनाए  रखने  का  क्‍या
 अर्थ  है  ?  उस  राशि  को  मत  रखिए  और  इस  फालतू  एकाउन्ट  को  वेसे  ही  मानिए  जैसाकि  खाद्य
 तेलों  के  मामले  अपने  लेखे  को  मानते  हैं  ।  चूंकि  आप  खाद्य  तेल  का  आयात  कम  मूल्य  पर  करके  उसे

 बहुत  ऊंचे  मूल्यों  पर  बेच  रहे  आप  बहुत  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  और  आप  उस  मुनाफं  को  राजस्व
 मान  रहे  निश्वय  ही  आप  वही  कर  रहे  हैं  ।  इसी  तरह  आप  बिना  ऐसी  राशि  के  यहां  भी  व॑सा  ही
 कर  सकते  तब  सरकार  का  दरादा  बहुत  स्पष्ट  हो  जाएगा  ।  सरकार  का  इरादा  यह  होगा  कि  भविष्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  का  भारत  में  उपभोक्ता  मूल्यों  से अधिक  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  होगा  ।  यदि  आप
 समझते  हैं  कि इस  तरह  का  कथन  सत्तारूढ़  दल  को  पसंद  नहीं  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता  लेकिन
 सयाल  यह  है  कि  यही  वास्तविकता  सरकार  की  वतंमान  नीति  के  अनुसार  निधि  से  कोई  उद्देश्य  परा
 नहीं  होता  ।  यदि  यह  निधि  बनी  रहती  है--और  यह  बनी  रहती  चाहिए--तो  पैट्रोलियम  दों  के
 खुदरा  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  होनी  चाहिए  ।  भविष्य  में  और  वृद्धि  नहीं  की  जानी  चाहिए  तेल  पूल  लेखे
 में  संचित  भारी  राशि  के  कारण  भी  इनके  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  जरूरत  नहीं  पड़नी  चाहिए  ।  इस
 बारे  में  बहुत  कम  लोग  जानते  हैं  |  लेकिन  अब  पोल  खुल  चुकी  है  ।  हम  जानते  है  कि  आपके  पास  कितनी
 फालतू  राशि  है  ।  लेकिन  मुद्दा  यह  क्या  किसी  व्यक्ति  ने  या  सरकार  के  अलावा  किसी  अधिका
 भारत  के  महालखा  परीक्षक  या  किसी  अन्य  स्व॒तन्त्र  अधिकारी  यह  कहा  है  कि  ये  निधि  फालतू  हैं  ?

 यदि  उन्होंने  ऐसा  कहा  बात  समझ  सकता
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 आप  देखिए  कितनी  गड़बड़  की  गई  सर्वप्रथम  राशि  ली  गई  ज॑ंसे  कि  उनके  पत्र  में  बताया
 गया  है  :---

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जमा  लेखे  से  2,300  करोड़  रुपए  स्थानांतरित  किए

 यह  राशि  जमा  कराई  जा  रही  है  ।

 4/००००००००५  सरकार  के  अंशदान  में  ।

 यह  राशि  सावंजनिक  निधि  में  से  पूंजी  बजट  पूंजी  लेखे  में  से  राजस्व  बजट  में  डाली  जा
 सकती  है  |  यदि  आप  इसे  पूंजी  बजट  में  डालना  चाहते  हैं  तो  इसी  में  डाल  दीजिए  ।  उस  दशा  में  जब
 भी  आवश्यकता  हो  आपको  वह  राशि  उस  निधि  में  डालनी  होगी  ।  लेकिन  आपने  वेसा  नहीं  किया  है  ।
 आप  इसे  सीधे  ही  राजस्व  प्राप्ति  फे  रूप  में  ले  रहे  क्या  आपका  इसे  राजस्व  प्राप्ति  के  रूप  में  लेना
 न्यायोचित  है  ?  जिस  तरह  से  आपने  ये  आंकड़े  स्पष्ट  किए  आप  उन्हें  हमेशा  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  ।
 नौकरशाही  आपको  बतायेगी  कि  आपको  इन्हें  कैसे  स्पष्ट  करना  चाहिए  और  इसमें  चालाकी  तो  हमेशा
 की  जा  सकती  है  ।  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  जब  ये  लेखे  भारत  के  महालेखापरीक्ष  क  के  समक्ष  पेश  किए
 जाएंगे  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  पर  एक  लेखापरीक्षा  पैरा  अवश्य  देंगे  परन्तु  इसमें  काफी  दे

 हो  सकती  है  क्योंकि  महालेखाप  रीक्षक  तो  लगभग  तीन  वर्ष  बाद  ही  इसकी  परीक्षा  करेंगे  ।  ऐसे  मामलों  में
 विपक्ष  की  मांग  है  कि  जब  कभी  आप  ऐसे  सख्त  कदम  उठायें  तो  आप  पहले  अर्थात्‌  लेबों  में  अन्तरण
 करने  से  पहले  भारत  के  महालेखापरीक्ष  क  से  परामर्श  कर  लें  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  तब  तो  वे  चालबाजी  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 श्रो  सी  ०  माधव  रेड्डी  :  जी  ऐसी  कई  चालाकियां  हैं  जो  देंश  और  विपक्ष  के  साथ  खली  जा
 रही  मैं  उनमे  से  कईथों  का  पर्दाफाश  करना  चाहूंगा  |  यह  बात  विपक्ष  के  ध्यान  में  आयी  है  और
 जिसके  बारे  में  एक  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  लम्बित  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सभा  में  इस  विषय  पर
 चर्चा  होगी  ।  हम  सरकार  को  इस  प्रकार  चालाकी  से  किए  गए  हेर-फेर  से  बचकर  जाने  नहीं  देंगे  जोकि
 एकदम  अवैध  है  |  यह  तो  आंकड़ों  का कोशल  है  ।  इस  वर्ष  कम  घाटा  दिखाना  न्यायोचित  नहीं  बास्तव

 में  यह  7,337  करोड़  रुपए  का  जो  घाटा  इसमें  हमें  2,300  करोड़  रुपए  जोड़ने  पड़ेंगे  और  फिर  यह

 वास्तविक  घाटा  होगा  ।

 दूसरी  मद  जिसने  आंकड़ा  बढ़ाया  है  500  करोड़  रुपए  है  जिसे  आपने  सरकारी  क्षेत्र  से  अपेक्षित

 लाभांश  के  ऋण  के  रूप  में  लिया  आपने  सरकार  को  भुगतान  किए  जाने  वाले  अनिबाय॑  निम्नतम

 लाभांश  का  निर्धारण  किया  यह  अच्छा  तिद्धांत  है  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  जब  हमने  बहुत  पहले  ब्रिटिश

 काल  में  सामान्य  निधि  में  वर्ष  दर  वर्ष  रेलवे  के  लाभांश  की  भुगतान  की  बात  कही  थी  तो  उन  दिनों

 स्थिति  भिन्‍न  आज  यदि  आप  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयों  को  रेलवे  के  समान  समझते  हैं  तो  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  जिस  तरीके  से  आप  यह  कर  रहे  हैं  वह  गलत  है  क्‍योंकि

 क्रह  सकते  हैं  कि  ग्रह  वह  निम्नतम  लाभांश  है  जिसका  उन्हें  भुगताव  करना  है  ।  लाभांश

 आपका  है  ।  जब  कभी  कोई  सरकारी  कम्पनी  लाभांश  घोषित  करती  है  तो  चूकि  सरकार  का  कम्पनी

 की  इक्विटी  के  मालिक  होने  के  नाते  लाभांश  लेने  का  अधिकार  है  तो  आपको  लाभांश  लेने  से  कौन

 है  क्योंकि  हमारी  ही  पूंजी  सरकारो  क्षेत्र  में  लगी  यदि  वे  लाभ  कमाते  तो  वे  लाभांश

 आप  यह  नहों
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 वितरित  करेंगे  ।  आपका
 लाभांश  पर  अधिकार  परन्तु  ८्ह  कहता  कि  कम  से  कम  लाभांश  निर्धारित

 किया  जाये तो  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि आप  इसे  कर  कंसे  सकते  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह
 उस  विषयों  में  से  एक  है  जिसकी  आपने  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयों  के  साथ  समझ्नौता  ज्ञापन में  चर्चा  की

 जिस  पर  आपने  हस्ताक्षर  किए  हैं  या  जिस  पर  आप  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयों  के  साथ  हस्ताक्षर
 करने  जा  रहे  यदि  आपने  ऐसा  किया  है  तो  मुझे  विश्वास  है

 कि
 कई  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयों  ने

 इसका  विरोध  किया  होगा  या  कहा  होगा  कि  यह  ऐसी  बात  है  जो  न्यायोचित  नहीं  है  और  सही  नहीं

 यह  अच्छा  होगा  यदि  सरकारी  क्षेत्र  को  इका  लाभांश  वास्तव  में  ।  7  किया

 इकाईयों  द्वारा  किया  जाये  जो  लाभ  कमा  रही  हैं  और  उन  लाभांशों  को  सरकार  द्वारा  विनियोजित  किया

 कक  3  ee  जलन  आज  बल

 या  जाए  एसा

 जहां  तक  घाटे  की  बात  है  छठी  योजना  का  घाटा  केवल  11,000  करोड  रुपए  का  था  और

 सातवीं  योजना  में  घाटा  27,000  करोड़  रुपए  हो  राजरव  घाटा  1979-80  से  हर  वषं  14

 शत  की  औसत  दर  से  बढ़ा  परन्तु  वास्तविक  वाधिक  राजस्व  प्राप्तियां  11  प्रतिशत  से  बढ़ी  ।  जी०  डी०

 पी०  का  प्रतिशत  घाटा  1980  में  0.6  प्रतिशत  से  बढ़कर  1987  में  2.5  प्रतिशत  हो  गया  ।  नौवें  बित

 आयोग  ने  विशेषरूप  से  इसके  चेयरमन  श्री  साल्बे  ने  सरकार  को  सचेत  किया  है  कि  इतने  अधिक  घाटे

 से  सरकार  के  लिए  कीमतों  पर  रोक  लगाना  मुश्किल  हो  जाएगा  और  उन्होंने  भविष्यवाणी  क

 1995  तक  घाटा  लगभग  50,000  करोड़  रुपए  तक  बढ़  सकता  उन्होंने  एक  शून्य  घाटा  ब

 गव  दिया  था  ।  यदि  आप  अभी  से  शून्य  घाटा  बजट  के  विचार  को  नहीं  मानेंग  तो  1995

 लिए  शून्य  घाटे  वी  स्थिति  पर  पहुंचना  कठिन  हो  जाएगा  जोकि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य
 है  तथा  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  भी

 प्रकार ष्थ्ठ

 जहां  तक  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति  और  कीमतों  का  प्रश्न  वित्तीय  घाटा  इसका  प्रत्यक्ष  कारण
 है

 ।  आज  मुद्रास्फीति  और  कीमतों  की  क्या  स्थिति  है  ?  मुद्रास्फीति  की  दर  1979-80  की  2।
 शत  की  तलना  में  1987-88  में  10.6  प्रतिशत  तक  सीमित  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  दावा  किया
 हैं  कि  1979-80  एक  अन्य  सूखा  वर्ष  था  जोकि  पिछले  सूखा  वर्ष  से  बदतर  नहीं  था  |  इस  बात  को
 जांचन  के  लिए  कोई  मानक  नहीं  हैं  कि कौन  सा  वर्ष  बदतर  हो  सकता  है  कि  दोनों  ही  वर्ष  इसकी
 प्रचण्डता  समान  रही  हो  ।  परन्तु  उन्होंने  जो  बात  कही  थी  वह  यह  थी  कि  यह  1979-80  मे  21
 शत  था  ।  अब  यह  पिछले  वर्ष  कम  होकर  10.6  प्रतिशत  आ  गया  और  इस  वर्ष  यह  5  प्रतिशत  से  नीचे

 चला  गया  में  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि  ये  आंकड़े  कैसे  प्राप्त  किए  गये  हैं  और  किसने  ये  आंकड़े
 दिए  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने.स्वयं  कहा  है  कि  यदि  आप  इस  वर्ष  के  11  महीनों  के  औसत  घाटे  की

 गणना  करें  तो  यह  आंकड़ा  लगभग  9  प्रतिशत  बैठता  यह  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  गणना  केवल
 एक  महीना  शेष  रह  रहा  मैं  नहीं  समझता  कि  एक  महीने  में  इतना  अन्तर  आ  जायेगा  कि  मुद्रास्फीति

 कम  होकर  5  प्रतिशत  तक  आ  जायेगी  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  की  गई  11  महीनों  की  औसत  मासिक
 के  अनसार  म॒द्रास्फीति  9  प्रतिशत  तक  है  ।  जहां  तक  थोक  मूल्य  में  बढ़ोत्तरी  के  औसत  स्तर  का  सम्बन्ध
 *  1987-88  में  यह  6.9  प्रतिशत  है  और  1988-89  में  यह  7.3  प्रतिशत  इस  यह  बढ़ी

 ।  जहां  तक  उपभोवता  मूल्यों  की  वात  1987-88  7-88  में  यह  9.0  प्रतणत  है  तथा  ।  में  पह

 .4  प्रतिशत  ये  आंकड़े  भारतीय  रिजव॑  बैंक  द्वारा  दिए  गये  कमी  कहां  आयी  बिन्दुवार
 आधार  पर  थोक  मूल्य  सचकांक  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बँक  के  आंकड़ों  में  1986-87  में  5.3  प्रतिशत

 के  मुकाबले  10.6  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  दर्शावी  गयी  पैसे  की  सप्लाई  में  तीब्र  वृद्धि  के

 स्वरूप  पिछले  दशक के  दौरान  थोक  मूल्य  में  8  प्रतिशत  को  औसत  वृद्धि  हुई  चालू  वर्ष  के  प्रथम

 wo
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 आठ  महीनों  में  पैसे  का  भण्डार  पिछले  साल  की  इसी  अवधि  में  21207  करोड़  रुपए  के  मुकाबले  वढ़कर
 24179  करोड़  रुपए  हो  गया  पैसे  की  सप्लाई  में  15  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  भारतीय  रिजबं
 बैंक  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  15  प्रतिणत  की  यह  बद्धि  और  पिछले  अधिक  भगतान  से

 |  में  और  वद्धि  होगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  बजट  का  कीमतों  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बजट  से  पहले  की  मूल्य  वृद्धियों  के कारण  इस्पात  आदि के  निर्धारित  मूल्यों  में  वृद्धि  से
 सभी  वस्तुओं  के  लिए  1988-89  के  पहले  संप्ताह  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  पिछले  वर्ष  की  उसी
 अबधि  के  417.6  के  मुकाबले  बढ्ष्कर  439.3  हो  गया  अप्रैल  1989  के  दौरान
 औसत  पिछले  वर्ष  के  403.1  के  मुकाबले  432.6

 इसकी  प्रवृत्ति  स्पष्ट  जहां  तक  कीमतों  की  बात  कोई  मन्दी  नहीं  कीमतें  बढ़  रही  हैं
 तथा  स्वयं  माननीय  विक्त  मम्त्री  ने  कौमतों  के  बढ़ने  पर  चिन्ता  जाहिर  की  खाद्यान्न  की  कीमते  बढ़ी
 हैं  ।  यह  सबसे  अधिक  चिन्ताजनक  बात  है  |  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  इस  वर्ष  बहुत  अच्छी  फसल  हुई

 खाद्यान्न  की  कीमतों  विशेषरूप  से  दाल़ों  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई  दालों  की  कीमतें  आसमान
 छ  रही  हैं  यह  हर  व्यक्ति  जानता  है  और  आधिक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  ने  भी  इसको  स्वीकार  किया

 वित्त  सचिव  ने  अपने  बजट  के  बाद  के  प्रेस  साक्षात्कार  में  प्रेस  से  बोलते  हुए  दावा  किया  कि
 बजट  प्रस्तावों  का  प्रभाव  कीमतों  पर  ज्यादा  नहीं  यह  केबल  0.3  प्रतिशत  ही  क्योकि
 इस  वर्ष  लगभग  1200  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  करों  के  जोड़े  जाने  से  ज्यादा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  लेकिन

 मुद्दा  यह  है  कि  अकेले  कर  राजस्व  ही  कीमतों  को  आगे  नहीं  7337  करोड़  रुपये  के  वित्तीय
 घाटे  के  कारण  कीमतों  का  क्या  होगा  जोकि  निश्चित्त  रूप  से  बहने  बाला  यह  घाटा  दिखाए  गए

 घाटे  से  कहीं  अधिक  होगा  ।  यहो  कारण  है  कि  आज  भी  हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  इस  वर्ष  भारतीय

 रजवं  बेंक  द्वारा  भारत  सरकार  को  कितना  रुपया  उधार  दिया  हुआ  वास्तविक  घाटे  का  तो  हमें
 तब  पता  चलेगा  जब  हम  31  मार्च  को  भारतीय  रिजवं  बेंक  क ेऋण  की  बाबत  जानेंगे  और  यह  भी  कि
 इस  वर्ष  हम  पर  भारतीय  रिजवं  बैंक  का  कितना  बकाया  यह  अप्रैल  माह  में  पता  चलेगा  ।  यही
 वास्तविक  घाटा  होगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  जो  7337  करोड़  रुपए  पर  निर्धारित  किया

 हुआ  है  वह  और  बढ़ेगा  ।  इसमें  पिछले  अनुभव  के  कारण  संवेह  नहीं  है  ।  इन  उच्च  घाटों  के  सं  चयी  प्रभाव
 से  कीमतें  निश्चित  रूप  से  और  बढ़ेगी  ।

 मैं  गैर-योजना  व्यय  की  बात  करता  हूं  जोकि  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  तोड़ने-म  रोडने
 एक  और  कारक  है  |

 सभापति  महोदब  :  मैं  आपको  केवल  याद  दिला  रहा  हूं  कि  आप  पहले  ही  40  मिनट  ले  चुके  हैं
 जबकि  आपकी  पार्टी  को  कुल  45  मिनट  मिले  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  मैं  वाद-बिवाद  की  शुरूआत  कर  रहा  हूं  ।  मुझे  कम  से  कम  एक  घंटा

 लेना  यह  बात  शुरूआत  करने  वाले  पर  लागू  नहीं  होती

 सभापति  महोदय  :  मैं  केवल  आपको  याद  दिलाना  चाहता  बस  ।

 प्रो०  मघ  बंडबते  :  आप  यह  सत्तारूढ़  दल  के  समय  में  से  ले  सकते  हैं  ।

 सभापति  भहोदय  :  वशर्तें कि  वे  सहमत  हों  ।  आपके  समय  में  से  क्यों  नहीं  ?
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 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  वस्तुतः  काय॑  मंत्रणा  समिति  द्वारा  दिए  गए  समय  की  कोई  औचित्यता

 नहीं  है  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  15  घंटे  रखे  थे  और  हमने  रेल  बजट  पर  18  घंटे  लगाए  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  पूंजीगत  लेखे  से  समय  को  राजस्व  लेखे  में  अन्तरित  कर  लें  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  गैर-योजना  खर्चे  में  असामान्प्र  रूप  से  वृद्धि  भारतीय  वित्त
 पद्धति  के  लिए  एक  चिन्ता  की  बात  और  यह  विषय  वस्तु''***ਂ

 सभापति  महोदय  :  श्री  क्या  आप  इसे  अभी  समाप्त  करना  चाहते  हैं  या आप  इसे  मध्याह्न
 भोजनावकाश  के  उपरांत  जारी  रखना  चाहेंगे  ?

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  आज  कायं  मंत्रणा  समिति  के  सिफारिश  के  अनुसार
 मध्याह्न  भोजनावकाश  के  समय  को  समाप्त  कर  दिया  गया  और  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  भी  कर
 लिया  गया

 सभापति  महोदय  :  सभा  को  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  तब  यह  निर्णय  आप  पर

 सभापति  महोदय  :  हम  लोग  मध्याह्ल  भोजन  के  बाद  दो  बजे  पुनः  मिलेंगे  :

 1.00  भ्ा०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.00  बजे  स०  प०  तक
 के  लिए  स्थगित  हुई  ॥

 2.06  म०  प०

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक-सभा  2.06  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  4

 सामान्य  चर्चा--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माधव  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  संरचनात्मक  असंतुलन  के  बारे  में  कुछ  कहने  के  पहवूँ
 जिसके  बारे  में  मैं  अपने  प्रात:काल  के  भाषण  में  बतला  रहा  मैं  बजट  में  किये  गये  आबंटन  के  बारे  भे
 कहना  चाहूंगा  ।  लेकिन  इससे  भी  पहले  मैं  वित्त  मंत्री  के  उन  वादों  और  विश्वासों  पर  एक  टिप्पणी  करना

 चाहूंगा  जिन्हें  पूरा  नहीं  किया  गया  है  और  जिसे  मैं  सुबह  कहना  भूल  गया

 मेरे  पत्रकार  दोस्तों  ने  अभी  मुझे  याद  दिलाया  था  कि  कुछ  समय  पहले  सभा  पटल  पर  श्रमजीवी
 पत्रकारों  को  पेंशन  देने  की घोषणा  की  थी  और  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  ये  श्रमजीवी  पत्रकार
 अपनी  बौद्धिक  मेहनत  से  देश  के  उत्थान  में  सहयोगी  रहे  हैं  इसलिए  उनके  लिए  पेंशन  योजना  को  लाग्रू
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 करना  होगा  ।  उस  योजना  का  कया  हुआ  मुझे यह  नहीं  पता  क्योंकि ह  योजना  को  देखा  ही  नहीं
 शायद  सरकार  उसके  बारे  में  भूल  गयी  होगी  या  शायद  उसने  श्रमजीर्य  े

 की  उपेक्षा  कर  अपना  विचार  बदल  दिया  है  क्‍योंकि  सत्तारूढ़

 हो  सकते  ।

 शली  के०  एस०  शराब  :  तो  क्या  आप  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  वे  आपके  लिए
 उपयोगी  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड॒डी  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  जहां  तक  बजट  आबंटन  का  प्रश्त  तो  कुछ
 नये  करों  और  अतिरिक्त  करों  के  बारे  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  यह  1287  करोड़  रुपये  का

 होगा  ।  यह  कतिपय  समायोजनों  और  नये  करों  के  कारण  हुआ  है  ।  मैं  इस  विषय  के  ऊपर
 बाद  में  आऊंगा  ।

 सरकार  के  अनुसार  पिछले  साल  कर  की  अदायगी  बहुत  अच्छी  रही  है  जबकि  अनुमानित  कर
 प्राप्ति  में  लगभग  776  करोड़  रुपये  की  ही  वृद्धि  हुई  है  ।

 यह  वृद्धि  बहुत  कम  है  क्योंकि  विगत  सालों  में  हमें  ज्यादा  कर  प्राप्ति  हुई  थी  ।  ऐसा  संभवतः
 इसलिए  हुआ  क्योंकि  हमने  करों  की  वसूली  में  अपने  प्रयास  को  कम  कर  दिया  ।

 लगभग  एक  हजार  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  तो  केवल  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  ही  करीब
 15,000  करोड़  बक'या  रुपयों  के  मामले  न्यायालय  में  विचाराधीन  इस  बकाया  राशि  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।  केवल  छोटे  लोगों  को  पकड़ने  के  लिए  छापे  मारे  जाते  हैं  कबक्ति
 बढ़े  लोग  इससे  साफ  बच  निकलते

 कर-कानूनों  खासकर  प्रत्यक्ष  कर  को  आसान  बनाने  के  लिए  किए  गये  अनेक  उपायों  का  जहां
 तक  सम्बन्ध  ये  उपाय  प्रत्यक्ष  करों  को  आसान  और  युक्तिपूर्ण  बनाने  के  बदले  ये और  भी  जटिल  बन
 गये  जिसके  फलस्वरूप  हमें  कर-काननों  में  दो  हफ्ते  पूर्व  ही  संशोधन  करना  पड़ा  है  |  इसी  नियण
 एक  विनियमों  से  भी  करों  की  चोरी  के  लिए  बहुत  मौके  मिलते  साथ  ही  यह  अधिकारियों  की  संलुष्टी
 के  लिये  बहुत  मौके  प्रदान  करता  है  ।  नियम  एवं  विनियमों  के  अभाव  में  स्वविवेक  से  निर्णय  लिये  जाते
 जिससे  ज्यादा  परेशानी  और  कम  मात्रा  में  कर  वसूल  होता  है  ।  यह  स्थिति  पिछले  तीन  सालों  से  लगातार
 चली  आ  रही  है  और  अभी  तक  इसे  बदला  नहीं  गया  है  ।

 मुझे  इस  बात  से  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  कुछेक  चीजों  को  चाय
 करीब-करीब  हर  चीज  पर  पांच  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गयी  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 टिकाऊ  उपभोक्ता  चीजों  जेसे--टेलीविजन  इत्यादि  में  कर  बुद्धि  एक  अच्छा  कदम  50,000
 रुपये  से  अधिक  आय  पर  आठ  प्रतिशत  के  अधिभार  का  भी  मैं  समर्थत  करता  हूं  जबकि  इसका  मुख्य
 उद्देश्य  रोजगार  सुविधाओं  को  बढ़ावा  देना  इस  दिशा  में  तो  यह  स्वागतयोग्य  कदम  है  पर  दूसरी

 यह  एक  ऐसा  अधिभार  है  जिसमें  राज्यों  को  कोई  हिस्सा  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  इसका  विरोध
 करता  हूं  ।  सातवें  वित्त  आयोग  ने  भी  इस  अधिभार  को  समाप्त  करने  की  स्पष्ट  सिफारिश  की  है  और

 इस  अधिकार  को  लगाने  के  बदले  में  आयकर  को  सही  रूप  से  समायोजित  किया  आना  चाहिये  जोकि
 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दो  वर्ष  पूर्ण  स्वीकारा  जा  चुका  केवल  5  प्रतिशत  सूक्षा-राहुत  अधिभार  को

 जोकि  पिछले  वर्ष  भी  जारी  रहा  था  ओर  जिसे  इस  वर्ष  खत्म  किया  जा  रहा  और  मैं  इसका
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 स्वागत  करता  हें  ।  लेकिन  इस  साल  फिर  8  प्रतिशत  का  एक  नया  अधिभार  लगाया  गया  है  जिससे  500

 करोड़  रुपए  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ।  लेकिन  राज्यों  को  इस  लाभ  से  रखा  जाएगा  और  यहां  पर

 फिर  मैं  आठवें  वित्त  आयोग  की  प्रिफारिशों  के  आधार  पर  कहता  हूं  कि  यह  अधिभार  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिए  और  इसके  बदले  में  करों  की  दरों  में  वुद्धि  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  राज्यों  को  भी  उनका

 उचित  हिस्सा  मिले  ।

 जहां  तक  व्यय  कर  में  वृद्धि  का  सवाल  है  तो  यह  निश्चय  ही  एक  उण्युक्त  कदम  है  ।  घरेलू  हवाई  «

 यात्रा  पर  कर  का  भी  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  इस्पात  और  एल्यूमिनियम  के  उत्पाद  करों  में  30  प्रतिशत  की

 वृद्धि  बहुत  ही  ज्यादा  है  जिसका  प्रतिकूल  प्रभाव  क्‍योंकि  इससे  वस्तुओं  के  दामों  में  वृद्धि  होगी  ।

 इस  बात  की  जांच  करनी  होगी  ।  लघु  उद्योगों  में  तयार  की  जाने  वाली  अनेक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में
 उत्पाद  करों  की  छूट  को  वापस  लिए  जाने  से  लघु  उद्योगों  को  भारी  झटका  लगा  इसपर  भी

 पूरक  ध्यान  देना  होगा  क्योंकि  बड़े  उद्योगों  से  होड़  लेने  पर  लघु  उद्योग  इकाई  को  निश्चय  ही  नुकसान
 यद्यपि  50,000  रुपये  से अधिक  आय  पर  8  प्रतिशत  का  अधिभार  एक  सही  कदम  है  तथापि  मे

 सुझाव  यह  है  कि  इसकी  प्राप्तियों  के  लिए एक  अलग  खाता  रखा  जा  सकता  है  ।  मुझे  ऐसा  महसूस  होता

 है  कि  करों  की  वसूली  से  500  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  की  राशि  एकत्र  होगी  और  जो  भी  अतिरिक्त  र

 प्राप्त  होती  है  उसे  पूर्णतया  रोजगार  योजनाओं  में  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 करों  में  रियायत  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  कदम  सराहनीय  हैं  |
 बी०  एस०  के०  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  लघु  सीमेंट  एककों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  उत्पाद  शल्क

 छूट  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  स्वागत  योग्य  है  क्योंकि  बड़े  सीमेंट  उद्योगों  की  तलना  में  बहुत  सारे
 सीमेंट  की  इकाईयां  अत्यधिक  खर्च  तथा  अत्यधिक  बोझ  के  कारण  बन्द  हो  गई  हैं  लेकिन  इस  व्यवस्था  के
 कारण  अब  इन  लघु  सीमेंट  उद्योगों  को  पुनः  चालू  किया  जा  सकेगा  ।

 |  हु

 साथ  मैं  सीमेंट  वितरण  पर  लगे  नियन्त्रण  के  हटाए  जाने  का  स्वागत  करता  दक्षिण
 भारत  में  वर्तमान  लेबी  मूल्य  और  बाजार  मूल्य  लगभग  एकसमान  है  और  इसमें  कोई  अन्तर  नहीं  है

 लेकिन  जहां  तक  उत्तरी  भारत  का  सवाल  वहां  पर  इस  मूल्यों  में  अत्यधिक  अन्तर  है  जिससे
 भोक्ताओं  को  नुकसान  उठाना  होगा  ।  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  किए  गए
 एक  प्रावधान  के  सीमेंट  के  मूल्य  को  कुछ  हृद  तक  कम  कीमत  पर  उपलब्ध  कराया  लेकिन  ,
 यह  किस  हृद  तक  होगा  और  इसकी  योजना  तथा  इस  राशि  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  मैं

 सह  जातना  चाहूंगा  कि  इस  नई  राजसहायता  के  वित्तीय  परिणाम  क्‍या  होंगे  जिससे  कि  हम  इसके  लिए

 अपने आपको तैमार रख सके | इस बजट में दर्शाएं गए आंकड़े अन्तिम नहीं हैं क्योंकि पिछले पांक्ष या सालों की बजट प्रक्रिया से पता चलता है कि यह संशोधित प्राक्कलनों के माध्यम से इसमें बहुत परिवर्तन किए जाते हैं । साल में तीन बार हम अनुपूरक मांगों को पारित करते हैं और हर बार इससे अनेक चीजों की लागत में वृद्धि होती है । हम यह जानना चाहेंगे कि कितनी अतिरिक्त राजसहायता की जरूरत होगी क्‍योंकि राजसहायता ब्याज और रक्षा खर्चे पर पहले से ही अत्यधिव बोझ है यह एक अतिरिक्त राजसहायता और जुड़ गयी है--जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में सीमेंट पर दी जानी है । इस बजट में पूंजीगत माल तथा उसके साथ आयात किए जाने वाले संघटकों पर विभिन्‍न रियायतें दी गयी मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे एक ओर तो पूंजीगत माल के देशी उद्योग
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 को  नुकसान  होगा  और  दूसरी  ओर  आयात  बीजक  में  भी  वृद्धि  होगी  क्योंकि  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  आयात
 के  नाम  पर  यह  सम्भव  है  कि  हमारे  उद्योग  केवल  आयातित  मशीनों  को  लगाने  वाले  उद्योग  ही  रह
 जाएंगे  और  अन्ततः  हमारे  पास  ऐसी  मशीनें  एकत्र  हो  जाएंगी  जिनकी  आयात  प्रतिस्थापन  के  नाम  पर
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 जहां  तक  परिव्यय  का  प्रश्न  है  तो  योजना  परिब्यय  को  वर्ष  1988-89  के  28,715  करोड़
 रुपए  के  संशोधित  प्राककलत  को  बढ़ाकर  34,446  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  जिससे  20  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई  है  |  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैं  इस  बात  का  भी  स्वागत  करता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  बित्तीय  सश्य  ।5
 प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया  हमने  वित्तीय  दृष्टि  से  हम  लक्ष्य  से आगे  निकल  गए  हैं  और  हम  फकेश्शानत
 परिव्यय  से  115  प्रतिशत  अधिक  खर्च  कर  चुके  परन्तु  हमें  देखना  है  कि  वास्तविक  उपलब्धियां
 क्या  हैं  |  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  परिव्यय  से  भी  वास्तविक  परिणाम  लगभग  75  प्रतिशत  ही  रहे
 सातवीं  परियोजना  अवधि  में  आरम्भ  की  गई  अनेक  परियोजनाएं  अधूरी  ही  रह  गईं  |  हम  चाहते  थे  कि
 ये  परियोजनाएं  पूरी  की  जानी  चाहिएं  ।  परन्तु  आज  ये  मूल्य  वुद्धि  और  अन्यानेक  कारणों  से  अधूरी
 हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  अत्यन्त  गव॑  से  कहा  था  कि  लक्ष्य  115  प्रतिशत  तक  पूरे  किए  ज्म  चुके  हैं
 तथापि  मुझे  विश्वास  है  कि  वास्तविक  लक्ष्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  में  निर्धारित  लक्ष्य  की

 तुलना  में  पूर॑  नहा  हुए  ।

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  बजट  प्रावधान  1988-89  की  तुलना  में  कम  हैं  ।
 यद्यपि  इस  बजट  को  किसानों  का  बजट  बताया  गया  है  और  वित्त  मन्त्री  स्वयं  भी  एक  किसान

 हैं  और  वे  दिल  से  किसानों  का  हित  चाहते  हैं  मुझे  यह  देखकर  आश्चय  हुआ  है  कि  यह  प्रावधान

 चालू  वर्ष  से  कम  वर्ष  1988-89  यह  1507  करोड़  रुपए  था  और  1989-90  में  यह  राशि
 केवल  1408  करोड़  रुपए  1988-89  में  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  3299  करोड़  रुपए  का
 प्रावधान  था  और  1989-90  में  यह  3396  करोड़  रुपए  इसमें  मामूली  वृद्धि  इसी  प्रकार  प्रामीण
 विकास  के  जिसके  विषय  में  इतना  कुछ  कहा  गया  1988-89  में  2197  करोड़  रुपए  का
 प्रावधान  किया  गया  था  और  1989-90  में  यह  राशि  2220  करोड़  रुपए  है  |  इसमें  भी  मामूली  कृद्धि
 की  गई  वास्तव  में  यह  राशि  वही  सीमांत  किसानों  के  लिए  प्रावधान  और  भी  कम
 1988-89  आवंटन  541  करोड़  रुपए  था  और  1989-90  में  यह  राशि  431  करोड़  रुपए  है  ।

 योजनेत्तर  व्यय  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  1989-90  के  लिए  यह  राशि  54,347  करोड़  रुपए  दर्शाबी
 गई  इसी  प्रावधान  में  पच्नास  प्रतिशत  से  अधिक  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 अब  वित्त  मन्त्री  द्वारा  किसानों  के  लिए  घोषित  की  गई  विभिन्न  राहतों  को  लेता  हूं  ।  जैसाकि
 मैं  पहले  कह  चुका  मैं  इन  कुछ  राहतों  पर  प्रसन्न  हूं  जिनसे  छोटे  किसानों  और  दूसरे  किसानों  को

 वास्तव  में  लाभ  होगा  ।  परन्तु  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  कया  ये  राहत  वास्तव  में  दी  जाती  हैं  या

 क्योंकि  जैसाकि  मैं  पहले  कह  चुका  यदि  पिछले  वर्ष  किए  गए  आश्वासन  पूरे  नहीं  किए  गए  हैं
 तो  इस  बात  की  कोई  भारंटी  नहीं  है  कि  अगले  वर्ष  ये  आश्वासन  पूरे  किए  जाएंगे  ।  15000  रुपए  से

 25000  रुपए  तक  के  फमल  ऋण  दर  ब्याज  की  दर  ।4  प्रतिशत  से  घटाकर  12  प्रतिशत  की  गई  है  ।

 यह  एक  अच्छा  कदम  15000/-  रुपए  से  कम  के  कऋ़  णों  पर  यह  दर  पहले  ही  कम  की  जा  चुकी
 अब  यह  सुविधा  25000/-  रुपए  तक  के  ऋणों  पर  भी  दी  गई  निस्सन्देह  यह  एक  अच्छा  कदम  है
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 और  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  इसी  प्रकार  बैंकों  से  कृषि  के  लिए  प्रत्यक्ष  ऋण  की  मात्रा  उनके

 बकाया  ऋण  के  17  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  18  प्रतिशत  की  गई  इस  क्षेत्र  के  लिए  दिया  जाने

 वाला  ऋण  4,000  करोड़  रुपए  बढ़  यह  भी  एक  अच्छा  कदम  है  और  इससे  कृषकों  को  लाभ

 मिलेगा  ।  इससे  मुझे  बहुत  खुशी  हुई  है  ।

 दूसरी  राहतों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  जैसे  निराश्चितों  के  लिए  मुफ्त  साड़ियां  हालांकि

 मैं  इस  कदम  की  प्रशंसा  करता  हूं  तथापि  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  केवल  30  करोड़  रुपए

 रखे  गए  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  वास्तव  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  धोतियों  और  साड़ियों  पर  ही
 50  करोड़  रुपए  वाधिक  खचं  कर  रही  समूचे  भारत  के  लिए  आपको  केवल  30  करोड़  रुपए  चाहिए
 और  आप  सोचते  हैं  कि  इससे  गरीबी  हटाओ  कायंत्रमों  में  क्रांति  आ  जाएगी  ।  बाल  विकास  कार्यत्रम  के

 आपने  केवल  20  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  है  ।  गरीबी  हटाने  के  कार्यक्रम  बहुत
 बड़े  नजर  आते  हैं  |  परन्तु  यदि  आप  आवंटित  राशि  को  देखें  तो  वे  आशा  से  बहुत  कम  हैं  ।  वित्त  मन्‍्त्री
 ने  एक  बार  सही  कहा  था  कि  यह  जनवादी  बजट  नहीं  होगा  ।  यदि  वह  अपनी  बात  पर  टिके  रहे  तो

 मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।  परन्तु  बजट  को  जनवादी  बनाया  नया  है  ।  परन्तु  देश  की  आधिक  स्थिति  के
 कारण  उन्होंने  समझौता  करने  का  भरसक  प्रयास  किया  है  और  उन्हें  अत्यन्त  जटिल  आर्थिक  स्थिति  का
 भ्रार्थिक  मजबूरियों  के  साथ  चुनाव  वर्ष  की  राजनंतिक  मजबूरियों  के  बीच  सनन्‍्तुलन  स्थापित  करना
 पड़ा

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  मुझे  स्वर्ण  नियन्त्रण  सम्बन्धी  नई  नीति  का  स्वागत  करना
 क्योंकि  लक्ष्य  अच्छा  इसका  बेरोजगार  हो  गए  छोटे  स्वर्णकारों  की  सहायता  करना  है  ।

 इसका  उद्देश्य  आभूषणों  का  अधिक  निर्यात  सुनिश्चित  करना  भी  है  ।  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  क्‍या  निचले
 स्तर  पर  न  कि  प्राथमिक  स्तर  पर  नियन्त्रण  हटाने  से  प्रयोजन  सिद्ध  प्राथमिक  स्तर  पर  नियन्त्रण

 परन्तु  सोने  से  आभूषण  बनाते  समय  नियन्त्रण  नहीं  होगा  ।  इसका  अर्थ  हुआ  कि  यदि  कोई
 आभूषण

 बनाता  है  तो  उसे  न्यायालय  में  यह  सिद्ध  नहीं  करना  होगा  कि  वह  स्वर्ण  कहां  से  लाया  ।  ग्रह  संकल्पना
 प्रतीत  होती  है  ।  इसके  गम्भीर  परिणाम  हो  सकते  हैं  क्योंकि  इससे  सोने  की  तस्करी  आज  की  अपेक्षा

 बहुत  बढ़  जाने  को  सम्भावना  आज  यह  अनुमान  है  कि  इस  देश  में  प्रतिवर्ष  लगभग  600  करोड़  रु०
 से  700  करोड़  रु०  मूल्य  के  सोने  की  तस्करी  होती  है  और  इस  सोने  का  अधिकांश  भगतान  बिदेशी

 मुद्रा  मे ंकिया  जाता  है  जोकि  मादव  द्रवों  आदि  की  तस्करी  से  प्राप्त  किया  जाता  है  ।  अब  तस्करी  ब  ढेंगी  ।
 या  तो  आप  स्वर्ण  सम्बन्धी  सभी  प्रतिबन्ध  हटा  दीजिए  और  सरकारी  तौर  पर  स्वर्ण  का  आयात  कीजिए
 अथवा  स्वर्ण  नियन्त्रण  आदेश  को  यथावत्‌  बनाए  रथ्विए  अन्यथा  इससे  समाधान  की  बजाय  मामला  और
 जटिल  हो

 अब  मैं  खेप  कर  पर  आता  हूं  ।  इसके  विषय  में  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठक
 के  बाद  ही  धोषणा  कर  दी  थी  ।  मुझे  इससे  खुशी  है  ।  परन्तु  मैंने  सोचा  था  कि  बजट  भाषण  में  इसका
 उल्लेख  होगा  ।  परन्तु  भाषण  में  इसका  कोई  जिऊ  नहीं  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इसका  क्‍या  कारण  है
 क्ग्रोंकि  थह  मानसून  सत्र  में  एक  विधेयक  पेश  करना  चाहते  थे  हालांकि  उन्हें  तब  तक  प्रतीक्षा  करने  की
 कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  सभी  राज्यों  ने  इसका  समर्थन  किया  प्रत्येक  राज्य  चाहता  था  कि  इस
 विधेयक  को  बजट  सत्र  में

 ही  तत्काल  पुर:स्थापित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  वित्त  मन्त्री  ने
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 करने  का  वचन  दिया  इसलिए  इसका  उल्लेख  बजट  भाषण  में  किया  जाना  चाहिए  था  ताकि  इसे
 अधिक  महत्व  मिलता  ।

 जहां  तक  योजनेत्तर  व्यय  में  वृद्धि  का  सम्बन्ध  जिसका  मैं  पहले  भी  जिक्र  कर  रहा
 योजनेत्तर  राजस्व  व्यय  में  तेजी  से  वृद्धि  होना  भारतीय  आर्थिक  नीति  की  एक  कमी  आर्थिक  सर्वेक्षण
 में  बताया  गया  है  कि  केन्द्रीय  बजट  में  वर्तमान  व्यय  में  वृद्धि  को  रोकना  वर्तमान  सरकारी  व्यय
 में

 हुई  बुद्धि  वतमान  राजस्व  से  बहुत  अधिक  परिणामस्वरूप  बचत  खत्म  हो  जाती  है  और  ब्यय
 को  पूरा  करने  के  लिए  ऋण  पर  अधिक  निभंर  करना  पड़ता  है  ।”  में  यह  आर्थिक  सर्वेक्षण  से  उद्ृत  कर
 रहा  हूं  ।  बजट  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  कि  योजनागत  ब्यय  में  योजनेत्तर  व्यय  और  राजस्व  व्यय  में

 पूंजीगत  ब्यय  से  अधिक  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।  बजट  में  अन्तर्विष्ट  योजना  व्यय  में  4  प्रतिशत  से  भी
 कम  वद्धि  हुई  |  इसी  पूंजीगत  व्यय  में  पांच  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जोकि  21,618  करोड़  रु०  से

 बढ़कर  22,519  करोड़  रु०  हो  गया  ।  इसके  राजस्व  व्यय  में  दस  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि
 हुई  और  यह  54,165  करोड़  रु०  से  बढ़कर  59,642  करोड़  रु०  हो  गया  ।  राजस्व  व्यय  की  पूर्ति
 ऋण  से  की  जा  रही  हम  भारी  मात्रा  में  ऋण  ले  रहे  पांचवीं  योजना  में  व्यय  का
 48  प्रतिशत  भाग  ऋण  से  पूरा  हुआ  |  छठी  योजना  और  सातवीं  योजना  में  यह  बढ़कर  क्रमशः  73
 प्रतिशत  और  90  प्रतिशत  हो  गया  ।  आज  केन्द्रीय  सरकार  की  कुल  देनदारी  2,80,000  करोड़  रु०

 है  ।  ब्याज  की  कुल  राशि  17,000  करोड़  रु०  अब  समय  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  292  के
 अधीन  ऋण  की  सीमा  निर्धारित  की  चक्रवर्ती  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  ।  लोक  लेखा

 समिति  ने  भी  अपने  अनेक  प्रतिवेदनों  में  सिफारिश  की  थी  कि  ऐसा  कानून  बनाथा  जाना  चाहिए  जिसमें
 णह  प्रावधान  हों  कि  सरकार  एक  राशि  विशेष  से  अधिक  ऋण  न  ले  ताकि  हम  कर्जे  में  न  फंसे  रहें  ।

 परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  इस  बजट  में  भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किए
 गए  कि  सरकारी  ऋण  की  मात्रा  कम  की  जाए  ।

 अब  मैं  बचत  और  सरकार  के  सामने  आ  रही  संसाधनों  की  कमी  की  समस्या  पर  आता  यह
 सातवीं  योजना  का  अन्तिम  वर्ष  है  |  ऐसी  सम्भावना  है  कि  यह  योजना  समाप्त  होते-होते  संसाधन  जुटाने
 के  सभी  कार्यक्रम  पूर्णतया  छिन्न-भिन्‍न  हो  जाएंगे  ।  योजना  अनुमान  था  कि  बचत  अनुपात  में  वृद्धि  होगी

 परन्तु  बचत  और  आय  के  अनुपात  में  कमी  आ  रही  हाल  ही  में  यह  बीस  प्रतिशत  पर  स्थिर  था  जो
 कि  24  से  25  प्रतिशत  के  अनुमानित  आंकड़ों  से  बहुत  कम  आठवीं  योजना  के  लिए  निर्धारित  छह
 प्रतिशत  की  विकास  दर  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  निबल  बचत  अनुपात  कम  होकर  11%
 हो  गया  है  |  अनेक  वर्षों  से पता  है  कि  समस्या  का  मूल  कारण  अर्थव्यवस्था  में  सुध्लार  के  लिए  निबेश  हेतु
 उपलब्ध  संसाधनों  की  कमी  इसका  कारण  बचत  में  स्थिरता  है  और  यदि  अधिक  गम्भीरता  से  विधार
 किया  जाए  तो  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  बचत  न  करने  की  निरस्तर  बढ़ती  हुई  प्रदुत्ति  सरकारी  बचत
 प्राइवेट  बचत  के  विपरीत  निरन्तर  घाटे  की  स्थिति  के  कारण  समाप्त  हो  गई  सी०  एस०  ओ०
 के  नवीनतम  अनुमानों  के  सरकारी  बचत  1980-81  में  भी  ऋणात्मक  अर्थात्‌  (--)  241
 करोड  रुपए  थी  और  1987-88  में  यह  बढ़कर  (--)  ९,700  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  इसमें  कोई  आएबर्ये
 की  बात  नहीं  है  कि  संसाधनों  की  गम्भीर  कमी  वित्त  मन्‍्त्री  ने  बचत  के  महत्व  पर  बल  देते  हुए  कहा

 है  :  के  विषय  में  हमारी  भारतीय  संस्कृति  और  सादें  जीवन  के  गुणों  से  युक्त  भारतीय  संस्कृति  “'”

 परन्तु  आज  स्थिति  क्‍या  आज  स्थिति  यह  है  कि  कुल  बचत  जा  1986-87  में  कुल  स्वदेशी  उत्पादन
 डी०  का  21.6  प्रतिशत  1987-88  में  घटकर  20.2  प्रतिशत  हो  गई  ।  1988-89
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 में  यह  और  घट  कर  20  प्रतिशत  हो  गई  ।  निवल  बचत  और  आय  का  अनुपात  34,180  करोड़  रुपए

 से  घटकर  33,226  करोड़  रुपए  हो  गया  और  1988-89  में  यह  ओर  घटकर  33,000  करोड़

 रुपए  हो  गया  ।  इन  आकड़ों  से  कमी  की  निश्चित  प्रवृत्ति  का
 पता  लगता  इसके  कारणकुछ  निवल

 निवेश  जो  1986-97  में  15.5  प्रतिशत  था  1987-88  में  घटकर  14.2  प्रतिशत और  फिर
 1988-89  में  13.8  प्रतिशत  हो  गया  ।

 इस  बचत  में  कमी  हुई  है  और  निवेश  में  भी  तदनुसार  कभी  आई  है  ।  इन  बजट  भ्रस्तावों

 से  बचत  को  बिल्कुल  भी  प्रोत्साहन  मिलने  की  सम्भावना  नहीं  बचत  बढ़ाने  के  लिए  बजट  में  कुछ

 उपाय  सुझाए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्रों  की  नई  श्रृंखला  शुरू  की  गई  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  क्‍योंकि

 इसमें  कुछ  कर  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ।  इसके  बाद  इक्विटी  से  जुड़ी  बचत  योजना  का  भी  उल्लेख  है  ।

 परन्तु  हमें  इस  योजना  का  ब्यौरा  मालूम  नहीं  मकान  ऋण  खाता  योजना  भी  हमें  बहुत  अधिक  स्पष्ट

 नहीं  है  ।  बांड  और  डिबेन्चरों  पर  लाभांश  और  ब्याज  से  हुई  आय  पर  स्रोत  पर  कर  काटने  की  प्रणाली
 को  भी  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  एक  नई  बचत

 योजना  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  विषय  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  यह  योजना  कब  लागू  की

 जाएगी  और  इसकी  दर  क्या  होगी  ।  केवल  योजनाओं  का  उल्लेख  करते  हुए  यह  बताया  गया  है  कि  इन
 योजनाओं  से  बचत  अनुपात  में  सुधार  होने  की  आशा  है  ।  परन्तु  मुझे  भाशंका  है  कि  ये  सब  बाहर  की
 बाते  हैं  और  इनसे  बचत  अनुपात  में  कोई  सुधार  नहीं  होगा  ।  यह  अनुपात  लगभग  20  प्रतिशत  ही  रहने
 की  सम्भावना  इससे  अधिक  नहीं  ।  ऐसी  स्थिति  में  योजनाओं  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  कश्ना  हमारे
 लिए  कठिन  है  और  हमें  बाहर  से  ऋण  लेना  होगा  और  उसकी  भी  सीमा  है  अन्यथा  इस  स्थिति  में  हम
 ऋण  के  शिकज  में  फंस  जाएंगे  ।

 मैं  अब  सरकारी  क्षेत्र  पर  आता  हूं  ।  इसके  लिए  वास्तविक  दोषी  सरकारी  उपक्रम  हैं
 क्योंकि  यही  क्षेत्र  देश  की  बचत  को  निगल  रहा  है  ।  परन्तु  यह  दावा  किया  जाता  है  कि  सरकारी  उपक्रम
 अत्यधिक  लाभ  कमा  रहे  नए  मंत्रिमण्डलीव  श्री  देशमुख  ने  कहा  हैकि  समस्त  सरकारी
 उपफ्रमों  का  कुल  लाभ  2183  करोड़  रुपए  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्हें  सभी  तथ्यों  की  जानकारी  है  या

 क्योंकि  वह  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  से आए  हैं  । आप  सरकार  से  ली  पंजी  पर  ब्याज  की  राशि
 को  न  दर्शाते  हुए  सदा  लाभ  दिखा  सकते  यदि  सरकारी  ऋणों  पर  ब्याज  लिया  जाए  और  उसे
 हिसाब  में  जोड़ा  जाए  तो  निश्चिय  तौर  पर  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  हे  ।  परन्तु  ये  केवल  ख्याली  लाभ
 जैसाकि  उन्होंने  कहा  कि  सरकारी  उपक्रमों  न ेकुल  2183  करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया  उन्होंने
 यह  कहा  है  और  यह  समाचारपत्रों  में  छपा  है  ।  हु  है

 बजट  भाषण  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  कहा  कि  वर्ष  1988-89  में  179  उद्यमों  ने
 694.19  करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया  |  इसके  मुकाबले  गत  वर्ष  अर्थात्‌  1987-88  में  केवल  59.97
 करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  था  ।  इस  प्रकार  लाभ  कमाने  वाली  कुछ  कम्पनियों  को  मिलाकर  यह

 शना  कि  लाभ  हुआ  है  कोई  सही  बात  नहीं  है  ।  इससे  जनता  गुमराह  होगी  ।  क्योंकि  कुछ  कम्पनियां
 जैसे  तेल  कम्पनियां  जो  लाभ  कमा  रही  हैं  परन्तु  व ेलाभ  अपनी  कार्यकुशलता  के  कारण  नहीं  कमा

 रहीं  बल्कि  उसका  यह  कारण  हे  कि  थाप  सरकारी  मूल्य  बढ़ाते  जा  रहे  इसलिए  कुछ  कम्पनियां
 निश्चित  रूप  से  लाभ  कमा  रही  परन्तु  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  आप  लाभ  कमाने  वाली

 कम्पनियों  का  उल्लेख  करके  यह  कहें  कि  इन  179  कम्पनियों  ने  इतना  लाभ  कमाया  ।  शेष  कम्पनियां
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 आरी  घाटा  उठा  रही  हमें  सरकारी  उद्योगों  के  कार्य-निष्पादन  की  समेकित  स्थिति  को

 देखना  है  ।

 एक  वायदा  किया  गया  था  कि  माननीय  उद्योग  श्री  वेंगलराव  द्वारा  इस  सदन  में  एक  श्वेत
 पत्र  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मंत्री  बनते  ही  उन्होंने  वायदा  किया  था  कि  सरकारी  उपक्रमों  के
 निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  एक  श्वेत  पत्र  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  अब  डेढ़  बर्ष  बीत  चका  है  और
 अभी  तक  श्वेत  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  यह  बताया  गया  है  कि  मंत्रिमण्डल  में  इस  पर  कई  बार

 विचार  किया  गया  किन्तु  हम  नहीं  जानते  कि  उनके  बायदे  का  क्‍या  यह  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं
 किया  गया  और  पता  नहीं  श्वेत  पत्र  प्रस्तुत  किया  भी  जाएगा  या  नहीं  ।

 इसी  प्रकार  से  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्ष  र  करने  का  एक  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  था  ;  इस  व्यवस्था  के  बारे  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  निश्चित  रूप  से  बेहतर  निष्पादन  की  मांग  कर  सकती  यह

 एक  अच्छी  प्रक्रिया  है  जो  लगभग  डेढ़  या  दो  वर्ष  पूर्व  आरम्भ  हुई  है  ।  किन्तु  हस  बारे  में  स्थिति  क्‍या
 अब  तक  केवल  11  कम्पनियों  ने  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  तथा  7  कम्पनियां  इस  वर्ष
 हस्ताक्षर  करने  जा  रही  ऐसा  क्‍यों  वह  आपकी  अपनी  कम्पनियां  हैं  कोई  बाहर  की  या  प्राइवेट
 कम्पनियां  नहीं  हैं  जो  आपके  ज्ञापन  की  शर्तों  स ेअसहमति  प्रकट  करें  और  हस्ताक्षर  करने  में  विलम्ब
 हो  ।  आपकी  अपनी  कम्पनियों  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  में  इतना  विलम्ब  क्यों  हो
 रहा  क्‍या  ऐसा  इसलिए  है  कि  कम्पनियां  इस  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  ?
 हम  इस  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 अब  मैं  औद्योगिक  रुग्णता  पर  आता  हूं  जिसका  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  जिक्र
 किया  था  ।  आशिक  सर्वेक्षण  में  कहा  गया  है  कि  बढ़ती  हुई  औद्योगिक  भारतीय  अथंब्यवस्था  का
 सर्वाधित  चिंताजनक  पहलू  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  संकलित  आंकड़ों  के  अनुसार  1987
 में  1057  मध्यम  और  बड़े  उद्योग  तथा  1,58,000  लघु  उद्योग  रुग्ण  हैं  तथा  अब  तक  इस  संख्या  में

 15  प्रतिशत  वृद्धि  और  हो  गई  होगी  |  इन  रुग्ण  एककों  की  ओर  बेंकों  की  कुल  5,737  करोड़  रुपए
 की  राशि  बकाया  है  ।  इस  विषय  पर  बहस  जारी  है  कि  इन  रुग्ण  उद्योगों  का  क्‍या  किया  जाए  मह्ते
 खशी  है  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  हाल  ही  में  कुछ  कदम  उठाए  हैं  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  लघ
 एककों  की  रुग्णता  के  बारे  में  और  आगे  अध्ययन  करने  को  कहा  पहले  ही  कई  अध्ययन  कराए  जा

 हैं  और  इन  यूनिटों  की  रुग्णता  के  कारणों  के  बारे  में  रिजर्व  बैंक  द्वारा  कोई  और  अध्ययन  कराए
 जाने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  इस  बारे  में  सभी  तथ्य  ज्ञात  हैं  परन्तु  सरकार  ने  कुछ  कदम  नहीं  उठाए
 हैं  । अब  हमने  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियां  अधिनियम  नामक  एक  अधिनियम  पारित  किया  है  और  इस
 अधिनियम  के  अनुसार  एक  बोर्ड  नियुक्त  किया  गया  है--बी०  आई  एफ०  आर०  ।

 हमारे  द्वारा  विधेयक  पास  करने  के  सरकार  ने  नियम  तैयार  करने  तथा  बोर्ड  नियुक्त
 करने  में  एक  वर्ष  का  समय  लगाया  ।  यह  केवल  कागजी  शेर  बन  कर  रह  गया  डेढ़  वर्ष

 पूवं  इसके  अस्तित्व  में  आने  के  बाद  से  एक  भी  यूनिट  का  पुनर्वास  नहीं  किया  गया  है  ।

 जिस  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राश्य  सम्त्री  एडआर्डो  :  नहीं  ऐसा

 नहीं  है  ।
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 जन  ननन-न+ 3  अमन

 सामान्य  198  चर्चा
 नल  बन  आदी  िीणाए

 श्री  सी०  माधब  रेड्डी  :  आप  बताएं  कि  कितने  व्यक्तियों  का  परनर्वास  किया  गया  है  |  मैं  जानता

 हैँ  कि  कुछ  कार्यबाहीं  की
 गई  किन्तु  मेरी  जातकारी के

 अनुसार  अब  तक
 वास्तव  में  कोई  पुनर्वास

 नहीं  किया  गया  और  इसका  कारण  बोड़  के  पास  कोई  शक्ति  नहीं  होना  है  ।  यह  कंवल  एक  सिफारिश
 ने  वाला  प्राधिकरण  यह  कतिपय  वित्तीय  संस्थानों  और  बैंकों  को  सिफारिश  कर  सकता  और

 पनर्वास  के  लिए  पैकेज  तेयार  क  बैंकों  या  वित्तीय  संस्थानों  का  काम  इन्हीं  संस्थाओं  ने  घन
 विवि

 सहकारी एककों  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सकता उपलब्ध  कराना  ह्लोता  तभी  इन
 समितियां  इनमें  से  बहत  से  एककों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  को  तैयार

 श्रमिकों  को  सौंप  क्‍यों  तहीं  देते
 ?  आप  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ-साथ  इस  देश  में  एक  नए  सहकारी

 क्षेत्र  को  पनपने  क्‍यों  नहीं  देते  ?  मैं  सदन  की  जानकारी  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 ही  एक  मूनिट  बन्द  पड़ा  जिससे  5000  श्रमिक  बेकार  हो  गए  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  अन्य
 माननीय  सदस्यों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  भी  काफी  रुण्ण  एकक  हैं  जो  बन्द  पड़े  हैं  और  श्रमिक  बेकार  हैं  ।

 और  भी  प्रस्ताव  आता  है  ।

 हम  उसे  स्वीका  र  यदि  प्रस्ताव  नहीं  भी  आता  तो  हम  एक  मॉडल
 योजना  तैयार  करके  क्रो  इसका  सझाव  क्‍यों  नहीं  देते  बशरतें  कि  यह  अधंसक्षम
 हों  बह  नहीं  क  |  म  नहीं  और  जो  »*  |  तथा  सरकार  पर  बोझ
 सरकार  द्वारा  उनका  अधिग्रहण  किया  मैं  इस  हक  मे  नहीं  हूं  क्‍यों  रकार  द्वारा  आमतौर पर
 यह  दलील  दी  जाती  है

 ।  अधिग्रहण  नहीं  क  मैं  सरकार  से  यह  नहीं  कहता
 कि  वह  रुग्ण  यनिटों  घन्नह्ण  ।  यह  सुझाव  है  कि  सरकार  बात  के  लिए  प्रयत्न
 किया  जाना  चाहिए  कि  श्र्षिक  सहकारी  समितियों  द्वारा  इन  रग्ण  एककों  का  पुनरोद्धार  होना
 चाहिए

 क़वा  के  बारे  जिनके  प्रति  वित्त  मन्त्र  नगाव  और  वह  चाहते  हैं  कि
 ककों  का  ढोना  कआटए  क्योंकि  यह  अधिक  संख्या  में  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक

 द्वारा  एक  योजन  की  श्रौर  यह  योजना  पिछले  एक  वर्ष  से  उन्होंने  सरकार  से  उस
 क्रोष  में  केवल  गेड़  ख्थश  का  न्‍न॒देने  के  लिए  सरकार  ने  बजट  में  उसके

 लिए  प्रावधान  किय्म  है  ।  में  ७  कि  वित्त  मन्त्र  औद्योगिक  पुननिर्माण  बैंक  के

 पुननिर्माण  राहत  कोप  की  जांच  करे  ।  उन्होंने  केवल  50  व  रुपए  की  मांग  की  यह  राशि
 उपलब्ध  कराई  जानी  ऋष्तिए  थ्री  ताथि

 एककों  के  पुननिर्भाण  का  काम  शुरू  कर  सके  ।

 अन्त  में  मैं  बेरोजगारी  के  प्रश्न  पर  आता  हूं
 गया  है  +यह  कहा  ब्या  है  कि  इस  बजट  से  लाखों  लोगों
 गत  फ्रत्वक  करिवकन्‍र  के  एक  सदस्य  को  नियोजित  किया
 तथा  क्राभीण  भकिहीन  रोजगार  गार

 लाल  नेहरू  राजभार  योजना  नामव  के  र

 करते  हैं  ।  किल्तु  इन  रोजगार  योज

 सहित कई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 भारतीय  औखद्य

 क्योंकि  इस  बजट  क
 को  रो

 मोण  बरव  मध्यम  तथा  लघु  रुग्ण

 रोजागा  रोन्मुखी  बजट  कहा
 जगार  मिलेगा  और  इस  योजना  के

 ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 की  एक  ही  योजता  में  भिला  दिया  गया  है  और  जवाहर

 योजना  आरम्भ की  गई  है  ।  हम  नई  योजना  का  स्वागत
 तराओं  की  प्रगति  क्‍या  है  ?  हमें  इन  योजनाओं  के  बारे  में  आंकड़ों

 और  हम  पाते  हैं  कि  आज  भो  करोड़ों  लोग  बेरोजगार  हैं  और  यह
 योजनाएं  रोजगार के  क्षेत्र  में  कुछ  भी  करने  मे  असफल  रही  यदि  नियोजन  कार्यालयों  में  दर्ज
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 ह  णूूररः  या  7  उप्र  छणेणऊाम

 रोजगार  के  इच्छक  व्यक्तियों  की  संख्या  पर  जाएं  पंचवर्षीय  में  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  2.627
 करोड़  थी  और  यह  इस  तथ्य  के  बावजूद  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  रोजगारोन्मुखी  घी  ।  इस  सब
 के  बावजूद  के  अन्त  तक  रोजगार  ढूंढने  बालों  की  संख्या  बढ़  कर  3  करोड़  हो  गई  ।  2.6  करोड़
 से  देश  लमभग  #0  लाख  लोग  बढ़  गए  ।.  यह  उस  अकाया  के  अतिरिक्त  है  जो  बढ़  रहा

 देश  म्रें  कुल  बेरोजगारों  कर  95%,  5  वर्षों  के  बीज  है  ।  की

 भुगतान  संतुलंन  और  व्यापार  आयात  और  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है
 कि  भुगतान  संतुलन  चिता  का  एक  अन्य  विषय  किन्तु  विदेशी  भुगतानों  फर  एक  निश्चित  दबाद

 निवेश  और  आधुनिकीकरण  की  तत्काल  आवश्यकताओं  जिसके  लिए  आयात  के  विस्तार  की  जरूरत
 अप  रिहाये  है  ।  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाए  क्‍योंकि  सरकार  आयात  को  उदार  बनाने  को

 प्रतियद्ध  सरकार  इस  उदारीकरण  की  पुनरीक्षत  करने  को  तैयार  नहीं  देश  बढ़ते  आयात

 के  त्रिए  जिम्मेबार  है  ।  ९  ,  प्रतिशत  &  भा

 इस  वर्ष  पहली  बार  निर्यात  से  बढ़  गथा  है  ।  हमारे  आयात  में  लगभग  26  प्रतिशत  वृद्धि
 ई  है  और  निर्यात  में  केवल  20  प्रतिशत  वद्धि  हुई  वाणिज्य  मंत्री  यह  समझाने  में  लगे  थे  कि

 0.  प्रतिशत  क्री  वृद्धि  गलत  है  और  यह  हैं  या  22  प्रतिशत  होनी  वह  यह  समझाने  का

 प्रयत्न  कर  हैं  और  इसे  उचित  ठहरा  रहे  हैं  कि  शायद  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  निर्यात  बढ़कर  25%
 डो  जाएगा  ।  यह  पिछले  वर्ष  के  26  प्रतिशत  के  मुकाबले  और  इस  अदृश्यों  में  भी  कोई  वि

 महोत्सव  आदि  मनाने  पर  इतना  खर्च  किया  किन्तु  उसका  क्‍या  हुआ  ?  हु

 दारा 5
 है

 नहीं  हुई  है  ।

 भारत  में  कितने  पयंटक  आए  उनसे  हमें  कितनी  आय॑  हुई  है  और  हमें  अनिवासी  भारतीयों

 दारा  गए  से;कितनी  आय  हुई  कुछ  भी  नहीं  ।  भारतीय  ओद्योगिक  बिकास्‌  बेंक  ह्वारा  हाल

 ।  में  किया  गया  रोचक  है  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ने  किया  प्राइब्रेट  कष्पनियों

 का  अध्यपन  क्रिया  कि  उन्होंने  कितना  आयात  किया
 है

 तथा  कितना  निर्यात  किया  इस  अध्ययन

 में  फ्ता।/खल्लनता  मैं  उद्धृत  करता  हू

 है  भ्रौद्योगिव  विकास  बँक  की  सहायता  से  चल  रही  कम्पनियों  ने  कच्चे  माल  भौ  र॒  प्र

 अपनी  निर्यात  निर्भरता  में  प्रतिणत  से  बढ़ा  कर  20  प्रतिशत  कर

 दी
 ।  पी

 ः
 इस  प्रकार  वह  माल  तैयार  करने  के  लिए  सभी  उदार  आयातों  का  लाभ  उठा  रहे  है  किन्तु

 वे  कर  रहे  उतना  निर्यात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 कग्सु

 जितना  आयात  व  ऋड

 है  आगे  उद्धृत  करता  हूं

 उपरोक्त  तीन  वर्ष की  अवधि  के  दौरान  जोकि  निर्यात  से  482  करोड़  रुपए  अधिक

 था  बढ़कर  1329.  करोड़  रुपए  अधिक  हो  देश  दस  ,  प्रमुख  गृहों
 कहा

 से
 उनके  कुल  आय-का  बहुत  ही  प्रतिशत  सार्वजनिक  रति  ,  उद्योग

 झलिम्टित  हुक॒का
 उदाहरण  है  हे  ।  वेतन  हा

 उनका  आयात  बढ़कर  350  करोड़  रुपए  हो  गया  है  और  निर्यात  कुछ  भी  नहीं  ।  वह  निर्यात  से

 है|  5  ह  $#  4३4  |
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 —  ———————  तन  —  रे

 विदेशी  मुद्रा  नहीं  कमाना  चाहते  बल्कि  नए  माडलों  के  नाम  पर  आयात  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  और  वह
 किटें  आदि  आयात  कर  रहे  हैं  इसलिए  आयात  इस  वर्ष  350  करोड़  रुपए  है  ।

 भारत  विश्व  के  पांच  बड़े  ऋणियों  में  है  क्योंकि  हमें  आयात  की  कमी  को  पूरा  करना  पड़ता  है  ।

 भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  कठिन  है  जो  हमारे  प्रतिकूल  है  क्योंकि  हम  विश्व  के  पांच  बड़े  ऋषियों  में  से
 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  अनुसार  विदेशी  कर्ज  लगभा  55,000  करोड़  रुपए  है  किन्तु  रिजवं  बैंक  तथा

 कुछ  अन्य  संघों  के  अनुमानों  के  अनुसार  यह  लगभग  90,000  करोड़  रुपए  है  ।  शायद
 ,

 हम  यह  न  जानते

 हों  ।  हमारे  पास  कोई  आंकड़े  नहीं  ब्याज  और  मूलधन  का  भुगतान  हमारे  विदेश  उधारकरण  का

 24%  है  ।

 तीन  वर्षों  की  आयात  नीति  के  सम्बन्ध  यह  बहुत  ही  आश्चर्य  की  बात  है  कि  एक  तीन

 वर्षीय  आयात-निर्यात  निति  की  शुरूआत  सरकार  द्वारा  की  गई  है  और  हम  समझते  हैं  कि  इसके  बाद

 आयात-निर्यात  नीति  में  एक  स्थायित्व  आने  जा  रहा  लेकिन  क्या  हुआ
 ?

 त्रंवर्षीय  आयात-निर्यात
 नीति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  आयात  नीति  में  अनेक  परिवतंन  हुए  ।  अनेक  प्रकार  के  संशोधन  किये  गये  ।

 मैंने  पाया  है  कि  आयात  सम्बन्धित  आयात  नीति  में  बदलाव  की  करीब  98  अधिसूचनायें  जारी  की  गयी
 उसी  प्रकार  निर्यात  नीति  के  बदलाव  से  सम्बन्धित  43  अधिसूचनायें  जारी  की  गयी  अश्रवाधिक

 नीति  का  अर्थ  क्‍या  है  ?  आय  परिवर्तन  लाते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  आयात-निर्यात  की  नीति  में  आप  कभी

 स्थायित्व  नहीं  ला  सकते  यदि  आप  इसी  प्रकार  से  परिवर्तन  लाते  रहे  ।

 हमारा  देश  धनी  सरकार  और  गरीब  जनता  का  देश  जनता  गरीब  है  लेकिन  सरकार

 मलीनता  पूर्वक  धनी  विश्वव्यापी  तोर  पर  यह  तथ्य  महसूस  किया  जा  रहा

 घीन  तथा  अन्य  एशियाई  राष्ट्रों  की  नैसगिक  विकास  प्राप्त  कर  लेने  के  लिए  धन्यवाद  दिया  जाना

 आज  एशिया  को  ऊर्जा  का  भंडार  समझा  जाता  है  और  आज  पूरे  विश्व  में  एशिया  अग्रग  क्षेत्र

 बनने  जा  रहा  लेकिन  हमारे  अपने  देश  की  क्‍या  स्थिति  भारत  पीछे  रह  जाएगा  ज॑से  कि  हाल

 ह्ही  में  हुए  औल  म्पिक  खेलों  में  हम  पीछे  रह  गये  हैं  और  भविष्य  के  इतिहासकारों  द्वारा  भारत  क  |  एशिया
 में  एक  कमजोर  राष्ट्र  की  संज्ञा  दी  जाएगी  जैसे  कि  यूरोप  में  औद्योगिक  क्रान्ति  के  वक्‍त

 में  एक  कमजोर  राष्ट्र  की  संज्ञा  दी  गयी

 तर्की  को  गरोप 4,

 क्री  घाई०  एस०  महाजन  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  को  उनके

 1989-90  के  प्रथम  बजट  प्रस्तुतीकरण  के  लिये  बधाई  देता  हूं  ।  अपने  लम्बे  भाषण  में  माननीय  सदस्य

 श्री  माधव  रेड्डी  जी  ने  कुछ  चकित  कर  देने  वाला  वक्तव्य  दिया  ।  लेकिन  उनके  द्वारा  दिया  गया  कुछ
 बकतब्य  यह  है  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  आ्थिक  विकास  से  सम्बद्ध  नहीं  वस्तुतः  इस  देश  की  आर्थिक

 विकास  में  रुकावट  आ  गयी  आर्थिक  विकास  से  सम्बन्धित  आंकड़े  और  अन्य  आंकड़े  बनाये  गए  आंकड़े

 सामग्रियों  की  कीमतों  में  वृद्धि  के कारण  भी  उन्होंने  निराशा  प्रकट  की  उन्हें  विश्वास  है  कि

 कीमतों  में  पुनः  वृद्धि  होगी  ।  अन्त  में  भारत  को  एशिया  में  एक  कमजोर  राष्ट्र  की  संज्ञा  देकर  उन्होंने
 अपना  भाषण  समाप्त  उनका  लम्बा  भाषण  मुझे  इस  सभा  के  एक  महान  राजनीतिक  श्री  बी०

 के०  कृष्ण  मेनन  की  याद  दिलाता  है  जिन्होंने  एक  बार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  16  घण्टे  का  भाषण  दिया
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  उनके  अधिकांश  मुद्दों  का  उत्तर  अपने  अभिभाषण  के

 दौरान में  उनके  द्वारा  कहे  गए  कुछ  आम  मुद्दों  का  उत्तर  देने  की  चेष्टा  करूंगा  ।

 हमारी  आ्थिक  नीति  के  दीघंकालीन  लक्ष्य  आत्म-निर्भरता

 250  मे
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 और  सामाजिक  न्याय  को  ध्यान  में  रखकर  बजट  तैयार  किया  जाता  हाल  के  वर्षों  में  इन  क्षेत्रों  में

 सारपूर्ण  प्रगति  होने  के  कारण  अर्थव्यवस्था  चरम  सीमा  पर  पहुंच  चुकी  इसका  मूल  कारण  हमारा
 निरन्तर  प्रयास  है  ।  यहां  तक  कि  1987-88  के  वर्ष  में  जब  देश  को  शताब्दी  के  सबसे  भयंकर  सूखे  का
 सामना  करना  पड़ा  उस  वर्ष  भी  अनाज  का  उत्पादन  138  मिलीयन  टन  था  जो  विगत  ब्ष  से  जरा
 सा  कम  था  ।  हमारी  राष्ट्रीय  आय  की  विकास  दर  3.7  प्रतिशत  बतायी  गयी  यह  हमारी  आर्थिक
 ठपवस्था  के  लचीलापन  को  प्रदर्शित  करती  जैसाकि  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  इस  वर्ष  अच्छे

 के  कारण  और  विकास  यथा  उन  क्षेत्रों  में  विशेष  अन्नोत्तपादन  की  योजना  जहां  विकास

 जल्द  हो  सकता  की  सफलता  के  166  मिलीयन  टन  उत्पादन  होने  की  आशा  है  जो  सातवीं

 पंचवर्थीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  होने  वाले  170  मिलीयन  टन  से  जरा  सा  कम

 ऋत्वमन्र

 2.58  स०  प०

 जक्कम  पुरुषोस्तमन  पोठासोन

 कृषि  हमारी  अर्थंव्यवस्था  की  मेरूदण्ड  है  अथवा  हमारी  जनसंख्या  का  मुख्य  आधार

 है  जैसाकि  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  अपने  बजट  अभिभाषण  में  कहा  है  ।  अनेक  वर्षों  से  अब  तक  कृषि
 उत्पादन  में  औसत  विकास  23  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  अधिक  नहीं  हो  पाया  हरित  अच्छी  किस्म

 के  बीजों  के  सिंचाई  सुविधा  में  रासायनिक  खादों  और  कीटनाशक  दवाईयों  के  उपयोग
 के  कारण  निकट  भविथ्य  में  कृषि  विकस  की  दर  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  इससे  न  सिर्फ  हमारी
 लचीली  अर्थव्यवस्था  में  सहायता  मिलती  है  बल्कि  यह  हमारे  देश  के  लाखों  लोगों  के  जीबन  स्तर  में
 उन्नति  की  आशा  भी  उत्परन  करता  है  ।  हमारे  योजनाबद्ध  विकास  में  कृषि  को  हमेशा  उच्च  प्राथमिकता
 दी  जाती  रही  है  ।  अधिकतम  संभावित  संसाधन  स्वीकृति  किए  जाते  रहे  कृषि  के विकास  और  उन
 क्षेत्रों  में  जहां  अभी  तक  हरित  क्रांति  का  प्रचार  नहीं  हो  पाया  है  उत्तम  किस्म  के
 नाशकों  और  खादों  द्वारा  हरित  क्रान्ति  के  प्रचार  के  लिए  हस  वर्ष  करीब  5000  करोड़  रु०  का  अनुदान
 दिया  गया  है  |  इस  योजना  द्वारा  दस  वर्षों  से  अधिक  समय  में  प्राप्त  होने  बाला  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं
 और  इससे  कोई  भी  इन्कार  नहीं  कर  सकता  है  कि  इससे  हमारी  अर्थ-ब्यवस्था  मजबूत  हुई  है  ।

 3.00  भ०  १०

 फिर  भी  मैं  समझता  हूं  कि  कृषि  विकास  का  एक  ऐसा  पहलू  भी  है  जिस  पर  अधिक  ध्यान  देले
 की  आवश्यकता  है  या  फिर  जिस  पर  आवश्यकतानुसार  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  बह  है  शुष्क  भूमि  की
 खेती  जोकि  कम  वर्षा  होने  वाले  इलाकों  में  होने  वाली  खेती  है  ।  इस  तथ्य  का  महत्व  इस  बात  से  जाना
 जाता  है  कि  शुष्क  भूमि  की  खेती  में  70  प्रतिशत  खेती  की  जाती  है  और  पूरे  अम्न  उत्पादन  का  42
 प्रतिशत  इस  क्षेत्र  से  ही  होता  करीब-करीब  मोटे  अनाज  का  पूरा  दालें  और  अधिकांश
 कपास  और  तिलहन  वर्षा  बाले  इलाके  में  ही  होती  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कृषि  व्यवस्था  के  इस  पहलू

 अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  इन  दिनों  चल  रही  भनेक  कृषि  विकास  योजनाओं  का  इस
 विषय  पर  प्रभाव  पड़  चुका  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  बित्त  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  के  दौरान  इसका
 जिक्र  किया  उन्होंने  5,173  करोड़  रु०  तक  कृषि  और  उवबंरकों  के  अनुदानों  में  वृद्धि  की  मुझे
 विश्वास  है  कि  इसके  द्वारा  कृषि  से  सम्बन्धित  क्रांति  नये  क्षेत्रों  में  आ  पाएगी  और  हम  इसका  विकास  क्र
 पायेंगे  और  फसल  के  बाद  की  प्रौद्योगिकी  और  कृषि  सामग्रियों  के  संसाधन  को  बेहतर  बना  पायेंगे  ।
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 उद्योग  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  का  दूसरा  महत्त्वपूर्ण  आधार  औद्योगिक  क्षेत्रों  के

 लगातार  विकेसित  बुनियादी  सुविधाएं  विगत  कुछ  वर्षों  में  हमारी  अंथ्थंव्यवस्था  -  के  बहत  ही

 उत्साहंवर्धक  का  रक॑  रहें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  में  विकास  को  दर  लगातार

 भाउ  प्रतिशत  रही  निगम  क्षेत्रों  की  अच्छी  उपलब्धि  और  पूंजी-बाजार  की  उत्पलावक  स्थिति  द्वारा
 भी  यह  दर्शाया  गया  विद्युत  उत्पादन  और  बिजली  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादन  में  लगातार  मौलिक

 के  उद्योगों  द्वारा  उत्तम  कार्य  प्रदर्शन  और  रेलवे  की  माल  ढोने  की  क्षमता  द्वारा  वक्‍कास  की

 उ्ज  दर  कौ  बनायें  रखने  के  विशेष  सहायतां  मिली  |  विकास  के  इस  दौड़  में  सरकारी  उद्चमों  का

 भी  योगदाने  यह  पीछे  नहीं  रह  गया  इस  वर्ष  के  प्रथम  महीनों  में  चल  रहें  १179  उकस्‍त्त्रों  ने

 पिछले  वर्ष  करोड़  लाभ  की  अपेक्षा  694  करोड़  रु०  का  लाभ  दिव्वाया  फिर  भी  संसाधनों

 के  उत्पादन  सम्बन्धी  हमारी  अपेक्षाओं  को  यह  पूरा  नहीं  करता  है  ।  सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  इकाईयों
 की  प्रबन्ध  में  स्वतन्त्रता  दी  जानी  चाहिए  और  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  उत्त  रदायी  मानना  चाहिए  |  श्री

 एल०  के०  झा  ने  एक  बार  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  विविध  निर्देश  और  तदर्थ
 अंथवा  मौलिक  निर्देश  जिंनके  अन्तर्गत  उद्योगों  को  शामिल  किया  गया  उन्हें  सरकारी  प्रक्रियाओं

 ४क्क्न  पॉलन  केरने  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जाना  हमारे  1956  औद्योगिक  नीति
 द्वारा  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  इने  उद्यमों  की  सफलता  के  लिए  शीघ्र  निर्णय  लेने  और  उत्त  रदायित्व

 ०'सक्केकार  करने  कीं  भौवनां  होना  ऑवश्य॑क्र  इंसेके  लिए  जहां  भी  आवश्यक  हो  अधिकारों  का

 करण  किया  जाना  चाहिए  और  उनका  प्रबन्ध  व्यावसायिक  लाईन  के  आधार  पर  होना  ।

 हमारी  नीति  के  इस  पुनर्गठन  की  प्राप्ति  के  अर्थात्‌  अधिक  स्वायत्तता  और  फरिणामों  के

 लिए  उत्त  रदाथित्व  सरकार  मे  सरकारो  क्षेत्र  के उपक्रमों  की  इकाईयों  के  साथ  समझौता

 आरम्भ  किया  यह  उन  देशों  की  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  जिन्हें  हमारे  जैसा  ही  अनुभव  हुआ
 है  अर्थात्‌

 पाकिस्तान,.बंयलादेश  और  दक्षिण  कोर्स  ।

 करना

 मुंझ  खुशी  है  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इंने  उपक्रमों  के  कार  प्रदर्शन  के  बारे  में  निर्णय
 ख्षज  क्षेत्रों  मै  निपुर्ण  बाहरी  व्यक्तियों  जैसे  चार्टेड  व्यापार-प्रबन्ध  वाणिज्य  या
 शास्त्र  के  प्रध्यापकों  की  समिति  द्वारा  किया  जाएगा  ।  इन  बाहरी  व्यक्तियों  को  इन
 प्रदर्शन  की  परख  करने  के  योग्य  होना  चाहिए  ।

 अथ
 इकाइयों  के  कार्य

 अतेः  मैं  इस  योजना  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इससे  उद्यमों  को  अपनी  दक्षत्ता  बढ़ाने  में

 मिलेगी  और  राजंस्व  में  इससे  बड़ी  मदद  प्रौद्योगिकी  हासिल  करने  और  - “
 करण  के  द्वारा  विकास  और  कार्यक्षमता  दोनों  को  बढ़,ने  की  हमारी  नीति  काफी  श्रफल  रही
 अल्यूमीनियंम  ओर  सोमेंट  के  मूल्यों  से  नियंत्रण  हूटाना  और  इसके  वितरण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना  भी
 इसी  नीति  के  अनुरूप  ही  है  ।

 ह
 विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  एक  मुद्दा  उठाया  है  और  वह  है  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकेन्द्रीकरण  अथवा

 औद्योगीक रण  ।  यह  निरन्तर  चर्चा  का  विषय  रहा  पर  हम  पिछले  कई  वर्षो  से  चर्चा  करते

 रहे  अंततः  हमने  यह  पाया  कि  आधा  रभूत  ढांचे  के  अभाव  के  कारण  हम  अपने  उद्योगों

 नह्टीं  कर  सकते  ।  मुझे  याद  है  कि  महाराष्ट्र  में  औरंगाबाद  में  हमें  कोई  ऐसा  ठे

 थाजो  नए  विश्वविद्यालय  के  लिए  कार्यालय  और  प्रयोगशाला  बमाने ता  बसाने  के  काम  का  ठेका  लेता  ।  हमें  बम्बई
 से  किसी को  बुलाना  पड़ा  था  ।  अतः  मूलभूत  कंवल  साज  सामान  ही  अपितु  के
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 के  कारण  भी  कठिनाई  पंदा  होती  है  ।  इसी  लिए  सरकार  द्वारा  इस  वर्ष  61  विकास  केन्द्र  बनाए
 जाने का  निर्णय  लेना  ठीक  ही  है  ।  वे  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।  जब  तक
 हम  ग्रामीण  औद्योगीकरण  के  लिए  एक  ब्रड़ी  योजना  नहीं  तब  तक  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊंचा
 उठाना  और  इस  देश  के  युवकों  और  युवतियों  को  उत्पादक  रोजगार  उपलब्ध  कराना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उद्योग  ही  रोजगार  के  असीमित  अवसर  प्रदान  करता  अंततः  कृषि  का  क्षेत्र  सीमित
 क्योंकि  भूमि  सीमित  यदि  हम  क्ृृषि  के  क्षेत्र  में  सघन  तरीके  भी  अपनाते  है  तव  भी  उस  क्षेत्र  मं

 सीमित  संख्या  में  ही  लोग  समा  सकते  हैं  और  हमारे  देश  में  जनसंख्या  काफी  अधिक  है  ।  इन  लोगों  को

 कहीं  और  रोजगार  ढूंढ़ना  पड़ेगा  और  एकमात्र  जो  क्षेत्र  उपलब्ध  है  वह  है  उ्द्योगों  का  विकास  ।  अतः
 सिर्फ  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  के  लिए  एक  क्रांतिकारी  कार्यक्रम  बनाने  से  ही एक  उचित  समय  में  हमारी
 रोजगार  और  निधंनता  की  समस्याओं  का  समाधान  हो  पाएगा  ।

 विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  दूसरी  बात  उद्योगों  की  रुग्णता  की  कही  है  ।  सम्बन्धित  मंत्री  जी
 ने  पिछने  सप्ताह  हमें  जो  नवीनतभ  आंकड़े  उपलब्ध  कराए  थे  कि  हमारे  देश  में  1-6-86  तक

 1,59,283  रुग्ण  इकाइयां  थीं  ।  अब  दो  वर्षों  के बाद  इनकी  संख्या  और  बढ़  गई  होगी  |  अब
 शग्गः  उद्योगों  की  संख्या  2  लाख  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्या  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है|  कई
 सभितियों  ने  इस  बारे  में  अध्ययन  किया  है  और  रुगणता  के  बिभिन्न  कारण  बताए  हैं  रुग्णता
 के  विभिन्‍न  कारणों  के  परिमाणात्मक  मूल्यों  का आंकलन  किया  इसके  लिए  उदाहरण  के  लिए  प्रबन्ध
 510/,  और  श्रमिक  संघ  4%  या  5%  दोषी  है।इस  तरह  रुग्णता  के  विभिन्‍न  कारणों  के

 मूल्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  लेकिन  जिस  एक  महत्वपूर्ण  कारण  की  ओर  अधिक  ध्यान
 नहीं  विया  बह  यह  है-कि  इस  समय  उद्योगों  को  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  से  काफी  वित्तीय

 प्रवान  गई  है  ।  म्रदि  मैं  ।0  लाख  का  उद्योग  लगाता  हूं  तो  मैं  बित्तीय  संस्थाओं  अर्थात

 राष्ट्री  यकृत  संस्थाओं  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  से  90  लाब  का  ऋण  ले  सकता  हूं  ।  इस  त  रह  मैं  उस
 धन  का  प्रयोग  लापरवाही  से  करूंगा  ।  कई  बार  मैं  बेईमानी  भी  कर  सकता  मैं  छोटे-छोटे  फायदे
 उठाने  की  कोशिश  में  उद्योग  को  रुग्ण  होने  दे  सकता  हूं  ।

 ५  यद्यपि  हमने  कुछ  कानून  बनाए  हैं  ओर  हमारे  पास  तंत्र  भी  है  तथा  हमने  बंकों  को  भी
 सलाह  दी  रिज़व  बैंक  ने  यह  देखने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  कि  रुग्णता  का  पता  उद्योग  की  आरश्भिक

 अचस्था.भ  ही  लगाया  जाए  और  इसके  लिए  कदम  उठाए  जाएं  और  यहां  तक  कि  पुनर्वास  कार्यकम  भी

 शरू-किए  गए  हैं  तब  भी  हम  इस  सम्बन्ध  में  सफल  नहीं  हो  प्रा  रहे  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  काम

 करते  कीਂ  जरूरत  मामले  की  उचित  जांच  होनी  चाहिए  और  यदि  इसके  लिए  प्रबन्धक  दोषी  पाए  जाएं
 तो  उन्हें  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  |  यह  काम  पहले  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  इकाई  को  पुनः  चालू  नहीं  किया  जा  सकता  तो  इसे  समाप्त  होने  देना  चार  ए
 :  अथवा

 बहुत  सस्ते  में  बेच  देना  चाहिए  ताकि  दूसरे  व्यक्ति
 को

 अत्याधिक  शी  पूंजी  का  भार  व  हन  न  करना

 इस  तरह  हम  काफी  हद  तक  रुग्णता  की  समस्या  का  आसानी  में  समाधान  कर  सकते  हैं  ।
 जो  न  ह

 मुझे  खुशी  है  कि  गति  को  बनाए  रखने
 के  लिए  मंत्री  महोदय  ने

 विद्युत  के  लिए

 :  13.6%  रेलवे  के  लिए  15  6९,  और
 दर  रसंचा

 रक  लि  15.6%  परिव्यय  बढ़ान  का  निर्णय  लिया

 क्योंकि  बे  आधारभूत  ढ़ांचे  का  अंग  है  ।
 वे  ऐसे  मूल  उद्योग  मे  से  हैं  जिन  पर  हमारे  देश  के  औद्योगिक

 विकास  का  ढांचा  निर्भर  है  ।
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 मैंने  उद्योग  के  बारे  में  विस्तार  में  कहा  है  क्‍योंकि  यद्यपि  कृषि  हमारी  अथथं-ब्यवस्था  की
 रीढ़  फिर  भी  उद्योगों  से हमारी  सरकार  को  कहा है  राजस्व  को  प्राप्ति  होती  है।अब  मैं  बजट

 के  वित्तीय  पहलओं  के  बारे  में  कहूंगा  ।  बजट  कुछ  स्पष्ट  उद्देश्यों  के  सामने  रख  कर  बनाया  गया  है

 किन्त्‌  इसका  मुख्य  प्रयास  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाना  और  इस  तरह  हमारे  देश  में  निधंनता  कम  करना

 है  ।  यद्यपि  पिछले  प्रयास  वर्षों  में  जो  जैसे--एकीकृत  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  विकास

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  योजना  बनाई  गई  वे सभी  रोजगार  के  अबसर  बढ़ाने  ओर

 लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  बनाई  गई  हैं  फिर  भी  इसे  संम्भव  बनाने  तथा  इस  प्रक्रिया

 को  गति  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  उन  लोगों  से  8%  अधिशुल्क  वसूल  करने  का  निर्णय  लियाਂ

 है  जिनकी  आय  50,000  रुपए  से  अधिक  है  तथा  ग्रामीण  विकास  या  ग्रामीण  रोजगार  अर्थात  जवाहर

 लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  बनाने  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  मैं  मंत्री

 महोदथ  को  यह  नया  दुष्टिकोण  अपनाने  पर  बधाई  देता  मन्त्री  महोदय  ने  वित्तीय  और  आशथिक  नीतिय

 के  प्रबन्ध  में  बहुत  समझदारी  दिखाई  है  ओर  यह  उन  4-5  उदाहरणों  से  देखा  जा  सकता  जो  मैं  देने  जा

 का +ा

 रहा  ह  ।

 पहला  उदाहरण  है  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  पांच  वर्षावधि  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे

 बास्तविक  परिब्यय  ।  यह  सही  अर्थों  में  मूल  परिब्यय  से करीब  अधिक  होगा  ।  यह  एक  बहुत
 बड़ी  उपलब्धि  वित्तीय  रूप  से  लक्ष्य  प्राप्ति  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  किन्तु  इसका  मूल  परिव्यय  से  बहुत
 प्रतिशत  अधिक  होना  महत्वपूर्ण  है  ।  वित्त  मन्त्री  ने  गैर-योजना  ब्यय  के  विकास  को  सीमित  करके
 स्फीतिक  तरीके  से  बिकास  के  लिए  संसाधन  जुटाने  का  भी  प्रयास  किया  उदाहरण  के  लिए
 महत्त्वपर्ण  क्षेत्र  में  नाममात्र  की  कटोती  की  गई  इस  देश  के  हाल  के  इतिहास  में  यह  बहुत  बड़ी जञ
 बात  है  ।  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंतनाव  में  कमी  होने  से हमारी  सरकार  को  इस  मामले  में  सहायता
 मिली  न  केबल  वित्तीय  नीति  की  दृष्टि  से  अपितु  विश्व  शांति  के  दृष्टिकोण  से  भी  यह  एक  बहुत
 बड़ा  कदम  है  ।

 बजट  का  कुल  घाटा  जो  संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  7,940  करोड़  रुपए  कम  होकर
 7,337  करोड़  रुपए  रह  गया  यह  एक  दूसरी  बड़ी  उपलब्धि  करीब  एक  शतक  से  वित्त  मन्त्री
 द्वारा  संतुलित  बजट  पेश  करना  एक  विशेष  गुण  माना  जाता  यदि  आप  पिछले  100  वर्षों  के  सावंजनिकी
 वित्त  पर  लिखा  गया  साहित्य  पढ़ें  तो  आप  पाएंगे  कि  संतुलित  बजट  को  बड़ी  उपलब्धि  माना  गया  है
 लेकिन  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  बजट  असंतुलित  हो  गए  हैं  और  यह  असंतुलन  अब  और  भी  बढ़  रहा
 हमारे  यहां  भी  पिछले  8-9  वर्षों  से  घाटा  बढ़  रहा  है  |  सौभाग्य  से  वित्त  मन्त्री  के  साहस  के  कारण  ही
 इस  प्रक्रिया  को  बदला  जा  सका  यह  धारा  7,940  करोड़  से  कम  करके  7,337  करोड़  रुपए  लाया
 गया  है  ।  विकासशील  देशों  के  विकास  के  लिए  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  हमेशा  ही  अंकुश  का  कारण
 रही  है  ।  हमारे  मामले  में  भी  कुछ  वर्षों  से  यह्‌  चिन्ता  की  बात  रही  है  ।  ऐसे  देश  को  पूंजीगत  वस्तुओं  का
 आयात  करना  पड़ता  है  और  उपभोक्ता  वस्तुओं  या  उन  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  करना  पड़ता  जिनवे

 मूल्य  घटते-बढ़ते  रहते  हैं  और  जिनकी  मांग  में  निरन्तर  वृद्धि  नहीं  होती  ।  अतः  विकासशील  देशों  के
 लिए  यह  एक  कठिन  समस्या  है  |  भुगतान  संतुलन  के  मामले  से  निपटने  के  लिए  वित्त  मंत्री  ने  हमारे ॥  BMS
 औद्योगिक  क्षेत्र  को  आधुनिक  वनाकर  और  तकनीकों  के  विकास  से  इसे  सुदृढ़  बनाने  और  इसमें  विविधता  *
 लाने  के  लिए  सही  प्रयास  किए  इससे  न  केवल  हमारे  उद्योगों  को  विविधता  लाने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा

 श्रपितु  हम  दृढ़ता  से  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  भी  ठहर  पिछले  3-4  बर्षों  के  दौरान  हमारी
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 नीति  यह  रही  शुल्क-सुरक्षा  या  मात्रा  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  को  स्वीकार  करके  जो  अच्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार में  खतरनाक  प्रलोभनों  में  आने  के  बजाय  हमने  उद्योगों  का  विकास  करने  और  अंतर्राष्ट्रीय
 प्रतियोगिता  का  सामना  करने  की  नीति  का  अनुसरण  किया  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  नीति  के
 परिणाम  हमारे  सामने  आए  व्यापार  के  मामले  में  इस  वर्ष  तथा  पिछले  वर्ष  भी  हमारे  निर्यात  में  करीब

 25%  वृद्धि  हुई

 विपक्षी  सदस्यों  के  साथ  मैं  भी  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  अनाज  का  आयात  अधिक

 हुआ  है  किन्तु  ऐसा  अस्थाई  कारणों  से  हुआ  पिछले  वर्ष  सूखा  पड़ा  अतः  हमारे  बाद्याननों  का
 कम  हो  गया  ।  हमें  खाद्यान्‍्नों  का  आयात  करना  हमने  जो  कदम  उठाए  हैं  उन्हीं  के

 फलस्वरूप  हम  खाद्य  तेलों  के  आयात  में  50  प्रतिशत  तक  कमी  ला  पाए  बाहर  भी  तेलों  के  मय  में
 तेजी  से  बुद्धि  हुई  है  ।  अप्रत्यक्ष  आयात  भी  कम  हुए  हैं  ।  इन  का  रणों  के  फलस्वरूप  हमारी  भुगतान  संतुलन
 की  स्थिति  अधिक  खराब  हुई  और  यह  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  करीब  1800  करोड़  रुपए
 अधिक  है  ।  परन्तु  मैं  मंत्री  महोदय  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि  उन्होंने  कर  लगाकर  आयातों  को  कम  फरने
 की  बात  स्वीकार  नहीं  की  है  ।

 जनसंख्या  वृद्धि  में  भारत  विश्व  में  सबसे  आगे  जेसाकि  विगत  सप्ताह  मंत्री  महोदय

 बताया  कि  हमारी  जनसंख्या  में  वाषिक  वृद्धि  2.12  प्रतिशत  की  दर  से  हो  रही  है  ।  इसका  मतलब  है
 कि  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  स ेआथिक  विकास  का  कोई  लाभ  नहीं  होता  कुछ  वर्ष  पहले  जब  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  अपनाया  गया  था  ।

 तब  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  अधिक  यद्यपि  वृद्धि  दर  कम  हो  रही  है  परन्तु  निकट  भविष्य
 में  कम  होने  की  सम्मावना  नहीं  है  ।  इसलिए  यह  हमारे  सामने  एक  गम्भीर  समस्या  हमारा
 कार्यक्रम  पूर्णतः  स्वैज्छिक  यह  पूर्णतः  समझाने  पर  ही  निर्भर  करता  है  ।  जनसंबया  को  रोकना  हमारी
 सामाजिक  आर्थिक  नीति  का  उद्दे श्य  होना  चाहिए  इसमें  इतनी  वृद्धि  हो  गयी  है  कि  जब  तक  हम  इस  पर

 काबू  कर  यह  इतनी  बढ़  जाएगी  कि  इस  देश  में  लोकतन्त्र  का  शासन  नहीं  चल  यद्यपि

 हमने  इस  समस्या  का  अनेक  तरीकों  से  मुकाबला  किया  है  परन्तु  अब  समय  आ  गया  है  कि  हमें  इस
 सम्बन्ध  में  प्रोत्साहन  तथा  हतोत्साहित  करने  वाली  दोनों  तरह  की  नीति  अपनानी  होगी  |  हमारी  नीति

 राजी  करने  पर  निर्मर  मुमे  आशा  है  कि  इस  विषय  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी
 तथा  नीति  को  चुस्त  बताया  जाएगा  जिससे  निर्धारित  समय  में  उद्ं  श्पों  की  प्राप्ति  हो  सके  इसके  केवल

 उन्नति  ही  नहीं  होगी  बल्कि  आगे  अच्छे  समाज  की  भी  स्थापना  होगी  ।

 मैं  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  वित  मन्त्री  ने  वित्तीय  नीति  की  समस्याओं  का  सामना

 करने  में  साहस  दिखाया  है  ।  उन्होंने  वित्तीय  नी.त  में  बजट  घाटे  तथा  गैर-योजना  व्यय  में  वृद्धि  ज॑सी
 जोखिमपर्ण  प्रवृत्तियों  को  टालने  में  सफलता  प्राप्त  को  राजस्व  में  वृद्धि  करने  के  लिए  रोजगार

 के  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  उन्होंने  बोझ  उन  व्यक्तियों  पर  डाला  है  जो  आसानी  से  सहन  कर

 सकें  ।  अन्त  में  उद्योग  और  बुनियादी  ढांचे  के  विकास  के  लिए  अत्यधिक  संसाधन  प्रदान

 करके  उन्होंने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्राप्त  विकास  दर  से  अधिक  विकास  दर  सुनिश्चित

 की

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता
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 श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  सभापति  सबरो  पहले  मैं  अपने  आदरणीय  वित्त

 मंत्री  श्री  चब्हाण  साहब  को  इंस  वात  के  लिये  हादिक  वधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  देश  की

 में  जिस  प्रकार  संतुलित  और  योग्यतापूर्वक  बजट  इस  सदन  में  पेश  उसके  लिए'पूरा
 देश  उनकी  प्रशंसा  कर  रहा  है  |  कभी  विरोधी  दल  के  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  जी  ने  करीब  दो ਂधण्टे के
 प्पने  भाषण में  बहुत  से  मुद्दे  उठाये  द्टों  को  उठाते  हुए  उन्होंने  जितने  मुद्दों  की  प्रश्नंसाःकी  और

 जितने  म॒हों  का  स्वागत  किया  वह  इस  बात  का  सबूत  हैं  कि  विरोधी  दल  के  पास  इस  बजट  विरुद्ध

 कहने  के  लिए  कुछ  था  ही  नहीं  ।  अगर  राजनीतिक  कारण  न  होते  तो  शायद  वह  इस  प्रकार  का  भाषण

 री  बात  यह  है  कि  जो  बार-बार  रामाचारपत्रों  में  भो  छापी  विरोधी  दल  के  नेताओं  की
 ओर  से  यहां  भी  कही  गई  और  शायद  कही  भी  जायेगीं  कि  यह  चुनावी  बजट  है  हीं  समझता

 बुनावी  बजट  किस  मामले  मे  चनावी  बजट  तोी  तब  होता  जब  इसमें  कोई  भी  साथंके  कार्यक्रम  की

 चिन्ता  कम  की  जाती  और  केवल  वोट  बटोरने  के  लिए  हम  कोई  भी  काम  इसमें  करते  ।  इस  बजट  में

 ऐसा  कोई  भी  मुद्दा  नहीं  है  जिसके  लिए  कोई  इसे  चुनावी  बजट  की  संज्ञा  दे

 नीति  का  जहां  तक  सवाल  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  बजट  रखा  है

 उसमें  हमारे  राष्ट्रीय  निर्माण  के  महात्मा  राष्ट्र  निर्माण  की  पहली  नींव  रखने  वाले

 प्रधान  पं०  जवाहर  लाल  इस  राष्ट्र  के  चतुर्मखी  विकास  के  लिए  आपाद-मस्तक  जुट  कर

 काम  मरने  वाली  प्रधान  मन्‍्त्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  और  उनके  अलावा  आजः  हमारे  जो  प्रधान

 मत्री  हैं  श्री  राजीव  उनके  सपनों  का  भारत  जिस  प्रकार  का  होना  चाहिए  उसकी  सम्पूर्ण  छाया  इस

 बजट  में  और  बजट  भाषण  में  विद्यमान  है  |  मैं  नहीं  समझता  कि  कौन  सा  प्रश्न  उठता  है  हमारे  यहां

 जहां  हमने  कोई  ताकिक  रूह  नहीं  रखा  |  हमारा  ताकिक  रूप  तो  इसी  बात  से  वख्यस्ट  है  स्वतन्त्रता

 आन्दोलन  कें  समय  में  भी  हमने  इस  देश  की  जनता  के  सामने  जो  वायदे  बार-बार  ग्रहां

 बायदों  की  याद  दिलाई  ये  हमीं  लोग  हैं  जिन्होंने  वायदे  किये  कि  हम  देश  की  आजादी  हमने

 आजादी  हमने  कहा  हम  देश  में  मजदरों  और  मेहनतकशों  को  ऊपर  उठाय्ेंगे  वह  काम  हम

 कर  रहे  हमने  ही  यह  कहा  कि  इस  देश  के
 पिछड़े  हुए  पददलित

 लोगों
 का  उत्थान  करके

 मे  दुनिया  की  मानवता  के  समक्ष  प्रस्तुत  करेंगे
 तो

 हम  उस  ओर  लगातार  अपने  काम  में  आगे  बढ़

 रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  विपरीत  कौन  सी  वह  बात  है  जिसके  लिए  हमार  बजट  को

 आलोचना  की  जाए  और  कोई  उसको  इस  प्रकार  की  आलोचना  करके  खारिज  करे  कि  यह  चुनावी  बजट

 3?  सें  जानना  चाहता  हूं  कि  गरीबी  हटाने  के  बेरोजगारी  दूर  करने  के  ग्रामीण  उद्योगों

 को  बढ़ावा  देने  के
 कृषि  विकास

 के
 क्षेत्र  में  लघु  और  उद्योगों

 के
 विकास  कीःस्थापना  मे

 नैद्योगीक  रण  मार्डर्ना  ईजेशन  नयी  तकनीक  के  विकास  देश  की  स॒रक्षा  आकास  समश्या

 में  और  इसके  साथ-साथ  स्वतन्त्रता  संग्राम  सेनानियों  के  लिए  जो  पेन्शन  में  वद्धि  की  निराश्रित

 महिलाओं  को  साड़ी  देने  की  जो  प्रतिबद्धता  दिखाई  बेरोजगारी  दूर  के  साथ-साथ  शत्येक

 सज्चार  में  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  निश्चित  रोजगार  देंने  का  जो  संकल्प  प्रकट  किया  गया---इसमें न्‍
 पैन  सा  हमारा

 बढ़  पक्ष  हैं  जहां  पर  हमने
 पिछली

 आधी  शंता*दी
 से

 ज्यादा  श्स
 अजीज  नहीं  को  कहा

 तथा  उसके  बारे  में  कभी
 असावधानियां  बर  ती  हों  ?  4

 या
 कोई  भी  दिशा  हमारे  लिए  कही  जा  सकत्ले  है

 यो  जो  दहिश  ॥
 कि  कांग्रेस  ने  जो  जो  जो  जो  जो

 कोण  और
 जो

 नेतृत्व
 इस  देश  के
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 सामने  पिछले  100  वर्षों  से  ज्यादा  समय  से  रखा  है  उसमें  कही  भी  हम  डिगे  कहीं  से  भी  हम  ह्‌टे
 हों  ?  हमने  कभी  चुनावी  बजट  की  बात  नहीं  की  ।  इसलिए  नहीं  की  कि  चनावी  बजट  क्‍या  होता  है  ?

 चुनावी  जैसा  हमने  कहा  इसका  तब  प्रश्न  उठता  है  जब  हम  आम  जनता  को  कहीं  पर  अंधेरे  में
 रखना  चाहें  ।  हमने  तो  स्पष्ट  इस  देश  में  जब  आजादी  आयेगी  तो  उसके  बाद  हम  गरीबों  और
 पिछड़े  हुए  लोगों  के  लिए  काम  करेंगे  ।  हम  यहां  पर  शीषकों  के  अन्याय  और  अत्याचार  की  जो
 व्यवस्था  है  उसको  नष्ट  करेंगे  ।  हमने  किया  उसका  राजाओं  को  ace  हमने  ताल्लकेदारों
 को  नष्ट  हमने  जमींदारी  समाप्त  हमने  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  और  हमने
 दलितों  और  पिछड़े  हुए  लोगों  के  लिए  अनेक  आर्थिक  कार्यक्रम  उनमें  कौन  सा  ऐसा  हमारा  कदम
 है  जिसके  बारे  में  हमने  पिछली  पूरी  शताब्दी  में  वचन  न  दिया  हो  देश  को  और  उमसे  हम  पीछे  हटे

 इसके  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  हमने  इन  कार्यक्रमों  को  वहीं  पर
 स्फोति  महंगाई  की  बात  भी  उठाई  जाती  अधंशास्त्र  का  सामान्य  जानकार  भी  इस  बात  को
 जानता  जब  कोई  विकासशील  देश  अपनी  आकांक्षाओं  के लिए  लगातार  कटिबद्ध  होकर  काम  करता
 है  और  उसको  इस  प्रकार  की  अनेक  योजनायें  बनानी  पड़ती  है  और  पूरी  करनी  पड़ती  तो  ऐसी  कौन
 सी  दुनिया  में  मिसाल  है  कि  जहां  पर  घाटे  के  बजट  के  बिना  भी  कर  दिया  जाता  |  कम  कम

 कम  काम  करने  अगर  चाहें  कि  हम  उन्नति  कर  तो  ऐसा  नहीं  होता  मुव्रास्फीति
 तो  जब  हमारी  योजनायें  आगे  बढ़ गी  ।  जब  हम  देश  की  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  सगातार
 काम  करेंगे  तो  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  और  घाटे  का  बजट  होगा  ।  ऐसा  घाटे  का  बजट  कितना  जिसके  लिए
 हम  इतनी  हाय-हाय  कर  रहे  8,240  करोड़  रुपए  का  घाटा  जिसमें  903  करोड़  रुपए  टैक्‍स  की

 यदि  इसको  घाटा  दिया  जाए  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  7,337  करोड़  रुपए  का  धाटा
 प्रदर्शित  किया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  और  भी  पूछी  जा  सकती  है  ।  मैं  आंकड़े  नहीं  दे  रहा  मैं  बह  बात

 कहने  जा  रहा  जो  कोई  नहीं  कहेगा  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  पिछले  वर्षों  के  बजट

 को  भी  देख  पूरी  परम्परा  देख  इसे  आप  सौभाग्य  या  दुर्भाग्य  दो  या  तीन  बजट

 तो  कम  से  कम  अपोजीशन  को  भी  यहां  पर  रखने  का  अवसर  मिला  है  ।  उन  बजटों  की  क्‍या  नीतियां

 उन  बजटों  के  काम  का  तरीका  क्या  उनकी  नीतियां  कैसी  कहीं  भी  कोई  भी  जिम्मेदारी

 लेकर  देश  के  सवाल  को  आगे  बढ़ाने  की  कोई  भी  स्थिति  उनमें  दिखाई  पड़ती  कोई  भी  दिशा-निर्देश

 उनमें  दिखाई  पड़ता  स्पष्ट  नीतियां  दिखाई  पड़ती  स्पष्ट  नेतृत्व  की  दिशा  उनमें  दिखाई  पड़ती

 अगर  नहीं  तो  हम  लगातार  चालीस  वर्षों  से  बजट  प्रस्ताव  रखते  आए  हैं  और  बजट  के  अनुसार
 काम  करते  आए  पंचवर्षीय  योजनाओं  एवं  विभिन्‍न  कार्यत्रमों  के  द्वारा  देश  का  चतुमु  खी  विकास  करते

 आए  क्या  उसके  बाद  भी  हम  से  कहा  जा  सकता  है  कि  हमने  कहीं  भी  देश  के  मामले  में  कोई  कोताही

 की  है  +  कभी  ऐसी  बात  नहीं  हो  सकती  है  ।

 मै ंएक  बात  और  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  |  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  दो  घण्टे  अपना

 बजट  भाषण  एक  संतुलित  भाषण  और  अत्यन्त  संक्षेप  में  अपनी  बात  को  कहा  |  हमारे  चब्हाण

 साहब  तो  इस  बात  के  लिए  मशहूर  हैं  कि  वे  ज्यादा  बात  नहीं  करते  व ेकाम  ज्यादा  करते  हैं  और  हमारे
 विरोध  पक्ष  की  स्थिति यह  है  कि  वे  काम  की  बात  कम  करते  हैं  और  भाषण  बहुत  लम्बा  करते  दोनों
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 फनी  में हमने यह स्थिति देख ली । दो घण्टे का भाषण वित्त मन्त्री  क+

 में  हमने  यह  स्थिति  देख  ली
 ।

 दो  घण्टे  का  भाषण  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  हुआ  और  दो  घण्टे  का  भाषण

 म्रछ्व  रेड्डी  जी
 का  स्पष्ट  बात  आपको  दोनों  की  तुलना  में  मिल  जाएगी  ।  इसलिए  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण  को  समापन  करते  हुए  उन्होंने

 कला  --

 के  मार्म  की  यह  यात्रा  बड़ी  कठिन  और  लम्घी  है  इसके  लिए  बलिदान  देना  पड़ता
 अथ  प्रश्न  वह  उठता  है  कि  भावी  विकांस  और  समृद्धि  के  लिए  ऐसा  बलिदान

 कौन  प्रस्तुत  बजट  प्रस्ताबों  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  स्पष्ट  और  निश्चित  रूप  से  दे  दिया

 नका  है  ।'

 हैं  समझता  हँ  कि  नीतियों  के  सवाल  देश  के  सवाल  लक्ष्यों  के  सवाल  इन  तीन-चार  बातों
 है  ~  - +  +  3  री  ञ  ~

 का  स्पष्ट  उत्तर  इसमें  हैं  ।  मैं  उन  चीजों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  जो
 लोग  कह  चुके  हैं  ।  कुछ  बातें

 मेरे  शी  मन  में  हैं  ।  हमने  भी  देश  की  जनत्ता  के  सामने  लगातार  लम्बी  स्वतन्त्रता  युद्ध  से लेकर  स्वराज्य

 के  बाब  अब  तक  जो  हम  लोगों  ने  काम  किया  है  ।  बहुत  सी  बातें  कही  जाती  हूँ  कि  यह  होना

 कह  झोना  लेकिन  मैं  द्वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  दो  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  एक  बात  यह
 कहता  कहता  हूं  कि जिस  समय  नौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  लागू  हो  गई  तो  उनसे  जो
 करियों  के  केलनमान  उनमें  कढ्रोतरी  के  कारण  कमंचारियों  की  आय  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  तो

 लुककत  आय  की  सीमर  18,000  रुपये  से  बढ़ाकर  25,000  रुपये  की  जानी  मैंने  पिछले  वर्ष  भी

 इसके  बारे  में  कहा  थ्त  और  आज  फिर  इसको  वोहराता  हूं  ।  आप  ने  केवल  5%  इनकम  टेक्स  में  कमी
 करनें  की  घोषणा  की  है  ।  मेरी  बित्त  मन्‍्त्री  जी  से  यह  प्रार्थना  है  कि  आज  के  वेतनमानों  को  देखते  हुए
 25,090  रुफ्मे  तक  की  आग्र  कर  मुक्त  की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  मिडिल  वलास  ऐसा  जोकि  पिस

 रह्ष  है  ।  अगर  मिडिल  बलास  के  लोगों  को  25,000  रुपये  की  आय  तक  छूट  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  से  लाखों  लोगों  को  फायदा  होगा  और  आप  को  कोई  बहुत  ज्यादा  नुकसान  भी  नहीं
 होगा  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  रिटायर  होने  के  बाद  जिन  लोगो  को  पेंशन  मिलती  वह्‌
 इंकम  नहीं  होती  है  ।  इसलिए  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  को  या  देश  के  जिन  लोगों  को  पंंजन  मिलती

 वह  पेंशन  कर  मुक्त  होनी  चाहिए  ।  अगर  उस  को  कर  मुक्त  कर  दिया  तो  इससे  भारतीय
 खजाने  पर  कोई  बहुत  बड़ा  बोझ  नहीं  पड़ेगा  ।

 एक  और  निकेदन  करना  है  ।  कागज  के  मामले  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  की  गई  इस  देश  में  अभी
 अधिक  और  दरिद्रता  बहुत  ज्यादा  है  ।  इसलिए  कागज  वर्गरह  के  दामों  में  लगातार  वृद्धि  नहीं  होनी

 जिससे  देश  में  लोगों  की  शिक्षा  और  शैक्षणिक  प्रसार  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  न

 आए  ।

 चौथी  बात  यह  है  कि
 आपकी  आवास  योजना  बहुत  अच्छी  योजना  है  ।  आपने  बहुत  रो  कदम  इस

 बारे  में  घोषित  किये  हैं  परन्तु  स्टील  की  उन  प्रोडक्ट्स  जो  आवास  के  काम  में  आती  जो  वृद्धि
 की  गई  उनके  करे  में  अप  दोबारा  कंसिडर  करें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  देश  के  मिडिल  क्लास  और
 नीके  की  क्‍्लस्स  के  लोगों  को  बहुत  बड़ी  राहत  मिलेगी  ।  बड़े  आदमियों  पर  जो  टैक्स  लगाये  गये  उन

 की  हमें  कित्ता  नहीं  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  श्री  चन्हाण  साहब  को  एक  अच्छा  बजट  लाने  के  लिए
 बक्काई  देतर हूं भौर  बजट  का  समर्थन  करता
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 झ्लो  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  मैं  बित्त  मंत्री  द्वारा  कब  1989-90  के  लिए

 प्रस्तुत  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।  अपनी  बात  शुरू  करने  से  पहले  मैं  आपका  स्रमंब  बाध्य  हूं  और

 क्रापसे  निवेदन  करता  हूं  कि  मुझे  कुछ  अधिक  मिनट  का  समय  देने  की  अनुश्ाति  प्रदान  करें  ।

 सभापति  महोदय  :  जी  नहीं  ।  दस  भिनट  से  अधिक  समय  नहीं  दे  सकता  । हे

 श्री  रणजीत  सिंह  गायकथाड़  :  मैं  लगभग  एक  बच  से  ब्रतीक्षा  कर  रहा  तथापि

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  घंटी  से  अपना  हाथ  दूर  प्रिछले  वर्ष  ऋक्न  झद्ी  के  भयंकर

 सूखे  के  बागजद  भी  वित्त  मन्त्री  ने अच्छा  बजट
 प्रस्तुत

 किया  है  इसक  लिये  वह  क्षोर  सरकार  क्रिकेश
 बधाई

 के  पात्र  हैं  ।  सूखे  और  देश  के  अनेक  भागों  में  असंतोष  के  बाब्जजूद  भी  ख्रस्कार  मे  एछ्ा  ढजठ  प्रेख

 किया  है  जो  प्रमतिशील  और  सकारात्मक  इसको  उपलब्धि  ने  इस  अर  क्यो  स्तमध्य  के  सकतन

 की  विकास  दर  3.6  प्रतिशत  दिखायी  गथी  है  जो  !  प्रतिशत
 ।

 सकल  घरलू  उत्पा

 से  लेकर  2  प्रतिशत  तक  थ॑

 ँग़स्फीति  नियन्त्रण  में  रही  ।  थोक  बिक्री  मूल्य  कूचकांक  द्वारा  प्रह  5  भद्विग्बत  ऋंको  गस्पी  को

 1987-88  के  दौरान  10  प्रतिशत  तक  पहुंच  गयी  थी  ।

 द
 ॥|

 खाद्यान्न  उत्पादन  166  मिलियन  टन  तक  होने  की  सम्भावना  है  जो  1988-89  के  दौरान

 130  मिलियन  टन  हुआ

 कठिनाइयों  और  अनेक  उद्योगों  के  बन्द  होने  के  बावजूद  भी  औद्योगिक  उत्पादद  में  उन्बत

 प्रवुत्त  दिखायी  गयी  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  अधिक  संगठित  शक्ति  से  औद्योयिक  क्षेत्रों  में  अच्छो

 परिणाम  निकल  सकते  हैं  चाहे  वे  सरकारी  हों  अभव्ा  प्राइवेट  हों  ।

 सीमेंट  और  उवंरक  को  दी  गयी  विशेष  आध्िक  राहुत  का  मैं  श्वाक्त

 करता  हूं  ।  इससे  सरका  टी  क्षेत्र  का  विकाप्  हो  सकता  हमारे  देश  के  समक्ष  सूुक्षा  का  काढ़  का  मुद्ध

 क्री  समस्या  में  जनसंख्या  की  समस्या  खबसे  बड़ी  समस्‍या  जनसंख्या  वृद्धि  दर  में  कभी  कभी  थहीं

 हुई  है  ।  हमारी  जनसंख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  आंकड़े  देखने  तथा  जलसंरया  की  बृद्धि  के  करे  श्री

 महाजन  के  विचार  सुनने  के  पश्चात्‌  समूचे  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  अथवा  बल  देले  और  सभाण  के

 एक  बग्गं  अर्थात्‌  निधन  वर्ग  को  लक्ष्य  क्षेत्र  बदाने  की  आवश्यकता  है|  आज  शहरी  प्रष्यप्न  इब्े  के  लोगों

 के  परिवारों  ने  परिवार  छोटा  करने  के  उपाग्र  शुरू  कर  दिये  हैं  परन्तु  निधंत्र  और  भ्रश्चक्षित  ल्ोब्  छक्ेटे

 २  के  दायित्व  को  नहीं  समझते  हैं  ज़बकि  यह  उनके  उत्थाम  के  श्षिग्रे  सकारात्मक  कार्य  क्र  अ्रकता
 परिवा  बी  हि  ञं

 .
 मेरे  बिचार  से  इस  बात  को  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  बताया  जाना  चाहिए

 ।  इस  बजड़  अं  बढ़यये  पए

 आंकड़े  निश्चित  रूप  से  मही  हैं  परन्तु  जनसंख्या  की  वुद्धि  के कारण  रोक  लिये  गए  थे  ।  मैं  अनुभव  करता

 हूं  कि  देश  के  मध्यम  वर्ग  की  भी  देखभाल  की  जानी  य  हिए  अथता  सहानुभूति  दिखावी  जबनी  भाहिए

 उत्पादन  का  कारक  है
 ।  जिन  लोग  आय  50,000  रुपये  है  उन  पर  कर  लगाया  गया

 जो  एक  उत्पादन  का  कारक  है  ।  जन  लोगों  को  अ
 ते

 0,0
 ।  ।  हैं  |]

 प्रति  मास  आती  सरकारी  नौकर  और  वेतनभोगी  लोग  हस
 ।]  तौर  धनराशि  4  (0  रुपये  ।

 पक  बे  आते  हैं  ।  प्रत्येक  वस्तु  की  मूल्य  बुद्धि  को  देखते  हुए  क्‍या  यह  उचित  है  जिन  लोगों
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 की  वाषिक  आय  50,000  रुपये  है  उन  कर  लगाया  जाए  ?  इसमें  कुछ  बढ़ोतरी  की  जानी  चाहिए  ||

 छूट  की  सीमा  भी  बढ़ाकर  25,000  रुपये  तक  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  में  उन  गृहणियों  को  भी  कष्ट

 हुआ  है  जिन्हें  अपनी  घरेलू  आवश्यकतायें  पूरी  करनी  पड़ती  उपभोक्ताओं  को  प्रत्यक्ष  कर  और  बिक्री
 कर  का  भी  भुगतान  करना  पड़ता  वे  अनुभव  करते  हैं  कि  कर  दो  या  तीन  स्थानों  पर  न  लेकर  एक
 ही  स्थान  पर  लिया  जाए  ।  टी०वी०  कारों  और  स्कूटरों  की  कीमत  में  वृद्धि  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं
 कहना  चाहता  ।  जो  विद्यमान  परिस्थितियों  में  आबश्यक  था  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  सभी  अधिक  आय  वर्ग  के  लोगों  के  पास  टी०  वी०  सैंट  हैं  ।

 क्री  रणजोत  सिह  गायकबाड  :  वेतनभोगी  लोगों  पर  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कया  आप  यह
 अनुभव  करते  हैं  कि  इससे  अधिक  कालेधन  का  परिचालन  होगा  ?  क्योंकि  मध्यम  आय  के  लोगों  को
 समाज  में  एक  जीवन  स्तर  रखना  होता  है  ।  उसे  अपने  परिवार  की  आवश्यकताओं  तथा  बच्चों  को  एक
 विशेष  स्तर  की  शिक्षा  दिलानी  पड़ती  है  ।  प्रत्येक  माता-पिता  अपने  बच्चों  को  अपने  से  अच्छे  तरीके  से
 शिक्षा  दिलाना  चाहते  हैं  ।  आज  के  प्रगतिशील  विश्व  में  प्रत्येक  शिक्षित  व्यक्ति  टी०  कार  आदि
 रखना  चाहता  है  ।  वह  इन  चीजों  को  रखना  चाहता  है  ।  जब  वह  देखता  है  कि  उसके  पड़ौसी  के  पास  ये
 चीजें  हैं  और  उसके  पास  नहीं  हैं  तो  उसे  कष्ट  होता  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  इसका  कालेधन  को
 पैदा  करने  में  विपरीत  असर  होगा  परन्तु  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  लोगों  से  बातचीत  करने  तथा  उनकी
 बात  सुनने  के  पश्चात्‌  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  गुजरात  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 हमारा  राज्य  अत्यधिक  विकसित  है  जिसमें  संसाधन  प्रचुर  मात्रा  में  हैं  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि
 तेल  और  गैस  की  उपलब्धता  के  कारण  गुजरात  में  दूसरा  तेलशोधक  कारखाना  लगाया  तेल
 और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  गैस  और  तेल  की  रायल्टी  पुनः  निर्धारित  मध्य  प्रदेश  की  कोयला  खानों
 से  लेकर  गुजरात  के  थर्मल  पावर  स्टेशन  तक  कोल  स्‍लरी  पाइपलाइन  बिछायी  उत्तरी  गुजरात  के
 उस  प्रचुर  कोयले  का  उपयोग  करने  के  लिए  कोयला  गैसीकरण  किया  जाए  जिसके  लिए  खानें  नहीं  बनायी
 जा  सकती  कच्छ  ओर  काम्ब  की  खाड़ी  में  समुद्री  लहरों  पर  एक  विद्युत  परियोजना  चलायी  जानी

 गुजरात  में  गेस  पर  आधारित  बिजलीघर  बनाए  जाने  हजीरा  में  जहाज  निर्माण  का
 एक  कारखाना  बनाना  चाहिए  तथा  अहमदाबाद  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हृबाई  अड्डा  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 गुजरात  ओर  बड़ोदरा  में  दूरसंचार  की  सुविधाओं  का  विस्तार  और  सुधार  किया  जाए  तथा  नमंदा
 परियोजना  को  शीकघ्रता  से  क्रियान्वित  किया  जाए  जो  गुजरात  के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  ।

 विमान  यात्रा  के  किरायों  में  वृद्धि  कर  दी  गयी  है  परन्तु  सुविधाओं  में  कमी  की  जा  रही  है  ।
 दिल्ली  हवाई  अड्डू  को  देखिए  |  शोचालय  गंदे  उन  यात्रियों  को  उचित  ढंग  से  बैठने  के  लिए  कोई
 सुविधा  नहीं  है  जो

 अपनी  उड़ानों  की  प्रतिक्षा  करते  हैं  ।
 कमंचारी  उनकी  देखभाल  नहीं  करते  यह

 वर्ग  इन  सुविधाओं  को  चाहता  है  ।
 ह

 एयरलाइन्स  के  इस  काय॑  प्रदर्शन  की  तुलना  में  रेलवे  अच्छी  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहा  है  साथ
 अपने  किरायों  में  वृद्धि  कर  रहा  इसलिए  उनके  किरायों  में  वृद्धि  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं
 एयरलाइन्स  अपनी  सेवाओं

 में  सुधार  क्यों  नहीं  कर  सकती  ?  निस्संदेह  उसके  सामने  विमानों  की  कमी
 जैसी  समस्‍यायें  हैं  परन्तु  वित्तीय  खर्च  बढ़ाए  बिना  अर्थात्‌  इन  सुविधाओं  तथा  अपने  तरीकों  में  सुधार  करके
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 वे  अपने  बुनियादी  ढांचे  में
 सुधार

 कर  सकते  जिससे  जन-सम्पर्कों  में  सुधार  होगा  ?  हवाई  अड्डों  की

 सुविधाओं  पर  उनका  अधिक  खर्च  हो  सकता  है  परन्तु  इससे  यात्री  यातायात  का  भी  सुधार

 मुद्रण  संघ  ने  मुझसे  निवेदन  किया  है  ।  कागज  की  कीमतों  में  उतार-चढ़ाव  हो  रहा  मूल्यों
 की  इस  वृद्धि  के  कारण  छोटे  मुद्रकों  को  नुकसान  हो  रहा  है  जो  सरकारी  कार्य  कर  रहे  हैं  क्योंकि  जब  वे

 उद्धृत  करते  हैं  कि  कागज  का  मूल्य  कम  है  तो  एक  महीने  बाद  जब  निविदा  पास  होती  है  तो  कागज  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  उन  लोगों  को  नुकसान  होता  हैँ  क्‍योंकि  वे  मूल्यों  में  बुद्धि  की

 भरपाई  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  मांग  नहीं  कर  सकते  ।  मेरे  माध्यम  से  उन्होंने  यह  निवेदन  किया

 अब  मैं  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  बारे  में  बताता  यह  एक  अच्छा  कार्यक्रम  है  परन्तु  लाभाधियों
 को  इसका  पूरा  लाभ  नहीं  मिल  रहा  निस्संदेह  सरकार  ने  एक  परिवार  से  एक  व्यक्ति  को  रोजगार
 देने  का  अच्छा  विचार  व्यक्त  किया  मैं  एक  उदाहरण  उद्धृत  करता  हूं  ।  कुछ  वर्ष  पहले  बड़ौदा  के

 बाहर  जब  तेलशोधक  कारखाने  और  आई०  पी०  सी०  एल०  की  स्थापना  की  जा  रही  थी  तो
 परिवारों  से  कृषि  जमीन  लेली  गयी  और  उन्हें  यह  आश्वासनਂ  दिया  गया  कि  प्रत्येक  परिवार  के  एक
 व्यक्ति  को  इन  उद्योगों  में  रोजगार  दिया  जाएगा  ।  उसका  क्‍या  हुआ  ?  जिस  व्यक्ति  को  रोजगार  मिक्षा
 वह  परिवार  से  अलग  चला  गया  ।  इस  प्रकार  परिवार  को  नहीं  बल्कि  केबल  उसे  ही  लाभ  मिला  ।
 इस  पहलू  की  जांच  की  जाए  ओर  आवश्यक  कदम  उठाये  जायें  ।

 भ्रो  सही  राम  संकिया  :  मैं  वर्ष  1989-90  के  बजट  पर  टिप्पणी  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  किसी  देश  के  बजट  में  उस  देश  में  उस  समय  विद्यमान  आर्थिक  स्थिति  के  साथ
 साम्य  होना  चाहिए  ।  किन्तु  संसद  में  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  वर्ष  1989-90  के  लिए  प्रस्तुत  बजट  में

 ऐसी  किसी  दिशा  के  बारे  में  कोई  संकेत  नहीं  दिया  गया  है  जो  सरकार  देश  की  अथंब्यवस्था  के  लिए
 निर्धारित  कर  रही  हो  ।  वर्ष  1989-90  के  बजट  में  7735  करोड़  रुपए  का  घाटा  दर्शाया  गया  है  ।  यह
 कुछ  और  नहीं  है  बल्कि  कामचलाऊ  उपाय  क्‍योंकि  वर्ष  1988-89  के  बजट  में  9942  करोड़  रुपये

 का  राजस्व  घाटा  दर्शाया  गया  था  ।

 किन्तु  संशोधित  अनुमान  में  यह  बढ़कर  11,030  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  इस  बात  की
 कोई  गारन्टी नहीं  है  कि अधिक  कराधान  के  लिए  अनुपूरक  बजट  प्रशतुत  नहीं  किया  जाएगा  ।  बर्ष

 1988-89  के  वजट  में  लगभग  10,000  करोड़  रुपए  का  राजस्व  घाटा  इसका  अर्थ  यह  हुआ
 कि  सरकार  हमारे  देश  की  बचत  का  ।  /7  भाग  हजम  कर  गई  और  परिणामस्वरूप  बचत-अन्त  राल  को

 भरने  के  लिए  अधिक  उधार  लिया  गया  ।

 वर्ष  1988-89  के  लिए  संशोधित  अनुमान  11,070  करोड़  रुपए  था  जिसकी  तुलना  में  राजस्व

 घाटा  7,012  करोड़  रुपए  होगा  अनुमानतः  जोकि  4,018  करोड़  रुपए  से  कम  है  ।  ऐता  तेल  समन्वयन

 समिति  के  पूल  लेखे  को  सावंजनिक  लेखे  में  अन्तरित  करके  किया  गया  है  ।  यह  बुद्धिमता  का  कार्य  है  या

 नहीं  यह  तो  समय  ही  बताएगा  ।

 किसी  भी  प्रकार  के  घाटे  का  अर्थ  हैं  आधर-3प
 गग  ।

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  सरकार  राजस्व

 से  प्राप्त  आय  से  अधिक  खर्च  कर  रही  है|  पिछले  कुछ  वर्षों
 से

 सरकार  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 जिसमें  निर्यात  की  मात्रा  में  24  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  हमारे  रूपए  की  कीमत
 कम

 कर  रही  है  किन्तु
 साथ  ही  हमें  इसके  दूसरे  पक्ष

 को  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  जोकि
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  अर्थात्‌  आयात  में
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 भी  27  प्रतिश्नत  की  बुद्धि  हुई  ऐसा  क्यों  होता  हात  सामान्यतः  निर्यात  को  बढ़ावा  देता
 है

 और

 आयात  को  कस  करता  है  ।  क्‍या  वह  अधिक  उपभोग  का  कारण  नहीं  मैं  श्रमज्ञता  हूं  कि

 सरकार  को  अधिक  उपभोग  को  रोकने  के  लिए  कुछ  सकारात्मक  कृदम  उठाने

 ब्रजट  में  आफ  फ़िर  यह  इर्शादा  है  कि  लोक  भ्रशासव  और  शक्षा  क्षेत्र  में  अधिक  सरकारी  द्च

 द्वारा  ठेवा  क्षेत्र  की  भाथ्  में  ठेज़ौ  से  शुद्धि  होने  के  कारण  राष्ट्रीय  आव  का  ब्रिकाल  कम  हुआ  है  ।  इसके
 परिणामस्यरूप  खरकार  को  अविक  विदेशी  उधार  लेगा  ओर  अधिक  घाटा  दिखाना  पड़ता  क्या  ये

 सभी  बातें  अक्लिक  ब्रुद्रास्फरीति  छो  स्थिति  छत्पन्न  महीं  करेगी  क्योंकि  सामान्यतः  घाटे  से  मरद्रास्फीति  की
 स्थिति  उत्पन्न  है  ?  किन्तु  हमने  यहां  यह  देखा  कि  सरकार  प्रशासन  और  रक्षा  पर  अधिक-से-अधिक
 खर्च  कर  रही  है  ।

 इसके  बड़  बजट  में  बिनिर्माण्र  की  कुछ  वस्तुओं  को  छोड़कर  सश्री  वस्तुओं  के  लिए  उत्पादम-शुल्क
 में  5  प्रतिशत्र  सामान्य  वृद्धि  दर्शाय्री  गई  है  ।  इस्ससे  भी  और  अधिक  मुद्रास्छोति  होसी  ।  इस  प्रकार  हममे
 देखा  कि  वर्ष  1988-89  ओर  क्र  1989-90  के  घाटे  के  ब्रजट  से  ओर  अधिक  मुद्रास्फीति
 होगी  ।

 सरकार  मे  क्च्ुस  जैश्री  आवश्यक  जहां  से सरकार  को  आगामी  वर्ष  के  लिए
 400  करोड़  रुपये  मिलने  की  आशा  के  भ्रशालित  मूल्यों  में  बुद्धि  कर  दी  रेववे  भाड़े  में  वद्धि  से
 876  करोड़  रुपए  की  आय  होग्री  और  कुल  अ्धिरिक्त  राजस्थ  1276  छरोड़  रुकक्‍छ  इस  जे  कार
 गरीब  आम्र  आ्रादमी  प्रर  यह  बजट  पूर्व  श्वार  है  ।  इसीलिए  हमारे  वित्त  म्ंश्ी  कराधान  की  कम  दर
 वाला  बज़ट  प्रस्तुत  कर  सक़े  क्या  यह  क्रोकप्रिय  बज़द्ध  नहीं  है  ?  कया  वह  आंकड़ों  री  हेराफेरी
 नहीं  है  ?

 सरकार  ते  रोजबार  के  लिए  जदयाहर  लाल  मेहरू  टोजबयार  योजना  नाम  की  एक  योजना  शरू
 की  इससे  पूबं  भी  रोजमार  के  लिए  बहुत-सी  अन्य  बोजनाएं  शुरू  की  मई  हैं  भौर  मेहरू  रोजगार  योजना

 करे  लिए  सरकार  ने  500  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  हैं  |  किन्तु  पिछले  चार  वर्षों  में  हमने  यह  देखा
 है  कि  ग्रामीण  उत्थान  के  लिए  40,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  खर्च  किया  जा  चुका  है  ।  किस्त  ग्रामीण
 उत्थान  कहां  हुआ  ?  यहां  तक  कि  आज  भी  हम  समाचार  त्रों  में  यह  देखते  हैं  कि  38  प्रतिशत  से  अधिक
 जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  |  यह  हाल  है|  मुझे  संदेह  है  कि  कहीं  नेहरू  रोजयार  योजना
 भी  गरौबी  हटाओ  ओर  बेकारी  हटाओ  जंसे  नारों  की  भांति  एक  नारा  बवकर  ही  न  रह  जाए  क्योंकि  थे
 दोनों  मारे  भी  समाज  के  कमजौर  वर्ग  के  लिए  थे  या  नेहरू  रोजगार  योजना  वास्तविकता  में  बदल  जाएगी  ।
 इन  योजनाओं  के  लिए  सरकार  द्वारा  घोषित  फायदे  योजना  प्रवतंकों  को  ही  पहुंचे  हैं  न  कि  समाज  के
 गरीब  व्ज़ों  को  जिनके  लिए  ये  वोजनाएं  बमाई  गई

 सरकार
 ने

 लोगों  के  प्रथम  सलैब  पर
 भी  आयकर  की  दर  कम  की  मेरी  समझ  में  यह  नहीं

 आता  कि  वस्तुओं  कौ  कीमतों  में  हो  रही  अत्यधिक  बुद्धि  की  स्थिति  में  लोगों  को  क्या  लाभ  मिलेग्रा  ।

 सरकार  ने  यह  भी  घोषणा  की  है  कि  उसने  5  प्रतिशत  अधिकर  को  तत्काल  समाप्त  जो

 कि  सूखे  के  कारण  लगाया  गया  आयकर  को  कम  किया  है  होने  इसके  स्थान  प्र  उन
 लोगों  पर  8  प्रतिशत  अधिकर  लगा  दिया  जिनकी  आराय  $0,000  रुपए  स्रे  अधिक  क्रमजोर  बर्यों  को
 प्रथम  घरश  में  कर  की  कम  दर  का  लाभ  नहीं  प्रिल  रहा  यह  कंसे  किया जा  सकता है  ?
 गरीब  बगगों  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  किन्तु  गरीब  लोगों  को  कुछ  नहीं  मिल  रहा
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 रोजमार  संयर्धन  उद्योम  और  कृषि  के  बिस्तार  के  सक्य  जुड़ा  दुआ  है  ।  किल्तु  सरकार  ने
 मूल्यसॉषेंस  बाजार  का  विस्तर  करने  के  महत्कपूर्ण  पहलू  को  छेडक  ही  नहीं  जोकि  अथंव्यबस्था  और
 रोजमार  के  संक्धंन  के  लिए  आवश्यक  है  ।  बेर्ेजमारी  की  समसस्‍्मत  किसी  काह्म  संकट  या  रोजगार  में
 लगे  लोगों  क्वरा  शोध्रण  के  कारण  नहीं  है  बल्कि  इसका  कारण  सरकार  द्वारा  अंब्य्बस्था  का  कुप्रज  ध

 है  ।  रोजमार  उश्योव  ओर  कृषि  मोकरी  पपने  कलों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  के  साथ  सही
 अनुपात  बनाने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 अब  मैं  भुगतान  सम्तुलनं  स्थिति  की  अंन्तिने  बाते  करता  हूं  ।  कंट  भौषण  से  हमने  यह  देखा  कि
 विस  मंत्री  इंच  विषय  के  बारे  में  चिन्तिश  नहीं  ऑज  विदेशी  ऋण  के  मामले  में  भारत  की  स्थिति
 अर्जेन्‍्टीनों  और  मैंक्सिको  के  कोद  औती  क्तैमान  में  विन्मिय  की  दर  से  क्लौरत  का  विंदेशी  ऋण
 भग  45,000  करोड़  रुपये  पेरिस-आधारित  संकंठणत  के  अनुसार  भारत  का  व्दिशीौ  ऋण  90,000
 करोड़  रुपए  है  ।  यह  ठीक  है  या  नहीं  इसके  बारे  में  केवल  सरकार  ही  जानती  है  ।

 इंसफे  अतिरिक्‍त  हमारा  आस्तरिक  ऋण  लगभग  राशि में से अपने  करोड़  रुफ्ये  जहां  तक  ब्याज

 के  भगंतान  का  सम्बन्ध  है  हमें  राजस्व  के  रूप  में  प्राप्त  राशि  में  से  अपने  कल  खेसाधनों  का  25  प्रतिशत

 भाग  खर्च  करना  फ्डता  है  ।

 भ०  १०

 फिलहाल  कुल  ब्याज  भुगतान  ब्याज  करोड़  रुपए  है  और  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  यहू  राशि

 बच्चों पर  करोड़  रुपए  हो  जाएगी  |  ब्याज  भुगतान  और  ऋण  के  भुगतान  का  बोझ  हमारे
 बच्चों  पर  पड़ेगा  और  उसकी  वसूली  अधिक  कर  लगाकर  की

 सरकार  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बारे  में  अत्यधिक  सावधान  रहना  चाहिए  क्‍योंकि  सावंजनिक

 क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  संसाधनों  की  अत्पाधिक  मचा  निहित  है  ।  सावंजलिक  क्षेत्र  बह्टे  के  बिल  फी

 स्थिति  उत्पन्त  करने  और  अधिक  बिदेशी  ऋणों  के  लिस्‌  जिश्मेकर  सरकार  को  सार्वजनिक

 केत्र  की  उत्पादकता  में  वद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठने  चाहिएं  |  सरकार  को  बिदेशीਂ  मुद्रा  में  वृद्ध

 करने  के  लिए  केवल  निर्यात  पर  ही  अधिक  करे  नहीं  देगा  भत्हिए  |  सरकार  को  यह  भी  सीखना  चाहिए

 कि  अपने  साधनों  में  ही  कैसे  गुजारा  किया  जाता  है  ?

 इन  शब्दों  के  लाथ  में  अपना  भाकण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  ए०  एंटनौ  :  मैं  बजट  का  संमंयेने  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 मननीय  किस  मन्‍्त्री  उनके  ढारा  सुझाएं  गए  विभिन्‍न  बजटीय  उपायों  के  लिए  बछ्कई

 के  वात्र  हैं  जिनका  लक्ष्य  विकास्व  ओर  अत्म-निर्भरत  प्राप्त  करना  यह  बजट  आशथ्यिक  बिकास  भौर

 सम्ममजिक  न्याय  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण  और  अग्रणी  कदम  कांग्रेस  पर्टी  हमेशा  इस  देश  के  गरीथों

 और  बलितों  के  समथ  रही  है  और  उन्हें  सदेव  आर्थिक  और
 सामम्जक  न्पाय  दिलाने

 के  जिए  प्रसचरत

 रही  है  ।  विकास  कार्यों  की  योजनाएं  और  कराधान  सम्बन्धी  प्रस्ताकों  में  फूर्ण  रूफ  से  सरकार  और  कांग्रेस

 पार्टी  की  यह  चिन्ता  दिखाई  देती  है  ।

 इस  देश  का  कोई  भी  वित्त  मन्त्री  कराध्यन्‌  का  सझरा  लिए  बिना  कार्य  महीं  कर  सकत्ता  ।  किन्तु

 मुख्य  बात  यह  है  कि  नए  करों  से  जनसंख्या  के  किस  वर्य  पर  बोल  डाल्म  जा  रहा  है  ।  क्‍या  वे  करों  भे
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 हुई  वृद्धि  को सहन  कर  सकते  हैं  ?
 इस  दृष्टि

 गे
 बजट  को  देखने  पर  मुझे  यह  कहते  हुए  कोई  हिचकिचाहट

 नहीं  हो  रही  है  कि  नए  कर  प्रस्तावों  का  समाज  के  अमीर  वर्ग  पर  बोझ  पड़ेगा  |  खाद्य  पेट्रोलियम
 उत्पादों  आदि  को  पणंतः  उत्पादन  शुल्क  से  मकक्‍त  रखा  गया  इसके  पीछे  जो  योजना  है  वह  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कीमतों  को  नियन्त्रित  घाटे  को  नियन्त्रित  करने  और  साथ  ही  योजना  आवश्यकताओं
 को  प्रा  करने  के  लिए  संसाधनों  की  खोज  करने  की  मैं  कहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  इस  कार्य  में  सफल
 रहे  वर्ष  1989-90  के  लिए  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  की  प्राप्तियों  के  अनुमान  देखिए  ।  वर्ष
 1988-89  में  उत्पाद  शुल्क  की  प्राप्ति  18548  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  22702  करोड़  रुपए  हो  जाएगी
 और  1988-89  में  सीमा  शुल्क  की  प्राप्ति  158  12  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  17880  करोड़  रुपए  हो
 जाएगी  ।  जब  केन्द्रीय  योजना  का  परिव्यय  बीस  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया  है  तो  संसाधन  जुटाने  के  यह
 स्तर  अत्यन्त  आवश्यक  लेकिन  ऐसा  करते  समय  वित्त  जन्‍्त्री  ने  गरीबों  पर  कर  नहीं  लगाया  है

 बजट  की  एक  और  महत्वपूर्ण  विशेषता  यह  है  कि  घाटे  को  7337  करोड़  रुपए  तक  सीमित  रखा
 |

 है  ।  पिछले  वर्ष  भी  घाटे  भें  प्रारम्भिक  अनुमानो  की  तुलना  में
 456  करोड़  रुपए  की  ही  वृद्धि  हुई

 हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  सूखे  और  अन्य  प्रारृ॥क  आपदाओं  के  कारण  अत्यधिक  खर्चा  करना

 पड़ा  ।  श्रीलंका  में  हमारी  वचनबद्धता  के  लिए  भी  हमें  धनराशि  व्यय  करनी  पढ़ती  इस  भार
 के  बावजूद  बजट  के  घाटे  को  नियन्त्रण  में  रखा  गया  है  ।  अर्थव्यवस्था  में  अत्यधिक  सुधार  के  कारण  यह्‌
 सम्भव  हुआ  है  ।  कृषि  में  उपलब्धि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  बीस  प्रतिशत  अधिक  होते  हुए  बहुत
 अच्छी  थी

 4.04  झ०  प्‌  के

 जेनुल  बशर  पीठास्तोन

 औद्योगिक  उत्पादन  में  नौ  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  निर्यात  में  लगभग  पच्चीस  प्रतिशत  बुद्धि  हुई
 है  ।  यह  सब  सरकार  की  वास्तविक  नीतियों  के  कारण  ही  सम्भव  हुआ  कृषि  क्षेत्र  में  अधिक  निबेश

 था  किसानों  को  दिए  गए  विभिन्‍न  प्रोत्साहनों  के  कारण  रिकार्ड  मात्रा  में  उत्पादन  करने  में  मदद  मिली  ।
 औद्योगिक  नीति  में  उदारता  से  उद्योगों  तथा  उत्पादन  में  भी  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  ।

 वि  मन्त्री  ने  उचित  ही  हमारा  ध्यान  चिन्ता  के  दो  मुख्य  विषयों  की  ओर  आकर्षित  किया  है  ।
 ये  बेरोजगारी  और  मूल्यवद्धि  इस  बजट  की  सबसे  महत्वपूर्ण  विशेषता  रोजगार  पर  बल  देना
 मन्त्री  महोदय  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  देश  में  चुने  गए  120  जिलों  में  प्रत्येक  परिवार  में  एक  सदस्य
 को  रोजगार  दिया  जाएगा  ।  सरकार  ने  बेरोजगारी  हटाने  के  लिए  यह  मुख्य  प्रयास  किया  आर्थिक
 सर्वैक्षण  में  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  संगठित  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  ह ैलेकिन  रोजगार  की  स्थिति  रुकी  हुई
 यह  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  है  ।  सरकार  इस  समस्ण्ग  पर  गम्भी रता  से  विचार  हम  सभी  जानते
 हैं  कि  हमारे  देण  में  निजी  क्षेत्र  जनता  के  पंसे  पर  चलता  इसमें  आम  लोगों  का  पैसा  लगा  है
 यह  क्षेत्र  समाज  के  पेसे  का  उपयोग  करते  हैं  तो  स्वाभाविक  रूप  से  रोजगार  देने  की  गारंटी  होनी
 चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  बारे  में  उपयुक्त  कदम  उठाएगी  ।  हु

 मूल्यवृद्धि
 एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  जो

 सारी  गणनाओं  को  गलत  कर  देता  घाटे  में  वांद्धि के 1980  के  बाद  से  घाटा  खतरनाक  रूप  से  बढ़ा  हमारे देश  में  स्थिति  यह
 है  कि  उत्पादन  होने  के  बावजूद  मूल्यों  जारी  रहती  अभी  भी  मूल्यों  पर  कोई  कारगर
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 नियन्त्रण  नहीं  है
 ।  उचित  दर  की  सहकारी  क्षेत्र  की  दुकानें  आदि  देश  के  हर  भाग  में  नहीं  हैं  ।

 मुझे  लगता  है  कि  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  की  हमारी  नीति  अधिक  सफल  नहीं  हुई  मृल्यवृद्धि  से
 ओर  तो  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम  होती  है  और  दूसरी  ओर  इससे  काले  धन  में  वृद्धि  होती  है  ।

 क्रय  शक्ति  में  कमी  होने  से  लोग  उसी  आय  से  अपनी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  में  कठिनाई  महसूस  करते
 हैं  ।  इस  सबसे  थोक  विक्रेता  को  ही  लाभ  होता  यदि  आप  वनस्पति
 चीनी  आदि  के  मूल्य  देखें  तो  पाएंगे  कि  इन  मदों  के  मूल्य  पिछले  तीन  वर्षों  में  अत्यधिक  बढ़े  सब्जियों
 और  फलों  के  मामले  में  आमतौर  पर  जब  अधिक  उत्पादन  होता  है  तो  मूल्य  कम  हो  जाते  हैं  क्योंकि  ये
 जल्दी  नष्ट  होने  वाली  मर्दे  लेकिन  अब  मूल्य  कम  नहीं  हो  रहे  क्योंकि  इन्हें  शीतागारों  में  रखा  जाता
 है  और  बाजार  में  थोडी-थोडी  मात्रा  में  भेजा  जाता  है  ।  थोक-विक्रेता  किसानों  के  पास  जाते  इन  मदों
 को  बहुत  सस्ती  दर  पर  खरीदते  हैं  और  इन्हें  शीतागारों  में  रखते  वे  इन  मदों  को  बाजार  में  नहीं
 भेजते  हैं  ।  वे  इन्हें  थोडी-धोड़ी  मात्रा  में  भेज  कर  अत्यधिक  लाभ  कमाते  उत्पादक  और  उपभोक्ता
 ठगा  जाता  है  ।  यह  उचित  समय  है  जब  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  हेतु  एक  अलग  नीति  बनाई  जाए  क्योंकि
 सभी  योजना  गणनाएं  अन्ततः  मूल्यों  की  स्थिरता  पर  निर्भर  करती  हैं  ।

 यह  कहने  के  बाद  मैं  अपने  राज्य  केरल  की  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  मेरे  राज्य

 की  सबसे  गम्भीर  समस्या  शिक्षित  व्यक्तियों  की  बेरोजगारी  आज  30  शिक्षित  युवा  बेरोजगार  हैं  ।

 केरल  में  सबसे  अधिक  साक्षरता  की  दर  है  विशेषकर  मेरे  शहर  त्रिचूर  में  तो  साक्षरता  92.8  प्रतिशत  है  ।

 स्वाभाविक  रूप  से  जब  केरल  के  लोग  अधिक  संख्या  में  साक्षर  हैं  तो  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  अधिक

 विकट  आंकड़ों  के  मुताबिक  केरल  में  केन्द्रीय  निवेश  की  दर  पिछले  वर्षों  में  कम  होती  जा  रहो  है  ।

 इसी  कारण  बेरोजगारी  की  यह  समस्या  अधिक  गम्भीर  होती  जा  रही  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि

 जब  सरकार  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  लिए  नई  योजनाएं  बनाए  तो  केरल  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी

 इसी  प्रकार  खाड़ी  के  देशों  में  नौकरी  के  अवसरों  में  कमी  हुई  है  और  हमारे  लोग  काफी  तादाद

 में  वापस  आ  रहे  उनके  मामले  में  पुनर्वास  का  मामला  आवश्यक  है  और  सरकार  उन्हें  पुनर्वासित
 करने  के  लिए  कुछ  योजनाएं  चलाए  ।  आखिरकार  सारे  देश  के  विकास  के  लिए  उन्होंने  काफी  बिदेशी

 मुद्रा  अर्जित  की  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  के  घ्यान  में  दूसरा  महत्वपर्ण  मामला  यह  लाना  चाहूंता  हूं  कि  नए  आप्रवासन

 नियम  खाड़ी  के  देशों  में  रोजगार  पा  रहे  लोगों  के  लिए  रुकावट  बन  रहे  हैं  ।  सरकार  से  यह  प्रतिवेदन

 किया  गया  है  कि  इस  नियम  को  वापस  ले  यदि  हम  बेरोजगार  लोगों  को  नौकरी  देने  में

 समर्थ  हैं  तो  उन्हें  बाहर  जाने  और  वहां  रोजगार  पाने  तथा  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  से  क्‍यों
 है ९  ह्च

 मैं  केरल  में  एक  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  मंजूरी  देने  के  लिए  सरकार  का  धन्यवाद  करता

 एफ०  ए०  सी०  टी०  जैसी  कुछ  पुरानी  औद्योगिक  इकाइयों  के  विस्तार  के  कुछ  प्रस्ताव  सरकार  के  पास
 लम्बित  इन  पर  कायंवाही  की  जाए  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आठवीं  योजना  में  केरल  में  रेलवे  या  रक्षा  उत्पादन  का

 एक  भुर्य  व्यम  स्थापित  किया  जाए  ताकि  कुछ  अशिक्षित  लोगों  को  उसमें  खपाया  जा  सके  ।  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।
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 ही  शंकर  साल  :  सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  श्री  चग्हाण  जी  द्वारा  जो
 बजट  इश  सदन  में  पेश  किया  गया  है  वह  वास्तव  में  समाजवादी  नीतियों  का  बजट  गरीबी  मिटाने  का
 बजट  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  का  बजट  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  बजट  है  और
 भौधोगिक  विकास  के  अन्दर  प्रगति  लाने  का  बजट

 बाज  हमारे  नेता  श्री  राजीव  मांघी  जी  के  नेतृत्व  में  बहुत  से  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  और  बह
 बेयेजगारी  मिटाने  और  गरीबी  मिटाने  आदि  के  कारयंक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  फार्मक्रम  और
 ब्रगमीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  जो  खर्चा  होगा  उसमें  से  75  प्रतिशत  खर्चा
 केरद्र  सरकार  इससे  गांवों  का  विकास  होगा  ।  जवाहरलाल  नेहृरू  रोजगार  योजना  के  अन्तमंत  जो
 गरीबी  मिटाने  और  रोजगार  देने  की  बात  है  उसके  अन्तगंत  120  जिलों  को  चुना  गया  इन
 योबन्यओं  पर  500  करोड़  रुपये  खर्च  किए  जायेंगे  ।  वास्तव  में  यह  एक  सराहनीय  बात  है  |  कछ
 कर  रोजगार  काय॑क्रमों  के  लिए  1711  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  मई  है  ।

 साधनहीन  महिलाओं  के  लिए  मुफ्त  साड़ियों  की बात  आई  बाल  विकास  काय्यंत्रमों  के  लिए
 1700  खंडों  के अलावा  500  खंड  और  किये  जायेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  विकास  के  अन्तरगंत
 सामाजिक  सेवा  ज॑से  खाद  और  कपड़े  आदि  की  सहायता  के  लिए  9500  करोड़  रुपये  रख  गए  यू
 भी  एक  सराहुनीय  कदम  इतना  ही  नहीं  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इस  बजट  के  अन्दर  राज्यों
 विशेष  ध्यान  रखह  है  ।  यह  एक  व्शिष  बात  होगी  कि  उन्होंने  इस  बात  को  भी  बजट  में  रखा  है

 गरीबी  विरोधी  और  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  जो  विदेशी  सहायता  प्राप्त  योजनायें
 70  प्रतिशत  राज्यों  को  जो  धन  दिया  जाता  है  अब  100  प्रतिशत  उनके  माध्यम

 रे

 उनको  बड़ी  मदद  मिलेगी  ।

 राज्यों  के अन्दर  मिनरल्स  पर  जो  रायल्‍टी  लगाने  का  अधिकार  है  वह  अधिकार  केन्द्र  को
 क्योंकि  केस्ट्रीय  एक्ट  में  संशोधन  करके  रायल्टी  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  बहुत  से  ऐसे  राज्य  हैं  जिनके
 अन्दर  मिनरल्स  की  रायल्टी  को  बढ़ाना  चाहिए  और  रायल्टी  बढ़ाकर  उन  लोगों  से  पैसा  लेकर  खर्च
 करने  के  लिए  राज्यों  के  हाथ  में  देना  चाहिए  ।  ऐक्ट  में  4-4  साल  के  बाद  संशोधन  करने  का  प्राव

 है  लेकिन  समय  पर  संशोधन  होता  नहीं  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  संशोधन  कराकर  राज
 ल्‍

 को  सक्षम  बनाया  मिनिरल  रायल्टी  के  जरिए  राज्य  सरकारों  की आय  बढ़ाई  जाए  और

 ऐक्ट  में  संशोधन  करना  जरूरी
 |

 सभापति  जो  सब्सीडी  स्कीम  बेकवर्ड  एरियाज  के  लिये  थी  उसके  सम्बन्ध  में  इस  बजट
 में  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  कि  वह  स्कीम  बेकबर्ड  एरियाज  के  लिए  रखी  गई  है  या  नहीं  तो  मैं  इस
 सम्बन्ध  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इसका  स्पष्टीकरण  करें  और  सातवीं  पंचव  रषीय
 योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  अन्दर  वह  स्कीमें  रथ  जानी  चाहिए  ताकि  जो  बैकवर्ड  स्टेटर  ॒  हैं  जैसे
 राजस्थान  या  जो  और  दूसरी  स्टेट्स  हैं  वे इसके  जरिए  फायदा  उठाकर  अपनी  प्रगति  कर  सकें  ।

 खभापति  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यह  जो  बजट  है  उसके  अन्दर  फेमीन  के  अंतर्गत
 शत  वर्ष  करोड़ों  सपया  सरकार  मे  खर्च  किया  लेकिन  उनमें  कई  काम  अधरे  प  डे  रह  गए  और  अगर  उन
 कामों  को  पूरा  नहीं  किया  जाता  है  तो  उन  कामों  पर  जो  प॑सा  मगाया  गया  है  वह्‌  बेस्ट  जायेगा  ।  इस
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 प्रकार  के  कई  तालाब  कई  प्रकार  की  सिंचाई  योजनायें  हैं  यहां  अन्य  कई  प्रकार  के  यूटिलिटी  बक्से हैं
 जिन  पर  लाखों  करोड़ों  रुपये  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  और  अब  अगर  उन  कामों  को  पूरा  नहीं  कराया

 जाता  आगे  आने  वाली  बरसात  तक  अगर  वे  काम  पूरे  नहीं  होते  हैं  तो  वह  जो  भी  काम  किए  गर  हैं

 बह  वेस्ट  जायेंगे  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  को  प्रत्येक  राज्य  सरकार  से  इस
 बारे  में  जानकारी  करनी  चाहिए  कि  उनके  यहां  कौन  से  ऐसे  कार्यों  पर  रुपया  खर्च  किप्रा  गया  ओर  उनमें
 कौन  से  ऐसे  उपयोगी  कार्य  अधूरे  रह  गए  जिनको  पूरा  कराने  से  उस  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति

 वहां  पर  लोग  जगार  मिल  लोगों  की  गरीबी  असम  का  उत्पादन  बढ़ेगा  और
 जिनको  पूरा  न  कराने  से  उन  पर  लगाया  हुआ  पैसा  वेस्ट  जायेगा  ।  तो  उन  कार्यों  के  लिए  प्रावधान
 छोना  री  डै गज  &

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  एक  समाजवादी  नीति  अपनाई

 उन्होंने  जो  टैक्स  लगाए  हैं  वह  गरीबों  पर  नहीं  लगाए  आम  लोगों  की  जरूरत  की  चीजों  पर  टैक्स

 नहीं  लगाए  हैं  ।  इसीलिए  इस  बजट  का  आम  लोगों  ने  स्वागत  किया  है  क्योंकि  जो  आम  जरूरत  की  चीजें  हैं
 जैसे  मिट्टी  का  तेल  डीजल  मोटर  स्पिरिट  है  उनके  ऊपर  कोई  टैक्स  नहीं  लगाया  गया  है  ।  दूघरी
 ओर  सिगरेटों  पर  टंक्‍्स  लगाया  गया  शराब  पर  टैक्स  लगाया  गया  है  जिसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।
 इसी  प्रकार  से  विदेशों  से  जो  यहाँ  पर  विलासिता  की  चीजें  आती  हैं  जिनसे  आकर्षित  होकर  लोग  फालत्‌
 खर्चा  करते  हैं  उससे  उनको  बचाने  के  लिए  विलासिता  की  चीजों  पर  और  भी  अधिक  टैक्स  लगाया  जाना

 चाहिए  था  और  जो  टेक्स  लगावा  गया  है  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  |  दूसरी  ओर  हमारे  वित्त  भन्त्री  जी
 ने  मिल्क  खादी  ग्रामोद्योग  के  क्षेत्र  में  राहत  दी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  में  वद्धि  करके
 उन  लोगों  का  सम्मान  किया  गया  है  जिन्होंने  इस  देश  की  आजादी  के  लिए  संघर्ष  किया  था  ।  तो  यह  भी

 हुत  बड़ी  बात  है  ।  अपंग  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  भी  उद्योगों  को  कुछ  छूट  दी  गई  इस  प्रकार
 से  7337  करोड़  का  जो  घाटा  है  ब्रह  कोई  ज्यादा  घाटा  नहीं  है  ।

 एक  निवेदन  मैं  और  करना  चाहूंगा  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  समाजवादी  दुष्टिकोण  तो
 अपनाया  है  लेकिन  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  उन्होंने  आवारा  योजना  की  बात  की  तो  यह  बात  ठीक  है  कि
 आवास  बैंकों  की  स्थापना  की  बात  उन्होंने  बताई  गृह  निर्माण  योजनाओ्रों  को  बात  पर  उन्होंने
 बताया  कि  ब्रीमा  निनास  योजना  है  और  गृह  ऋण  खाता  स्कीम  लेकिन  क्ति  मन्षी  म्झोक्‍्य  इससे
 काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  आप  चाहते  हैं  कि  जिसके  पास  40  गज  का  प्लाट  है  ओर  बहु  मकक़ना  बमामा

 चाहता  यदि  वह  20  २०  प्रति  माह  पैसा  जमा  करवाएगा  तो  पांच  साल  के  बाद  आप  उखको  लोन  दे
 सकते  यह

 कहाँ  तक  उचित  है  ।  हमारे  देश  में  लाखों-हजारों  लोग  ऐसे  जिनके  पास  रहने  के  लिये

 नहीं  है  और  वे  सड़कों  पर  रहते  स्‍लम्स  के  अन्दर  रहते  पटरियों  पर  रहते  बड़े-क्ड़े  शहरों
 में  नालियों  के  पास  रहते  ऐसे  लोगों  के  लिए  आपको  आबास  को  एक  बहुत  बड़ी  थधोजना  बनागी

 पड़ेगी  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  चाहे  कहीं  कोई  आदमी  जिसके  पास  रहने  क्रो  जगह  नहीं  आपको  ऐसी
 व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  कि  वह  वहां  पर  आकर  रह  सके  ।  हमारे  देश  का  मतदाता  जो  हमारे  देश
 का  नागरिक  यदि  वह  रात  को  भूखा-नंगा  सोता  पटरियों  पर  सोता  तो  बह  अच्छी  कात  नहीं
 है  ।  मैं  मन्‍्त्री  जी  भे  निधदन  करना  चाहूंगा  कि  आपने  आवास  वी  योजनायें  जो  बन।६  वे  ठीक  बनाई

 लकिन  इन  के  लिए  भी  आपको  आवाश  की  योजनायें  बनानी  इसी  प्रकार
 आपने  औद्योगिक  विकास  के  अन्दर  अच्छा  काम  किया  है  |  सीमेंट  और  एल्यमिनियम  पर  से  आपने
 नियन्त्रण  को  समाप्त  कर  दिया  यह  भी  एक  स्वागतयोग्य  कदम  पिछड़े  क्षेत्रों  में  आपने  विकास
 केन्द्र  की योजना  लागू  कर  6  विकास  केन्द्रों  क  लिए  आपने  20  करोड़  रुपए  की  राशि  का  प्रावधान

 367



 संमोन्य  1989-90  चर्चा  13  1989

 लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि
 यह  कदम  आपका  बहुत  सराहनीय  लेकिन  20

 करोड़ की  राशि  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  इन  विकास  केन्द्रों  के  लिए  इस  राशि  को  आपको  बढ़ाना  पड़ेगा  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  आप  औद्योगिक  विकास  करना  चाहते  गांवों  में  ग्रामीणों  का  विकास  करना  चाहते

 छोटे  उद्योगों  और  कुटीर  उद्योगों  को  चलाना  चाहते  हैं  तो  पूरे  देश  के  लिए  यह  20  करोड़  की  राशि  कम

 इसको  आपको  बढ़ाना  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  मैं  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  मिलें  सिक  पड़ी  उनकी  ओर

 भी  आपको  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  जो  बड़े-बड़े  उद्योगपति  वे  मजदूरों  के  हितों  की  ओर  ध्यान  नहीं  देते

 हमारी  नीति  कांग्रेस  की  मजदूरों  के  हितों  की  है  और  उसको  लागू  करने  के  लिए  उन  उद्योगपतियों
 पर  आपको  कुछ  कंट्रोल  करना  पड़ेगा  ।  इसी  सिलसिले  में  मैं  अपने  क्षेत्र  की  ओर  भीਂ  आपका  ध्यान  दिलाना

 न्राहता  हूं  ।  मेरे  क्षेत्र  के  अन्दर  महाराजा  उमेद  मिला  जो  कि  पिछले  65  दिनों  से  बन्द  पड़ी  है  ।  मिल

 के  अन्दर  बन्द  होने  में  उसकी  मैनेजमेंट  ही  जिम्मेदार  है और  यह  मामला  ट्रिब्यूनल  के  अन्दर  पैंडिग
 फिर  भी  उन्होंने  मिल  बन्द  कर  रखी  है  ओर  मजदूर  भटक  रहे  हैं  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इंडस्ट्यिल

 डिस्प्यूट  एक्ट  केन्द्र  यदि  इसके  तहत  राज्य  काम  नहीं  करती  है  तो  हमारी  सरकार  को  काम  करना

 क्‍योंकि  हमारी  सरकार  किसानों  की  सरकार  गरीबों  की  सरकार  है  और  जहां  पर  पांच  हजार

 से  ज्यादा  मजद्रों  का सबाल  हो  और  वहां  की  राज्य  सरकार  काम  नहीं  करती  है  त  केन्द्रीय  सरकार

 को  इन्डस्ट्रियल  डिस्प्यूट  एक्ट  के  और  दस-के  के  अन्दर  भारत  सरकार  को  विचार  करना

 पड़ेगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  ओर  ध्यान  देगी  ।

 मैं  इस  बात  के  लिए  भी  आपका  स्वागत  करता  हूं  कि  आपने  सेवानिव॒त  लोगों  के  लिए  पैंशन
 की  प्रक्रिया  में  सुधार  किया  लेकिन  उनको  मेडिकल  फंसिलिटीज  और  बिल्स  के  रिइम्बसंमेंट  आदि

 लिए  परेशानी  उठात्री  पड़ती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  पैंशन  की  राशि  के  साथ  आपको  इसमें  भी  कृछ
 परिवर्तन  करना  होगा  ।  मैं  अधिक  न  कहते  हुए  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री
 महोदय  ने  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखी  है  कि  नवें  वित्त  आयोग  के  अन्दर  जो  सिफारिशें  ई  उसके
 तहत  612  करोड़  रुपए  की  राशि  का  अधिक  अनुदान  राज्यों  को  मिलने  वाला  है  ।  उसके  लिए  भी  हम
 आपकी  सराहना  करते  हैं

 कि  आपने  राज्यों  को  मजबूत  करने  के  लिए  कोशिश  की  लेकिन  मैं  एक
 बात  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जो  विभिन्‍न  योजनायें  हमारे  जो  विभिन्न  कार्यंत्रम  हैं
 उन  योजनाओं  के  तहत  जो  राशि  केन्द्र  द्वारा  दी  जाती  वह  गरीब  आदमी  तक  पहंचनी  चाहिए  वह
 नहीं  पहुंचती  है  ।  उनके  लिए  जो  योजनाएं  उनका  क्रियान्वयन  भी  ठीक  से  नहीं  होता  इसलिए
 हमारे  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  यह  परिकल्पना  की  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  एडमिनिस्ट्रेशन  के  पंचायत
 राज  के  जरिये  उन  लोगों  के  पास  पंसा  पहुंचाया  जाए  ताकि  बीच  में  जो  भ्रष्टाचार  होता  है  वह  न  हो
 और  जो  पैसा  उन  लोगों  तक  नहीं  पहुंचता  वह  उन  तक  पहुंचे  ।  यह  एक  बहुत  अच्छा  कदम  है  लेकिन
 मुझे  इस  बात  का  दुःख  है  कि  विरोधी  पार्टीज  की  जिन  राज्यों  में  सरकारें  वे  उसमें  सहयोग  नहीं  कर
 रही  हमारे  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  पंचायत  राज  सम्मेलन  बुलाया  लेकिन  विरोधी  पार्टियों  द्वारा
 शासित  राज्यों  ने  अपने  प्रतिनिधि  नही  भज  ।  हम  चाहते  हैं  कि  डेमोक्रेसी  मजबूत  हो  और  गांव-गांव  के  है

 ह
 अर

 वह  मजबूत  हो  और  हमारे  राजीव  गांधी  जी  चाहते  हैं  कि  लोकतन्त्र  गांव-गांव  में  म  जबत  हो

 मजबूत  हों  लेकिन  बिरोधी  दलों  के  लोग  उसमें  सहयोग  नहीं  कर  रहे  मैं  श्री  एस०  बी  ५
 ही

 जी
 को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  बजट  में

 समाजबाद
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 शि  नीति  की  झलक  दिखाई  पड़ती  है  और  गरीबों  के  लिए  काम  करने  की  नीति  की  झलक  दिखायी

 कृषि  के  क्षेत्र  में  इन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  यह॒किया  है  कि  5,173  करोड़  रुपये  कृषि  के  लिए
 से  हैं  और  किसानों  को  जो  4  हजार  करोड़  रुपए  के  ऋण  का  प्रावधान  किया  उसमें  पिछले  साल  के

 प्रुकाबले  में  17  से  18  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  यह  भी  इन्होंने  एक  अच्छा  काम  किया  है  कि  काश्तकार
 को  जो  1S  हजार  रुपये  से  25  हजार  रुपये  का  ऋण  दिया  उसमें  ब्याज  को  दर  2  प्रतिशत
 कम  की  पहले  14  परसेन्ट  ब्याज  लिया  जाता  था  और  अब  उसको  ।2  परसेंट  कर  दिया  इर्स
 तरह  से  खाद्य  प्रसंस्करण  फड  प्रोससिंग  इंडस्ट्री  के  लिए  1988  में  एक  नया  विभाग
 स्थापित  किया  यह  एक  नये  आयाम  का  काम  किया  है  |  इससे  कृषि  से  उत्पन्न  होने  वाला  जो  वेस्ट
 मेटीरियल  चला  जाता  उसको  उपयोग  में  लाया  जाएगा  पहले  और  बाद  में  ।  यह  एक  क्रान्तिकारी
 कदम  उठाया  गया  है  और  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अन्त  में  एक  निवेदन  यह  करता  चाहूंगा  कि  जो  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  देने  की  बात  कही  गई

 वह  बहत  ठीक  है  |  हमारा  समाजवाद  स्थापित  करने  का  तक्ष्प  है  और  गरीवी  हटाने  के  लिए  जो  पैसा
 उसके  लिए  आपको  बड़े-बड़े  पंजीपतियों  की  पंजी  पर  सीलिंग  करनी  आज  जो  केवल

 17,  18  देश  के  अन्दर  बड़े-बड़े  घराने  जिनके  पास  अरबों  रुपए  की  पूंजी  लए  जब  तक
 आप  इन्डिविजअल  प्रोपर्टी  पर  सीलिंग  नहीं  यह  काम  पूरा  नहीं  हो  सकेगा  ।  एक  आदमी  को
 कितनी  प्रोपर्टी  रखने  का  अधिकार  यह  तय  होना  चाहिए  |  यह  नहीं  हो  सकता  कि  एक  आदमी  जो

 वह  भूखा-नंगा  रहे  और  दूसरे  आदमी  के  पास  अरबों  रुपए  की  सम्पत्ति  सीलिग  के  बारे
 में  आपको  अन्ततः  सोचना  पड़ेगा  ।  आपको  उन  लोगों  से  पूंजी  लेकर  गरीबों  पर  खर्च  करने  के  लिए  आगे
 आना  पड़ेगा  और  मैं  समझता  हूं  कि  बह  दिन  जरूर  आएगा  ।  हम  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में
 वाद  की  ओर  बढ़  रहे  इस  बात  की  बडी  प्रसन्नता  है  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ओर  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  शांताराम  नायक  :  सभापति  पिछले  बजट  में  अपने  भाषण  के  दौरान
 मैंने  यह  कहा  था  ।  एक  बजट  को  आंकने  के  लिए  मेरा  एक  मानदण्ड  है  जो  अत्यन्त  गो५नीय  मानदण्ड
 जब  भी  बजट  पेश  होता  है  तो  मैं  विभिन्‍न  समाचार  पत्र  देखता  हूं  और  इसके  बाद  यह  पता  लगाने  का
 प्रयास  करता  हूं  कि  श्री  पालकीवाला  ने  बजट  के  बारे  में  क्या  कहा  जब  मैं  पाता  हूं  कि  श्री

 वाला  ने  बजट  की  आलोचना  की  है  तो  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  हूं  कि  अवश्य  ही  यह  बजट  भारत  के

 लोगों  के  लिए  एक  अच्छा  बजट  होगा  ।  बजट  आंकने  का  यह  मेरा  अपना  तरीका  है  क्‍योंकि  मैं  बजट  के

 सभी  आर्थिक  पहलुओं  की  बारीकियों  को  नहीं  जानता  हूं  ।  लेकिन  जब  पालकीवाला  वक्‍तब्य  देते  हैं  तो

 यह  मेरा  पहला  निष्कर्ष  होता

 ॥_स्तव  में  बह  इस  देश  के  एक  बुद्धिशीवी  हूँ  ।  लेकिन  यह  अत्यन्त  दुष्बद  बात  है  कि  बजट  पेश
 गलत  सूचनाओं  का  प्रदर्शन  करते  हैं  जैसाक़ि  उन्होंने  बम्बई  में  इसके  बाद

 शत
 ag

 नई  दिल्‍ली  में  किया  और  वह  लोगों  को  लगातार  गलत  सूचनाएं  देते  है  जो

 उन्हें  बुद्धिजीवी  के  रूप  में  सुनने  आते  हैं
 ।  यह  बहुत  दुखद बात  ऐसा

 *  बुद्धिजीबी  नहीं

 369
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 हैं  ।  बहु  इस  देश  के  एक  बुद्धिजीवी  हैं  ।  लेकिन  वह  किसी  तरह  से  अपने  ज्ञान  का  उपयोग  इस  उद्देश्य  के

 लिए  करते  हैं  ।  वह  आज  हरेक  को  यह  कह  रहे  हैं  कि  हम  दिवालिया  होने  जा  रहे  हैं  देश  का  माश  हो

 रहा  है  और  हम  दिवालिया  हो  रहे  हैँ  ।  लेकिन  आम  आदमी  यह  ज़ानता  है  कि  इमने  प्रिछले  40  वर्षों  में

 कितनी  उन्नति  की  यद्वि  श्री  पालकीवाला  का  कथन  सही  द्ोता  तो  देश  की  स्थिति  कुछ  और  ही

 होती  ।  यह  भी  एक  तथ्य  है  ।  म्रंभव  है  कि  हमने  अनेक  क्षेत्रों  में  गलती  की  है  ।  लेकिन  द्वस  देश  के

 जीवी  लोगों  को  गलत  रूचरा  दे  ू*हे  उनके  एक  वक्तव्य  में  वहा  या  है  क्ि  देश  में  सबसे  बड़ा  रुग्ग

 उद्योग  भारत  सरकार  ही  वह  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  एक  एक  वकील

 और  एक  बुद्धिजीवी  ऐसी  ग़लत  सूच्रनाएं  देता  है  ।  म्रध्यम  व्रम्नं  के  कुछ  लोग  इसस्ले  संतुष्ट  हो  सछते  हैं  और

 हो  रहे  हैं  ।  यह  खेदपूर्ण  है  ।

 लेकिन  फिर  बजट  के  तत्काल  बाद  यह  पर्याप्त  नहीं  है  कि  जब  भी  वित्त  मंत्री  कुछ  स्थानों  पर  जाते

 हैं  तो  वह  बजट  के  गुणों  को  प्रदर्शित  कटने  का  भ्रयास  करते  मैं  तो  महसूत्र  करता  हूं  कि  हमें  देश  में

 चार  यापांच  बड़े  स्थानों  पर  लोगों  के  साथ  परोषक्ष  सम्बन्ध  बनाकर  लोगों  को  सम्बोधित  करते

 हुए  उनके  सम्भुख  अपने  वजद  का  विश्लेषण  करना  चाहिए  ।  भ्रद्दि  उसमें  कुछ  कमियां  हैं  तो  हमें  उनको
 बताना  चाहिए  कि  हमने  इसके  लिए  अबुक  उप्तव  किए  यद्धि  हमने  कुछ  कर  लगाये  हैं  तो  हमें  लोगों

 को  विश्वास  के  साथ  ग्रह  कहना  है  कि  इस  क्षेत्र  में  इन  संस्ताश्ननों  की  आब्रश्यकता  है  इसलिए  हमने  थे

 कर  लमागे  मैं  समझता  हूं  कि  समाच्नार-पत्रों  और  श्री  प्राप्नकीवाला  जंसे  बुद्धिजीवी  व्यक्तियों  द्वारा
 पैदा  की  गई  गलतफहमियों  को  हमें  भश्निष्य  में  स्पष्ट  कर  वेन्य  चाहिएँ  ।

 जब  हम  बजट  के  बारे  में  बोलते  हैं  तो  हम  वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  करने  के  समय

 विफ्क्ष  द्वारा  किए  गए  बहिष्कार  का  उल्लेख  करे  हैं  |  बहिष्कार  विपक्षीय  दलों  ने  उस  समय  किया  जब

 वे  सदन  में  वित्त  मंत्री  द्वास  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  कै  समय  उपस्थित  नहीं  हुए  ।

 श्री  माधव  रेड्डी  जी आपने  अच्छी  तरह  भाग  लिया  है  और  अपनी  बात  ब्यक्त  की  किन्तु
 अच्छा  होता  यदि  आप  उस  समय  सदस  में  रहते  जब  वित्त  मंत्री  सदन  में  भाषण  दे  रहे  थे  या  बजट  प्रस्तुत
 कर  रहे  थे  ।  यह  वित्त  मंत्री  या भारत  सरकार  का  प्रश्न  नहीं  हम  इस  सदन  के  हैं  ।  चूंकि  भ्ाषको

 कुछ  मामलों  पर  प्रधान  मन्‍्त्री  हरा  दिया  गया  वक्‍तव्य  अच्छा  नहीं  आपके  पास  प्रधान  मन्त्री  का

 विरोध  करने  अथवा  अपना  मुद्दा  व्यक्त  करने  के  अपसे  ढंग  हैं  किन्तु  बजट  प्रस्तुत  करने  जैसे  भव्य  अवसर
 का  ब्रहिष्कार  जिसमें  लाखों  जोगों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  का  प्रस्ताव  होता  है  तथा

 इनके  समाधाम  के  लिए  प्रयास  किये  जाते  मेरे  विचार  से  बजट  ज॑ैसे  दस्तावेज  को  वित्त  मंत्रां  द्वारा

 प्रस्तुत  करते  समय  विपक्ष  की  ओर  से  करना  बहुत  गलत  है  ।

 आपको  यह  जोलकाटी  होनी  कऋटदिए  कि  मंत्र  ऋर  बर्ष  में--मैं  पिछले  जार  वर्ष  से  संसद  सदस्य

 मुझे  नहीं  मालूण  कि  पहन  क्‍या  स्थिति  मैंने  नियमों  की  पुस्तक्त  पढ़ी  हे--वास्तव  मैं  भारतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  नेशकेल  के  सिवा  कोई  संसदीय  दल  नहीं  मैं  स्रमझ्ता  हूं  कि  तेलुगु
 देशम  कोई  गुट  नहीं  है  ।  निश्चयक्ली  पहले  आपका  एक  गुट  था  क्‍योंकि  आपके  30  सदस्य  थे  ।  किन्तु  जब

 आपके  एक  सदस्य  ने  ह्यागपत्र  दिया  तो  आपका  संसदीय  गुट  भी  नहीं  रहा  ।  जहां  तक  विपक्ष  का  सम्बन्ध
 इसमें  तो  संसदीय  गुट  तक  न  हीं  ह ैऔर  संसदीय  दल  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  किन्तु  फिर  भी

 हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  अध्यक्ष  महीौदय  और  दल  के  नेता  ने  किसी  संस्रदीय  दल  के  न  होते  पर  भी

 सदा  वही  सम्मान  शिया  है  जो  संसदीय  दल  को  मिलना  जब  विपक्षोथ  सदस्यों  के  प्रति  इतना

 2870



 22  1910  सामाम्य  चर्चा

 जादर  समान  प्रकट  किया  जाता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जद  कभी  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  तो  इस  बात
 की  ओर  भी  विचार  किया  जाना  मैं  कहना  चाहता  हूं  क्रि  उससे  पूर्व  भी  किसी  भी  ऐसे  अवसर पर  जब  अच्छे  विधेयक  प्रस्तुत  किए  यये  बिपक्ष  ने  कभी  सरकार  का  साथ  नहीं  दिया  ।  आतंकक्ाद  को
 सेकने  तथा  अन्य  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  सभी  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  हुए  ।  परन्तु  इस  तथ्य  के
 बावजूद  कि  जो  विधेयक  सरकार  ने  लागू  किये  इनकी  आवश्यकता  दस  म्ममले  की  बतंमान  परिस्थितियों
 में  थी  प्रतिपक्ष

 ने
 सदा  उनकी  आलोचना  की  ।  अतः  यह  खेद  की  बात  हैकि  बिपक्षीम  दल  बह  काम

 नहीं  कर  रहे  हैं  जो  इन्हें  स्रंखदीय  लोकतन्त्र  में  करना  है  ।

 इस  बजट  में  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  प्रस्तुत  की  गई  विपक्ष  इस  बात
 को  स्पष्ट  कर  सकता  था  कि  सिद्धान्तिक  रूप  से  उन्होंने  इस  योजना  को  स्बोकार  किया  है  क्योंकि  यह
 बेरोजगारी  को  दूर  करने  का  एक  उपाय  कितु  अधिफतर  विपक्षीय  सदस्यों  ने  इस  कार्यक्रम  का  आक्षेप
 किया  है  ।

 क्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  मैं  अप॑नी  बांत  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  इस  योजना  का  समर्थन
 किया  ।  कृपया  यह  मत  कहिए  कि  हमने  इसका  समर्थन  नहीं  किया  है  ।  मैंने  अनेक  योजनाओं  का  समर्थन
 किया  है  ।

 श्री  शाम्ताराम  नायक  :  आवश्यकता  इस  बात  की  व्स्तब  में  सिद्धान्तिक  रूप  से  कह  सकते
 थे  कि  वे  इसका  समर्थन  करते  किन्तु  देखना  यह  है  कि  इसको  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 और  इस  राशि  को  व्यर्थ  तो  महीं  किया  जा  रहा  है  जिससे  हम  भी  सहमत  किम्तु  किसी  उपाय
 की  एकदम  आलोचना  करना--चाहे  बहू  लाभकारी  उपाय  ही  क्यों  न  हो--अच्छा  संकेत  नहीं  यह
 सरकार  की  किसी  नीतिया  कार्यक्रम  की  ज्ाभप्रद  आलोचना  नहीं

 मैं  ग्रोजताओं  के  सम्बन्ध  में  बिस्तार  से  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  किन्तु  एक  बात  मैं  विशेषरूप

 से  कहना  चाहता  हूं  ।  कुछ  समय  पहले  हमारे  ब्रधान  मरत्री  ने  कहा  था  कि  जब  हम  उदाहरण  के  तोर  पर

 किसी  प्रामीण  व्यत्रित  या  गागरिक  को  एक  कपग्रा  देमा  भाहते  हैं  तो  उस  हमें  इस  काम  के  लिए
 6  रुपये  खर्च  करने  पड़ते  हैं  अर्थात्‌  प्रक्नासनिक  कार्य  तथा  अन्य  सामम्नी  के  लिए  5  रुपए  खब  किए  जाते

 हमें  इस  क्षति  को  रोकना  यदि  हमारे  बजट  का  पूरा-पूरा  या  भगपूर  लाभ  गरीबों  को  मिलना  है
 क्योंकि  सबों  को  पूरा-पूरा  लाभ  मिलना  तो  बहुत  कठिन  तो  हमें  उस  मार्ग  में  क्षति  को  कम  करने  के

 साधन  निकालने  हैं  जहां  से  यह  पैसा  भेजा  जाता  है  ।  इस  क्षति  को  कंसे  रोक  यह  एक  मुख्य  मुद्दा
 निश्चय  ही  इसको  रोकना  इतमा  आसान  नहीं  है  ।  प्रशासन  तथा  अभय  विभागों  में  हर  जगह  हमें  इस  पहलू
 को  रोकना  यदि  इस  अवस्थिति  को  शोका  जाए  तो  हमारा  बजट  स्वतः  ही  बढ़  जैसे  मात

 लीजिए  हम  100  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रहे  हैंतो  स्वतः  ही  पूंजी  निवेश  भी  बढ़  जाएगा  क्योंकि  हम  हर

 स्थान  पर  क्षति  को  मियस्त्रण  में  रख  सकते  हैं  ।  क्रतः  हानि  के  रोके  जाने  पर  अनेक  लाभ  उठाए  जा

 सकते  हैं  ।

 मेरे  विचार  से  क्षति  को  रोकने  हरा  एक  ढंय  भ्रष्टाक्रर  को  रोकता  है  जो  उच्च

 शाही  स्तर  से  लेकर  तहसीलदार  आदि  के  छोटे  स्व्वर  चल  उहा  हमें  इस  तध्य  को  स्वीकार  करना  है

 कि  यह  प्रश्ना  अनेक  स्थानों  पर  चल  रही  है  |  ऐसा  नहीं  है  कि  सभी  प्रत्येक  प्रत्येक

 समाहर्ता  अ्रष्द  किन्तु  जहां  पर  भी  अ्रष्टाक्पर  है  इसको  रोक  दिया  जाता  तजाहिए  काम  इतना

 271



 सामान्य  चर्चा  13  1989
 ee  --. त्याहाककानमम  बा  ~  =  न  जननी

 कठिन  नहीं  है  ।  हम  के  हैं  कि  निम्न  स्तर  पर  म्रष्ट  तत्त्वों  को
 नियन्त्रित  करना  कठिन  ऐसी

 बात  नहीं  है  ।  एक  बार  हमने  एक  प्रणाली  स्थापित  कर  दी  तो  भ्रष्टाचार  को  नियन्त्रित  करना  अत्यन्त
 आसान  हो  जाएगा  ।  हम  जानते  हैं  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  के  अन्‍्तर्गत  इस  बात  का  दो प्रेकार
 से  पता  लगाया  जा  सकता  है--एक  है  किसी  व्यक्ति  को  घूस  लेते  हुए  रंगों  हाथों  पकड़ना  जो  संभवत
 कठिन  है  और  दूसरा  किसी  व्यक्ति  की  आय  को  आंकना  कि  कया  उसकी  आय  के  अनुपात  के  अनुसार
 है  ।  अधिनियम  की  धारा  5  भी  तो  विशेषरूप  से  इस  धारा  का  प्रयोग  अभी  नहीं  किया  जाता  है  |
 यदि  इस  धारा  का  प्रयोग  किया  जाए  तो  हम  अनेक  स्थानों  पर  भ्रष्ट  तत्वों  को  रोक  सकते  हैं  ।

 इससे  सग्बद्ध  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  जब  कभी  हम  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  का

 मूल्यांकन  देखते  तो  हमारे  पास  मूलतः  जो  आंकड़े  उपलब्ध  होते  हैं  वे  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  जाते
 हैं  जिनमें  लक्ष्यों  के  बारे  में  और  खर्च  की  गई  राशि  का  मुह  वार  उल्लेख  किया  जाता  है  ।  और  हम  इन्ही
 आंकड़ों  के  आधार  पर  मूल्यांकन  निर्धारित  कर  ते  मेरे  विचार  से  हमारे  पास  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  के  मूल्यांकन  के  लिए  कोई  कुशल  तथा  स्वतन्‍्त्र  प्रणाली  नहीं  ऐसा  हमें  इसलिए  करन
 होता  है  क्योंकि  इनमें  से  अधिकतर  कार्यक्रम  कार्यक्रम  के  किसी  न  किसी  सृत्र  के  अन्तमंत
 आते  यदि  हम  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  का  सुव्यवस्थित  ढंग  से  मूल्यांकन  करना  चाहते  हैं

 तो  हमें  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जो  वास्तव  में  लक्ष्यों  का  निर्धारण  करे  |  इससे  हमें  अपनी
 लब्धियों  का  विश्लेषण  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 दूसरा  एक  पहलू  है  जिसपर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  और  यह  है  आवास  बैंक  ।  श्री  चार्ल्स
 कोरेया  द्वारा  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  नगरीकरण  आयोग  पर  प्रस्तुत  रिपोर्ट  के  अनुसार  आवास  बैंक  की
 स्थापना  पर  जोर  दिया  गया  किन्तु  सरकार  पहले  ही  आवास  बैंक  स्  थापित  कर  चकी  है  और
 सरकार  इस  पर  बहुत  जोर  दे  रही  है  ।  किन्तु  प्रश्न  है  कि  इस  बजट  के  कुछ  उपबन्धों  के  प  णामस्वरूप
 इस्पात  आदि  के  मूल्य  बढ़  अब  ऐसे  समय  पर  जब  आवास  बेंक  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया
 है  और  ऐसे  समय  पर  जब  ऐसे  गरीब  तथा  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  क ेलिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही  हैं  जो
 बैंकों  के  पास  जाते  इस  रामय  यदि  इस्पात  जैसी  निर्माण  सामग्री  का  मूल्य  बढ़  तो  इसमें
 थोड़ा  मतभेद  होगा  ।  अतः  क्वपा  करके  आप  देखिए  कि  क्‍या  समाज  के  ऐसे  कमजोर  वर्गों  को
 मकान  बनवाने  की  सस्ती  सामग्री  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  है  जो  आवास  बैंक  से  ऋण  लेना

 कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  एक  और  पहलू  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  और  वह  है  भूमि
 कार्यान्वयन  जा  कार्यक्रम  का  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  बीस-सूत्रीय  कार्यक्रम  के

 विभिन्‍न  सूत्र  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किये  गये  हैं--कुछ  तो  सफलतापूर्वक  और  कुछ
 कम  सफल  रहे  हैं  किन्तु  सब  मिलाकर  संतोषजनक  ढंग  से  क्रियान्वित  किए  गए  किन्तु  जहां  तक

 भूमि  सुधार  का  सम्बन्ध  हे  यह  वास्तव  में  पिछले  4-5  वर्ष  से  उपेक्षित  रहा  है  |  क्योंकि  सरकार  कहती
 है

 :  क्‍या  कर  सकते  हैं  ।  राज्यों  क ेअधिकतर  मामले  उच्च  न्यायालयों  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  में

 लम्बित  पड़े
 हैं  ।”

 इस  सम्बन्ध  मैंने  एक  सुझाव  दिया  था  कि  हमें  इस  मामले  में  आत्मसंतुष्ट  नहीं
 यद्यपि  उच्च  न्यायालयों  में  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  फिर  भी  हमें  अपने  महान्यायवादी

 के  द्वारा  न्यायालय  में  आवेदन-पत्र  देना  चाहिए  कि  भूमि  सुधार  के  मामलों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिए  और  एक  वर्ष  के  अन्दर-अन्दर  निपटाए  इस  गति  से  यदि  इन  मामलों  को

 स॒धार  का 3
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 निपटाया  जाता  है  तो  जहां  भस्वामियों  को  कठिनाई  होती  है  हम  आवश्यक  अध्यादेश  जारी कर  सकते

 हैं  कि  उन्हें  इसका  लाभ  प्राप्त  हो  और  वे  भू-स्वामी  बन  जाएं  ।  अतः  एक  वर्ष  की  अवधि  में  हम पूरी
 तरह  यह  भूमि  सुधार  लागू  कर  सकते  हैं  ।  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।  ज्यादा  से  ज्यादा  इसमें  और
 एक  वर्ष  लग  सकता  है  ।  अतः  हमें  केवल  इस  पहलू  पर  आत्मसंतुष्ट  नहीं  होना  चाहिए  कि  मामले  लम्बित
 पड़े  हुए  हैं  ।

 एक  और  महत्वपूर्ण  तत््व  व्यक्तिगत  आय  का  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पूर्व  सभी  यही
 आशा  लगाए  हुए  थे--मैं  नहीं  जानता  कि  यह  आशा  कैसे  उत्पन्न  हुई--कि  आयकर  न  लगने  के  18

 *  हजार  रुपये  के  चरण  को  25  हजार  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  यह  मध्यम  वर्ग  की  आशा
 आजकल  25  हजार  रुपये  की  रकम  कुछ  भी  नहीं  आपने  थोड़ी-सी  सहानुभूति  दिखाकर  इस  चरण
 पर  करों  में  5  प्रतिशत  की  कटौती  की  मैं  आप  से  नम्नतापूवंक  निवेदन  करता  हूं  कि  मध्य  वर्ग  के

 लोगों  की  भारी  संख्या  के  हित  में  25  हजार  रुपये  तक  छूट  दी  जाए  ।

 एक  और  पहल  जिसकी  ओर  मैं  बल  देना  चाहता  हूं  वह  उपभोक्ता  संरक्षण  निश्चय

 विपक्ष  कहता  है  कि  बजट  स्फीति  स्फीतिकारी  है  और  इससे  बढ़  जाएगी  ।  किन्तु  एक  बात  मिश्चित  हमें
 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  लागू
 करने  ताकि  जमाखोरी  अथवा  अन्य  किसी  कारण से  कृत्रिम  मृल्य  वृद्धि  रक  यदि  बजट  में  थोड़ा
 अंश  मुद्रास्फीति  का  है  जो  पहुंच  से  बाहर  है  तो  वह  अलग  बात  किन्तु  इन  कृत्रिम  उपायों  में  किसी
 भी  वृद्धि  को  रोका  जा  सकता  है  यदि  इन  तीन  अधिनियमों  को  लागू  किया  जाता  है  ।

 एक  और  पहलू  है  जिसकी  ओर  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  और  यह  एक  स्थानीय  मांग  से

 संबंधित  यह  एक  सामान्य  प्रथा  है  कि जब  ॒  हम  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  करते  हैं  तो  हम  कुछ
 स्थानीय  मांगें  भी  करते  मैं  एक  स्थानीय  मांग  करना  चाहता  हूं  जो  बहुत  जोरदार

 राज्य  बनने  के  पश्चात्‌  अब  हम  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  गए  किसी  भी  नवनिर्भित  राज्य

 को  कुछ  वर्षों  तक  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिए  विशेष  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।  सभी  उत्तर-पूर्बी

 राज्यों  को  सम्मिलित  किया  गया  संतोष  मोहन  देव  जी  अत्यन्त  प्रसन्न  हैं  |  बाहे  उत्तर-पूर्वी  राज्य  हों

 या  अन्य  क्षेत्रों  के  किसी  भी  नवनिर्भित  राज्य  को  किसी  विशेष  अवधि  के  लिए  विशेष  वर्ग  में

 सम्मिलित  किया  जाता  है  ताकि  जब  यह  राज्य  के  रूप  में  प्रकट  हो  तो  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  अन्दर

 यह  आत्मनिर्भर  हो  जाए  ।

 ]

 भ्रो  राम  समुझावन  :  माननीय  सभापति  वित्त  मन्त्री  जी  ने  1989-90  का

 बजट  पेश  किया  है  वह  आम  जनता  के  देश  के  लिए  बहुत  ही  साथंक  है  ।  पिछले  सालों  के  बजट

 देखने  से  पता  च7ता  है  कि  किस  तरह  से  हमारी  सरकार  ने  आम  जनता  गरीब  लोगों  मध्यम

 बर्ग  के  लोगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  बजट  को  पेश  किया  इसके  लिए  वे  घन्यवाद  के  पात्र

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया  है  वह  आम  जनता  को  राहुत  पहुंचाने  वाला  बजट  इससे
 लोगों  को  रोजगार  के  अधिक  अवसर  मिलेंगे  जिससे  देश  के  विकास  में  प्रगति  होगी  ।  मुद्रास्फीति  का

 जो  दबाव  बढ़ा  था  वह  कम  होगा  और  यहू  बजट  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  बहुत

 ही  अच्छा  है  ।  हमारी  सरकार  ने  गरीबों  का  शुरू  से  ही  ध्यान  रखा  लेकिन  गरीबों  के  कल्याण  के

 लिए  जितना  वैसा  खर्च  हुआ  वह  वास्तविक  रुप  में  नहीं  खर्च  हुआ  ।  अगर  उस  पैसे  का  25  प्रतिशत
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 भी  गरीबों  के  पास  पहुंच  जाए  तो  बहुत  बड़ा  फायदा  हो  सकता  था|  उदाहरण  के  लिए  आप  इन्दिरा

 जावास  योजना  की  बात  ले  लें  ।  इसके  अन्तगंत  पिछले  तीन  सालों  से  गरीब  लोगों  को  6  हजार  रुपए  में

 मकान  बनाकर  दिलाए  जाते  थे  ।  लेकिन  मैंने  अपने  क्षेत्र  में  देखा  है  कि  ऐसे  मकान  बहुत  ही  कम  होंगे

 जिसमें  वह  गरीब  जाकर  रह  सकें  |  क्योंकि  वह  कच्चे  गारे  मिट्टी  और  घटिया  इंटों  से  बनाए

 हैं  जिससे  वह  कमजोर  बनते  हैं  और  एक  ही  बारिश  से  गिर  जाते  इसलिए  इन  मकानों  में  वे  ग

 नहीं  रह  सकते  ।  इसका  एक  उदाहरण  मैं  देना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  भी  व्यक्ति  जो  स्वयंसेवी  हैं  इन्हो
 इस्दिरा  आवास  के  अस्तर्गत  मुसहरों  का  मकान  बनवाया  यहां  चक्‍के  गांव  जनपद  जौनपुर  में  है  जहां  '

 एक  डिग्री  कालेज  भी  है  उसके  मैनेजर  ने  इन्दिरा  आवास  बनाए  हैं  जोकि  देखने  में  एक  आदर्श  आवास

 है'*  जिसना  पैसा  उन्हें  सरकार  से  उतने  पैसे  ही  में  उन्होंने  सारे  का  सारा  ख  कर  आवास  '

 धंनवाया  ।  जय  हम  उनके  बनाए  मकान  देखते  हैं  तो  ऐसा  लगता  है  कि  उनमें  लोग  काफी  दिनों  तक  रह
 शकते  हैं  ।  इसलिए  इस्दिरा  आवास  के  लिए  या  गरीबों  को  काम  देने  के  लिए  सरकार  जो  पैसा  खर्च
 करती  उसमें  यह  ध्यान  रखे  कि  उस  पैसे  को  बिचौलिए  किसी  तरह  से  खाने  न  पाएं  ।  यदि  कोई
 विचोलिया  पैसे  को  खाता  पाया  जाए  तो  उसके  साथ  सस्ती  से  पेश  आना  चाहिए  ।

 गरीब  और  हरिजनों  को  आगे  लाने  के  लिए  सरकार  ने  आरक्षण  की  नीति  तो  जरूर  बनायी
 सरकार  चाहती  है  कि  पढ़े-लिखे  युवकों  को  आरक्षण  के  माध्यम  से  नौकरी  लेकिन  देखने  में  आया
 है  कि  उसमें  भी  पक्षपात  होता  यह  कहने  में  मुझे  कोई  हिचक  नहीं  है  ।  योग्य  होते  हुए  भी  उन्हें  किसी
 न  किसी  कारण  से  अयोग्य  ठहरा  दिया  जाता  उन्हें  निरस्त  कर  दिया  जाता  यदि  सरकार  सचमच
 में  गरीबों  की  उन्नति  चाहती  पढ़े-लिखे  लोगों  को  आगे  बढ़ाना  चाहती  है  तो  जहां  उनके  लिए  अच्छे
 शेजगार  उपलब्ध  कराए  जाएं  वहीं  ऐसी  व्यवस्था  भी  की  जाए  कि वे  गांवों  में  रहकर  अपना  उद्योग-धन्धा
 श्षेत्रा  सके  और  पैरों  पर  जड्डे  हों  |  देखने  में  यह  आया  है  कि  बैंकों  के  माध्यम  से  रारकार  उन्हें  स्वरोजगार
 के  लिए  जो  पैसा  उपलब्ध  कराती  उसमें  भी  भारी  भ्रष्टाचार  होता  जब  तक  वे  बैंक  के  मैनेजर
 था  दूसरे  कमथारियों  को  पैसा  नहीं  देते  सरकार  की  ओर  से  मिलने  वाली  कोई  सहायता  उन्हें  नहीं
 बिल  पाती  यदि  आप  बेंकों  के  जरिए  गांवों  के  पढ़े-लिखे  युवकों  को  रोजगार  के  अवसर  देना  चाहते
 हैं  तो  आपको  बैंकों  की  तरफ  विशेष  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  हमारे  कई  साथियों  ने  बैंकों  में  भ्रष्टाचार  के
 सम्बस्ध  में  धधान  दिए  सदन  का  ध्यान  दिलाया  हमें  बैंकों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  दर  करने  के  f  रए
 सख्त  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।

 "

 मैं  यहां  सैदपुर-गाजीपुर  नामक  क्षेत्र  से  चुनकर  आया  जो  सुरक्षित  सीट  हमारे  यहां
 तीन  असेम्बली  सीटें  भी  सुरक्षित  हैं  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  मेरे  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जाति  और  हरिजनों
 की  संरुवा  काफी  मेरा  क्षेत्र  हरिजन-बाहुल्य  मैंने  पहले  भी  कई  बार  कहा  है  और  आज  फिर
 दोहराना  चाहता  हूं  कि  अभी  तक  मेरे  क्षेत्र  में  कोई  बड़ा  उद्योग  धन्धा  स्थापित  नहीं  हआ  न  कोर
 छोटां  उच्चीग  लगा  है  ।  इस  कारण  मेरे  क्षेत्र  के  लोगों  को  रोजगार  पाने  के  लिए  बड़े  ज॑से  ब  ल  कत्ता
 बंम्बई  की  तरफ  भागना  पड़ता  है  और  अपना  पेट  भरने  के  लिए  बड़े  शहरों  में  जाकर  रिक्षा

 ५

 जार
 बसौना  पड़ता  मेरे  इलाके  में  लोगों  के  छोटे-छोटे  खेत  हैं  और  वहां  उन्हें  खेत  मजदर  के  हूप  में  जो
 मजदूरी  दी  जरेती  वह  इतनी  कम  होती  है  कि  उनका  पेट  नहीं  भर  सकता  इसी  कारण  उन्हें सेजगार  की  तलाश  में  दूसरे  शहरों  की  तरफ  भागना  पड़ता  इसे  रोकने  के  लिए  य

 हू  आवश्यक  है  कि
 सरकॉर  हर  लोकसभाई  क्षेत्र  में  एक  बड़ा  उद्योग  अवश्य  स्थापित  मेरा  क्षेत्र  तीन  जिलों  के  संगम
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 पर  पड़ता  जिसमें  तीनों  जिलों  का  कुछ-कुछ  हिस्सा  शामिल  मेरी  मांग  है  कि  सरकार  सैदपुर
 सुरक्षित  सीट  में  शीघ्र  कोई  बड़ा  उद्योग  धन्धा  लगाए  ।

 आगे  गर्मी  के  दिन  आने  वाले  हमारा  क्षेत्र  गोमती  और  गंगा  के  किनारे  बसा  जहां  पानी
 का  स्तर  बहुत  नीचे  हर  गर्मियों  में  वहां  पीने  के  पानी  की  दिककत  पैदा  होती  है  और  लोगों  को
 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  अभी  से  प्रान्तीय  श्वरकार  को
 निर्देश  दें  कि  सैदपुर  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पीने  के  पागी  की  समुचित  व्यवस्था  वहां  पर  लम्बी  दूरी  के

 हैंड  पम्प  लगाए  ताकि  आने  वाली  गर्भियों  में  लोगों  को  पीने  के  पानी  की  कठिनाई  न  रहे  ।

 जहां  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  ऋषि  क्षेत्र  में  हमारे  देश  ने  बहुत  उन्नति  की  है  और
 निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  यह  सभी  को  बिदित  लेकिन  कृषि  पर  खेतिहर  मजदूर  जो  आशित

 खेतिहर  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  मिल  इसकी  व्यवस्था  सरकार  को  करनी  चाहिए  |  अक्ण  उन्हें
 गांवों  में  उतनी  मजदूरी  नहीं  मिलती  ।  यदि  उन्हें  गांवों  में  ही  उचित  मजदूरी  मिल  जाए  तो  बे  शहरों
 की  तरफ  नहीं  भागेंगे  । यदि  सरकार  मिनिमम  की  मिनिमम  मजदूरी  निश्चित  कर  देती  तो  अच्छा

 होता  और  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  10-12  रुपए  मजदूरी  पहले  से  हो  निश्च्षत  की  गयी  है  ।

 यदि  उनकी  मजदूरी  10-12  रुपए  निश्चित  की  गई  तो  वह  नियम  लासू  किया  जाए  ।  ताकि  मे  लोग

 सही  मजदूरी  पा  खेत  मालिक  इसलिए  मजदूरी  नहीं  देत  हैं  क्योंकि  सरकार  की  तरफ  से  जो  नीति

 निर्धारित  की  जाती  उसका  पालन  पूरी  तरह  से  नहीं  होता  इसलिए  इस  पर  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता

 शिक्षित  बेरोजगारों  के  बारे  में  हमने  कहा  है  कि  शिक्षित  बेरोजगारों  को  आरक्षण  की  दृष्टि  से

 नौकरी  दी  जाए  या  कार्य  दिया  जाए  ।  उनको  सरकार  की  तरफ  से  पैसे  देकर  काम  में  लगाया

 इसके  लिए  सरकार  की  तरफ  से  कोई  एक  ऐसी  एजेंसी  होनी  चाहिए  जो  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 नौकरी  दे  क्‍योंकि  उनके  पास  न  तो  खेत  हैं  न  मजदूरी  करने  के  अवसर  मिलते  हैं  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि

 पढ़-लिखकर  वे  थोड़े  आरामतलब  भी  हो  जाते  हैं  ।  इससे  उनकी  हालत  खराब  हो  रही  देश  में  जितने

 भी  हरिजन  आदिवासी  और  गरीब  लोग  हैं  उनको  रोजगार  के  अवसर  दिए  ताकि  वे  अपने  जीवन

 को  अच्छी  तरह  से  चला  सकें  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया  है  वह  सराहनीय  है  और  मैं  उसका

 हादिक  स्वागत  और  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  उत्तम  भाई  ह०  पटेल  :  सभापति  इस  बजट  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 गरीबी  रेखा  के  नीचे  जीने  वाले  लोगों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  अमीरों  पर  जो  कर  लगाया  गया  इसका

 भी  मैं  स्वागत  करता  हूं  और  प्रधान  मन्त्री  जी  तथा  वित्त  मंत्री  जी  को  इसके  लिए  बधाई  भी  देवा  हूं  भौर

 देश  में  समानता  और  समाजवाद  की  स्थापना  के  लिए  चब्हाण  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  और  सम्मी

 छलांग  मारने  के  लिए  भी  तैयार  रहें  ।  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने
 ठीक  ट्ठी  कहा  है  कि  बजट  प्रस्तावों  का  भूल

 उद्देश्य  भ  रीबों  की  मदद  करना  है  ताकि  सामाजिक
 ग्याय  प्राप्त  हो  सके  ।  इसलिए  यह  परिवत॑न  जाने  के

 लिए  अमीर  वर्ग  के  लोगों  को  ये  कर  देने  होगे  ।

 सभापति  चालीस  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  गरीबी  की  रेखा  से  भीचे  जीने  बालों

 की  संख्या  36  प्रतिशत  है  ।  इतने  ज्यादा  प्रयास  कर  ते  हुए  भी  ऐसा  क्यों  यह  चिन्ता  का  विधय
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 इसलिए  राजीव  गांधी  जी  ने  सारे  देश  का  दौरा  गरीबों  की  झोंपड़ी  में  चल्हे  तक  जाकर  देखा
 और  पाया  कि  वहां  कुछ  नहीं  यहां  से  सब  व्यवस्था  होती  लेकिन  वहां  पहुंचने  से  पहले ही  बीच  में

 बिचौलिए  खा  जाते  इसलिए  अभी  आज  आयोजन  की  फ्रक्रिया  को  नीचे  के  स्तर  से  शुरू  किया  गया

 है  ।  इसके  लिए  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  धन्यवाद  के  पात्र  जब  इस  देश  में  गरीबी  का  कार्य
 क्रम  पूरा  नहीं  तब  तक  पूर्ण  स्वराज्य  का  जो  हमारा  स्वप्न  वह  पूरा  नहीं  हो  सकता  ।  यह

 अधूरा  ही

 सभापति  सबसे  ज्यादा  चिन्ता  का  विषय  तो  यह  है  कि  शराब  और  नशीली  चीजों  का
 सेवन  ज्यादा  से  ज्यादा  किया  जा  रहा  इसमें  गरीब  और  नौजवान  लोग  फंस  रहे  हमारा  अंदाजा

 है  कि  यदि  यह  इसी  प्रकार  विष  चक्र  चालू  तो  जो  हमारी  छवि  नया  भारत  और  नया  समाज
 बनाने  की  बह  बिखर  इसलिए  इससे  बचने  के  लिए  सरकार  को  अपनी  तरफ से  सारे  देश  में
 शराब  बन्‍्दी  का  कानून  लागू  करना  और  कड़े  से  कड़े  कदम  इस  काम  के  लिए  उठाने

 5.00  म्र०  १०

 नई  शिक्षा  नीति  से  जो  अनपढ़  लोग  प्रीढ़  हैं  उनके  लिए  साक्षरता  का  अभियान  शरू  कर
 दिया  यह  सुनकर  मुझे  बड़ा  आनन्द  हुआ  और  मैंने  प्रधान  मन्त्री  जी  को  पत्र  लिख  दिया  है  कि  मैं  भी
 इस  अभियान  से  जुड़  जाऊंगा  ।  इसके  पूर्व  काल  में  मैंने  150  अनपढ़ों  को  तीसरी  श्रेणी  तक  पढ़ाया
 इस  काम  में  अगर  सब  जुड़  जाएं  तो  इससे  बढ़िया  कोई  काम  नहीं  मेरी  राय  से  एक  पढ़ा-लिखा
 आदमी  अगर  एक  अनपढ़  को  पढ़ाए  और  एक  शराब  पीने  बले  आदमी  को  उससे  बचा  सके  तो  अडसठ
 तीर्थों  का  जितना  पुष्य  होता  है  उसे  उतना  पुण्य  उससे  मिल  सकता  है  ।

 अल  क्षेत्र  में  स्वावलम्बन  के  लिए  देश  के  किसानों  ने  और  देश  की  सीमाओं  की  सरक्षा  के  लिए
 जवानों  ने  जो  जहमत  उठाई  उसके  लिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इन  दोनों  क्षेत्रों  क ेलिए  जितना
 कुछ  भी  किया  वह  कम  है  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इन  दोनों  क्षेत्रों  में
 ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  करनी  चाहिए  जिससे  देश  की  सुरक्षा  और  अन्न  के  मामले  में  स्वावलम्बी  बनने  में
 कोई  मुश्किल  न  आए  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  भी  कड़े  कदम  उठाने  चाहिएं  |  हमारे  गुजरात  में  भी  पहाड़ी
 क्षेत्र  हैं  वहां  नई  रेलवे  लाइन  भी  बिछानी  चाहिए  ।  नासिक  से  बलसाड़  नई  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए
 मैंने  रेल  मंत्री  को  दरख्वास्त  भेजी  उस  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ताकि  पहाड़ी  एरिया  में  विकास
 हो  सके  ।

 गुजरात  का  समुद्र  का
 किदारा  बहुत  लम्बा-चौड़ा  है  ओर  वहां  रहने  वाले  मछलीमारों  को  पानी

 की  भर्ती  से  बहुत  नुकसान  होता  उससे  बचाने  के  लिए  वहां  पर  दीवार  बनानी  चाहिए  और  उनकी
 रक्षा  के  लिए  तेजी  से  काम  करना  चाहिए  ।

 हमारा  दक्षिणी  गुजरात  आम  का  राजा  गीकीओझी  हि हमारा  गु  जा  कहा  जाता  माननीय  मंत्री  जी  भी  जानते  हैं  कि  जो
 आम  हम  पैदा  करते  वह  सब  बम्बई  से  ही  बिक्री  होता  है।जब  फसल  आती  है  इसमें  कीड़े  और
 रोग  पैदा  हो  जाता  है  ।  उसके  लिए  दवाई  और  खाद  सब  महंगी  इसमें  उत्तेजन  के  लिए  कुछ न  कुछ
 करना  र्चाः  ताकि  इसकी  अच्छी  बिक्री  हो  ।  विदेशों  से  भी  हम  अच्छी  मद्रा  इससे  कमा  सकते  हैं  इसलिए
 विदेशों  में  इन्हें

 भेजने  के  लिए  किसी  एजेंसी  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
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 बिलीमोरा  में  मिल  बन्द  है  और  वहां  पर  कामगार  बेकार  उनकी  रोजी-रोटी  का  कोई
 जाम  होना  चाहिए  ।

 संघ  शासित  प्रदेश  दादरा  नागर  हवेली  के  लिए  भी  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हू
 जब  वहां  पर  पुतंगीज  शासन  था  तो  उससे  भुक्त  होने  के  पश्चात्‌  कराने  के  लिए  हम  गांव-गांव  घूमें  भोर

 वहां  के  लोगों  को  शोषण  से  मुक्त  कराया  ।  दुःख  इसलिए  है  कि  केन्द्र  की ओर  से  उनके  लिए  अच्छे  बजट
 की  व्यवस्था  होती  है  लेकिन  वहां  के  स्थाण्ति  हितों  वाले  और  अधिकारी  उस  राशि  का  सही
 उपयोग  नहीं  करते  उसका  लाभ  गरीबों  को  मिलता  ही  नहीं  इस  समय  वहां  के  लोगों  की  हालत
 और  भी  बदतर  हो  रही  है  ।  वहां  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  सीधी  और  विशेष  निगाह
 रखनी  चाहिए  ।  विशेष  जांच  के  दौरान  जो  दोषी  मालूम  जो  लोग  पैसा  खा  गए  उनफे  श्विलाफ

 कड़े  से  कड़ा  कदम  उठाना  चाहिए  ।

 जिन  जमीनों  का  कब्जा  बरसों  से  गरीबों  के  पास  है  लेकिन  वहां  के  उद्योगपति  और  अन्य  लोगों

 को  प्रलोभन  देकर  उनसे  जमीनें  ले  लेते  ज्यादा  भाव  लेकर  और  धंधे  में  लगा  देते  यहां  से  जो

 सीधा  कोटा  जाता  है  उस  कोटे  का  वह  दुरुपयोग  करते  मेरा  सुझाव  है  कि  नथर  दमन

 और  दीव  जो  केन्द्र  शासित  राज्य  हैं  समय  आने  पर  इनको  बाजू  वाले  राज्य  के  साथ  जोड़  देना  चाहिए  ।

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  गरीब  लोगों  का  फायदा  होना  चाहिए  ।  देखने  में  यह  आया  है  कि  मुट्ठी
 भर  लोग  ही  इनका  फायदा  उठाते  हैं  ।

 अन  मैं  एक  बड़ी  गम्भीर  बात  की  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।  दरिया  के  किनारे

 में  जो  तस्करी  चोरी  का  काम  करते  हैं  उनको  कड़ा  दण्ड  मिलना  चाहिए  ।
 दरिया  के  किनारे  बहुत  ज्यादा

 तस्करी  का  काम  होता  है  ।  इसके  लिए  आपको  सावधान  होना  पड़ेगा  ।  जो  लोग  यह  काम  करते  हैं  वह

 खुद  मानते  हैं  कि  वहां  उनका  ही  साम्राज्य  इसके  लिए  आपको  कोई  सख्त  कदम  उठाना  जो

 लोग  यह  काम  करते  पकड़े  जायें  उनका  माल  जब्त  कर  लेना  जो  आज  देश  को  बरबाद  कर

 रहे  हैं  उनको  तो  गोली  से  उड़ा  देना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  आपको  बहुत  गम्भी  रता  से  सोचना  चाहिए  ।

 गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  जो  20  सूत्री  कार्यक्रम  है।इस  पर  अच्छी  तरह  से
 अमल  होना

 चाहिए  ।  महंगाई  पर  काबू  पाना  भी  आवश्यक  मैं
 जानता  हूँ  कि

 आपके  हाथ  बहुत  लम्बे  हैं  और
 जब

 और  जैसा  चाहें  वैसा  कदम  आसानी  से  उठा
 सकते

 इस
 काम

 गें  हम  आपको  पूरा  सहयोग  देने

 के  लिए  तैयार  जो  कोई  भी  भ्रष्टाचार  करते  पकड़े
 जायें  उन्हें  कड़ा  दण्ड  मैं  फिर

 से
 बजट

 का
 स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  मंत्री  जी  को  ऐसी  शक्ति  मिले  जिससे  हमारे  मरीबों  के  उत्थान  के  लिए  जो

 कार्यक्रम  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  रखे  उनको  वह  लागू  करवा  सकें  ऐसी  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 क्षी  राम  सिंह  यादथ  :  माननीय  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  ने  सदन  में  198  9-

 जो  बजट  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  समर्थन  करता  जिस  पृष्ठभूमि  में  माननीय  वित्त  मंत्री
 20  का

 नों  को  सदन  में  पेश  किया  है  वह  देश  की  आधथिक  और  बिकास  नीति  को
 जी  ने  मौजदा  बजट  अनुमा
 गत  रखते  हुए  रखा  गया  है  |
 गत

 क  कि  विकासशील  देशों  में  सबसे  प्रथम  आवश्यकता  यह  होती  है  कि  हम  विकास  की
 यह  सह  ‘  >

 गति  को  किस  प्रकार  से  आगे  बढ़ायें  और  देश  के  अन्दर  जो  लोग  पीड़ित  व  उपेक्षित  हैं

 उनको  किस  प्रकार  से  बजट  का  लाभ  मिल  सके  ।

 भय
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 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मौजूदा  बजट  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  योजना  मद  में

 सबसे  पहले  20  प्रतिशत  प्लान  आऊंट-ले  को  बढ़ाकर  रखा  है  |  यहु  अपने  आप  में  एक  महत्वपूर्ण  बात

 है  ।  इसके  मुताबिक  हमारी  योजना  राशि  इस  समय  इस  बजट  में  34,446  करोड़  रुपए  की  है  जो  कि

 पिछले  वर्ष  के  बजट  से  बहुत  अधिक  है  यानी  कि  1988-89  में  यह  राशि  28,715  करोड़  रुपए  की

 स्पष्ट  है  कि  इसमें  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  इस  देश  की  आर्थिक  ब्यवस्था  की  एक

 सामने  साउवीं  पंचतर्षीश  ऐोजना  में  यह  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  हम  प्रति  बषं  पांच  प्रतिशत  दर  की

 बद्धि  से  इस  टारगेट  को  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  लेकिन  हमारे  माननीय  धिंत  मंत्री  जी  ने  इस  बात  को  साबित

 किया  है  कि  100  प्रतिशत  नहीं  बल्कि  115  प्रतिशत  हमारा  टारगेट  और  एचीवमेंट  हे  और  हम  इस
 पर  पहुंच  भी  चुके  हैं  ।  यही  इसके  साथ  ही  योजना  दर  में  जो  हम  उम्मीद  करते  थे  कि  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  हमारी  औसत  वृद्धि  28  प्रतिशत  होगी  वह  हमारा  अनुमान  है  कि  28  के  बजाय
 9  या  30  प्रतिशत  तक  पहुंच  जायेगी  ।  क्योंकि  पिछले  वर्ष  का  जो  आधिक  सर्वेक्षण  माननीय  बित्त  मंत्री

 प्रस्तुत  किया  है  उसमें  जी०  डी०  पी०  रेट  9  प्रतिशत  है  ।  वह  इस  पृष्ठभूमि  में  खासतौर  से

 1986-87  6-87  और  1987-88  के  साल  में  जबकि  बड़ा  भयंकर  सूखा  और  अकाल  रहा  उसके  बावजूद
 भी  देश  में  विकास  की  दर  3.6  प्रतिशत  रही  है  जोकि  अपने  आप  में  इस  देश  की  आर्थिक  व्यवस्था  में

 सुचारू  व्यवस्था  का  एक  संकेत  है  और  वह  इस  बात  को  प्रमाणित  करता  है  कि  इस  देश  में  हमारे  प्रधान
 मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  सरकार  और  प्रजातन्त्र  एक  सटबिलिटी  पर  मजबूती  पर  उसी
 प्रकार  से  उन्हीं  के  नेतृत्व  में  यहां  की  आर्थिक  व्यवस्था  भी  सुदृढ़  बग्यवस्था  मजबूत  व्यवस्था  और
 इस  व्यवस्था  को  कोई  किसी  प्रकार  से  ठेस  नहीं  पहुंचा  सकता  है  ।

 यहां  पर  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  इस  देश  के  अन्दर  जो  एक  सबसे  बड़ी  समस्या  है  यह
 थेरोजगारी  की  समस्या  है  और  उस  बेरोजगारी  की  समस्था  को  हल  करने  के  लिए  माननीय  वित्त  मन्त्री
 जी  ने  जहां  एक  तरफ  बीरासूत्री  कार्यक्रम  को  स्वीकार  किया  है  और  बीससूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हम
 पांच  साल  के  अन्दर  लगभग  ढ़ाई  करोड़  लोगों  को  रोजगार  दे  पायेंगे  क्‍योंकि  बीससूत्री  कार्यक्रम  है
 अन्तगंत  जहां  हम  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  योजना  के  अन्तगंत  करीब  करोड़  लोगों  को  लाभान्वित
 करेंगे  रोजगार  दे  इसके  साथ  ही  राष्ट्रीय  रोजगार  योजना  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 योजना  के  अन्तगंत  तथा  द्राइसम  और  दूसरी  जो  योजनाएं  जो  सैल्फ  एम्पलॉयमेंट  की  योजनाए  हैं
 उनके  तहत  करीब  एक  कराड़  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  विकासशील
 देशों  में  भारत  ही  एक  ऐसा  देश  है  जहां  ढ़ाई  करोड़  आदमियों  को  रोजगार  देने  के  बावजूद  भी  5  वर्ष  के
 दौरान  ही  हमारी  आबादी  में  करीब  साढ़े  छः  करोड़  या  सात  करोड़  की  वृद्धि  इसलिए  वित्त  मंत्री
 जी  के  सामने  सबसे  बड़ा  प्रश्न  यही  आता  है  कि  जो  भी  योजना  वे  बनाते  चाहे  वह  वाधिक  योजना  हो
 या  पंचवर्षीय  योजना  उस  योजना  में  जितने  व्यक्तियों  के लिए  योजना  बनाते  उससे  अधिक  व्यक्ति
 पैदा  हो  योजना  के  अन्तर्गत  अपना  हक  मांगने  के  लिए  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  इन  सारी  विषम
 स्थितियों  में  कार्य  करते  हुए  जिस  प्रकार  का  आपने  प्रावधान  किया  अधिक  रोजगार  देने  के
 जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  को  आपने  जो  एक  अमलीजामा  पहनाया  उसके  लिए  मैं  आपकी
 भू  रि-भूरि  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  आपने  रोजगार  के  लिए  1710  करोड  रुपए  का  प्रावधान
 रखा  है  ।  यह  दूसरा  कदम  आपने  बहुत  ही  साहसिक  और  सामयिक  कदम  उठाया  औ  र  वह  डिफेंस
 एक्सपेंडीचर  में  रक्षा  ब्यय  में  13  हजार  करोड़  रुपया  आपने  रथा  हे  उसमें  2  हजार  करोड़  र्पए  की
 आपने  कमी  कर  दी  इस  प्रकार  से  यह  इस  बात  का  संकेत  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीब
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 जन  यदि

 गांधी  के  नेतृत्व  में  उन्होंने इस  देश  नई  दिशा  दी  है  और  वह  दिशा  यह  है  कि  वास्तव  में  यदि
 हम  इस  देश  के  अन्दर  बेरोजगारी  को  दूर करना  चाहते  इस  देश  के  अन्दर  वास्तव में  हम  विकास  दर
 को  तेज  करना  चाहते  और  उसके  साथ  ही  आधारभूत  ढांचा  जो  कि  हमारे  ****'''*

 भ०  प०

 महोदय  पीठासीन

 विकास  के  लिए  आवश्यक  चाहे  वह  बिजली  पानी  है  या  किसान  लिए  ऋण  की
 व्यवस्था  इन  सब  के  लिए  हमें  इस  देश  के  अन्दर  इस  प्रकार  का  वातावरण  तैयार  करना

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  पड़ौसी  देश  चीन  में  खुद  जा  कर
 शान्ति  स्थापना  करने  के  लिए  पहल  की  है  ।  और  दोस्ती  का  हाथ  बढ़ाया  है  ।  एक  बहुत  ही  लम्बे  अरसे  से

 दोनों  देशों  के  बीच  इस  तरह  के  सौहादंपूर्ण  वातावरण  में  बात  नहीं  होती  थी  ।  उरके  लिए  उन्होंने

 एक  ऐतिहासिक  कदम  उठाया  है  |  और  इस  प्रकार  दोनों  देशों  के  बीच  में  जो  एक  तनाव  था  उसको
 कम  किया  है  |  अपने  आप  में  यह  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  इस  उपलब्धि  का  प्रभाव  केवल
 नेतिक  बल्कि  आर्थिक  दृष्टि  से  इसका  बहुत  महत्य  इसका  प्रभाव  देश  की  इकनौमी
 देश  की  आर्थिक  व्यवस्था  पर  पड़ा  है  ।  यही  कारण  है  कि  भाज  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  हमारा  जो  रक्षा
 व्यय  उसमें  कमी  की  यह  इस  बात  को  जाहिर  करता  है  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  के  अन्दर  एक
 भंरोसा  एक  विश्वास  है  और  सबसे  बड़ा  बिश्वास  यह  है  कि  उनको  यकीन  है  कि  हमारे  पड़ोसी  देश
 चीन  और  पाकिस्तान  जिनके  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  इस  प्रकार  की  मधुरता  नहीं  उस  मधुरता  को
 लाने  का  प्रयास  एशिया  रीजन  के  लीडर  की  हैसियत  से  उन्होंने  किया  है  और  उसके  ऊपर  अमल  भी  किया

 है  ।  उसके  ऊपर  अमल  भी  किया  इस  बात  को  साबित  करके  दिखाया  है  कि  हमारे  बजट  में  हमने
 रक्षा  के  ऊपर  डिफेंस  एक्सपेंडीचर  को  कम  किया  यह  इस  बात  को  जाहिर  करता  है  कि  वास्तव  में
 जो  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  कहते  व ेउस  बात  को  करके  दिखलाते  दिल  से  और  दिमाग  से  वे  इस
 बात  को  चाहते  हैं  कि  एशिया  के  देशों  के  अन्दर  मैत्री  आपस  में  भाई-चारा  सदृभाव  बढ़े  और
 तनाव  कम  हो  तथा  इसके  साथ-साथ  रक्षा  के  ऊपर  जो  अधिक  व्यय  करने  जा  रहे  उसमें  सब  देश  अपने
 रक्षा  बजट  में  कमी  जिससे  वह  आदमी  जो  रोटी  मांगता  जो  व्यक्षित  मकान  मांगता  जो  व्यक्ति
 रंजनार  मांगता  उसको  हम  रोटी-कपड़ाऔर-मकान  दे  सकें  ।  इसके  लिए  यह  राजनीतिक  कदम
 उठाना  बहुत  ही  जरूरी  जिस  राजनीतिक  कदम  जिस  राजनीतिक  चरण  को  हमारे  यहां  विशेष
 महत्व  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  साथ  मैं  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहूंगा  हि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  को  बजट  तंथार  करते
 समय  बहुत  सी  दिक्‍कतें  सामने  आई  हैं  और  उनमें  सबसे  बड़ी  दिक्कत  यह  थी  कि  जो  कुछ  भी  हमारे
 विकास  के  लिए  विशेषरूप  से  हमारा  आधारभूत  ढांचा  जो  हमारी  वेसिक  रिक्वायरमेंटस  उनको
 प्रा  करने  के  लिए  हमने  जो  कर्जा  लिया  हुआ  उस  कर्ज  की  अदायगी  हम  किस  प्रकार  हू  उस
 कर्ज  में  हम  किस  प्रकार  से  कमी  करें  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  बूंगा  कि  उन्होंने  हालांकि  बंलेंश
 आफ  पेमेंट  की  एक  तरीके  से  कमी  करने  की  बहुत  बड़ी  कोशिश  की  लेकिन  इसके  साथ-साथ  मैं  यह्‌
 भी  चाहूंगा  कि  आप  चूंकि  बहुत  बड़े  कुशल  प्रशासक  इस  पर  किस  तरह  से  नियन्त्रण  कर  इसमें
 आप  बहुत  जानकारी  रखते  हैं  और  आप  एक्सपट  इसलिए  आप  किस  तरह  से  इम्पोर्ट  बिल कम
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 —  ह्  या  न

 इसके  लिए  भी  आप  अधिक से  ध्यान  साथ-ही-साथ  किसी  भी  वित्त  मंत्री  क ेलिए  बजट  को

 सार्थकरूप  देना  और  उसमें  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  सबसे  पहली  आवश्यकता  यह  है  कि  हमारा

 निर्यात-आयात  व्यापार  के  अन्दर  एक  संतुलन  कायम  हो  ।  इस  संतुलन  के  लिए  आपको  एक  नियन्त्रित
 रूप  से  एक  ऐसी  नीति  को  स्वीकार  करना  होगा  जिससे  कि  इम्पोर्ट  के  ऊपर  आपकी  निगाह  प्रतिदिन

 और  हर  महीने  रखनी  जब  भी  कोई  इम्पोर्ट  की  बात  आती  उस  समय  आपको  इतनी

 कंजसी  से  काम  लेना  होगा  जिससे  आप  इसको  कन्ट्रोल  कर  सकें  ।  क्योंकि  आज  देश  के  अन्दर  जो  इम्पोर्ट
 किया  जा  रहा  उसकी  स्थिति  कुछ  अलग  ही  आज  एशिया  रीजन  में  सबसे  विकासशील देश
 जैसे  अमरीका  और  दूसरे  मुल्क  यह  चाहते  हैं  कि  उनके  यहां  पर  जो  सामान  पड़ा  हुआ

 वह  किसी  न  किसी  माध्यम  चाहे  कर्जे  के  रूप  में  या  कुछ  परसेंटेज  व  सब्सीडी  जोड़  देते
 आकषंक  उपहार  के  नाम  पर  प्रेरणा  देते  हमको  आकर्षण  देना  चाहते  ताकि  वह  सामान  हमारे  देश
 में  आ  जाए  ।  अभी  मैंने  अखबार  में  पढ़ा  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी आप  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से
 जानते  हैं  कि  इन्दिरा  गांधी  केनाल  के  लिए  जापान  कुछ  रुपया  देना  चाहता  एसिसटेस  देना  चाहता

 लोन  देना  चाहता  लेकिन  वह  लोन  उस  रूप  में  देना  चाहता  है  कि  उनका  वहु  सामान  जो  कि
 उनके  यहां  काम  में  नहीं  आता  है  उस  सामान  को  लोन  के  रूप  में  दे  कर  हमारे  ऊपर  कर्जा  मडना  चाहता
 है  |  में  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  इस  तरह  की  जो  चाल  है  और  इस  तरह  से  जो  देश  के  ऊपर  कर्जा
 बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  लुभावने  और  आकर्षक  प्रोग्राम  देते  हैं  विदेशों  के  उनकी  भूल  में
 न  आकर  हम  किस  तरह  से  अपने  देश  में  कम  से  कम  कर्जा  लें  और  कम  से  कम  हम  यहां  पर  आयात

 इस  ओर  ध्यान  देना  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  जोकि  बहुत  ही  बिन्ता  की  बात
 वह  है  हमारा  प्रशासन-व्यय  ।

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  विकास  कार्यों  के  लिए  ऋण  बुरे  नहीं  हैं  ।

 श्री  रास  सिह  यादव  :  जी  हां  ।  वे  बुरे  नहीं  हैं  और  मैं  इनके  विरुद्ध
 |

 हमा  रा  जो  प्रशासनिक
 व्यय  वह  निरन्तर  गति  से  बढ़ता  जा  रहा  यह  प्रशासनिक  व्यय हन्द्र

 में
 ही

 नहीं  स्टेट्स  में  भी  कहीं  40  परसेन्ट  है  और  कहीं  पर  45  परसेंट  हमारी  ए
 डमिनिस्ट्रेटिव

 रिफा््स
 क

 मेटी
 उसमें  हमारे  सामने  नॉम्सं  रखे  गए  हैं  कि  वह  केल  25  परसेन्ट  रहे  और  25  परसेन्ट

 से
 आगे  न

 बढ़े
 ।
 उस  सीमा

 में  इसको  किस  तरह  से  रख  इस  ओर  देखना  चाहिए  ।  मै
 नीय  वित्त  मंत्री

 जो  को  इस  बात  के  लिए  भी  धन्यवाद  देना  चाहता  हैँ  कि  आपने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजन
 में

 जो
 तीन  मुद्दों  के

 ऊपर  विशेष  ध्यान  दिया  उसमें  सबसे  पहला  मुद्दा  है  अधिक  उत्पादन  द्रप्तर
 |

 रोजगार
 फे  अधिक  साधन  हों  और  तीसरे  हम  हमारे  देश  के  लोगों  को  देशवासियों  को  शाजान्य  उपल  द्घ करा  इन

 दिशाओं
 में  विशेष  प्रयत्न  करने  के  लिए  जो  सार्थंक  कदम  आपने  उठाए  हैं  उनके  ।  ए

 मैं  आप  को  वि
 शेयरूप  से  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  आपको  इस  बात  के  लिए  भी  धन्यवाद

 ह

 देता  ह
 कि

 कस
 में  जो  आपने  लक्ष्य  रबा  था  कि  जितने  भी  कमर्शियल  बैंक्स  उनके  जो  एडवास्सेज घनराशि  बे  कर्ज  या

 अनुदान  देने  के  लिए  कृषि  के  लए  वह  17  होगी  ‘ag  वह
 ढ़ा  वह  17  प्रतिशत  पूरा  हुआ  है  और  इस  साल



 ———
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 आपने  उसको  18
 प्रतिशत  कर  दिया  है  कृषि  के  क्षेत्र  के  लिए  लेकिन  यहां  पर  मैं  दो  सुझाव  देना

 चाहूंगा  ।  एक
 तो  यह  है  कि  किसान  को  जो  आप  कर्जा  देते  उससे  इन्जन  लेने  की  बात  हो  या  इलेकिट्रक मोटर  लेने  की
 बात

 उसके  लिए  उसको  विशेषरूप  से  व्यक्तिगत  फर्म  से  खरीदना  होता  भाप
 राज्य  सरकारों

 को  यह
 आदेश  दें  कि  किसान  को  यह  विवेक  दिया  उसको  यह  अधिकार  दिया  जाए कि  जो  कर्जा  बेंकों  से  मिलता  चाहे  वह  डीजल  इन्जन  खरीदने  के  लिए  हो  या  इलैक्ट्रिक  मोटर  खरीदने

 के  लिए
 उसमें  किसान  को  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  वह  उसको  अपने  आप  जिससे  बाहे  खरीद

 सके  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  किसानों  को  जो  ऋण  दिया  जा  रहा  ट्यूबवेल  लगाने  के  लिए  या
 सिचाई  के  लिए  कुंआ  लगाने  के  उसके  लिए  उसको  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ऋण  दिया
 आप  चीफ  मिनिस्टर  रहे  तकावी  के  लिए  जो  कर्ज  देते  तो  उसमें  रेवेन्यू  डिपार्टमेंट  अपने  आप  ही
 किसानों  को  आइडेंटीफाई  करने  का  काम  करता  था  ।  आज  गरीबी  रेखा  के  नीचे  व्यक्ति  को  आइडेंटीफाई
 करने  के  लिए  पूरे  देश  में  इस  तरह  की  स्टेटिस्टिक्स  नहीं  है  कि  उनसे  उसको  आइडेंटीफाई  किया  जा
 सके  ।  इसलिए  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि आप  एक  इकानामिक  सर्वे  कराइए  और  उस  इकोनामिक  सर्वे
 का  काम  राज्य  सरकारों  को  दीजिए  ।  वे  राज्य  सरकारें  हर  ब्लाक  में  हकानामिक  सर्वे  करवाएं  कि  कितने
 ऐसे  परिवार  हैं  जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  उर  परिवारों  के  बाकायदा  स्टेटिस्टिक्स  तैयार  होकर
 पंचायत  समिति  के  हैडक्वार्ट्स  डेवलपमेंट  ब्लाक  के  हैडक्वार्टंर  पर  आएं  और  एक  महीने  के  अन्दर

 बहां  की  जो  पंचायत  समिति  कोई  एतराज  करना  तो  आज  तक  गरीब  आदमियों  सही
 आइडेंटीफिकेशन  नहीं  हो  पाया  हर  पंचायत  में  जो  चुनाव  होते  उसमें  धड़ेवाजी  हो  जाती  है  और
 उस  धड़ेबाजी  की  वजह  से  सरपंच  का  जो  ग्रुप  है  वह  उन  लोगों  को  भी  उसमें  शामिल  कर  लेता  जो
 उसमें  नहीं  आते  इसलिए  एक  इकोनामिक  सर्वे  आप  देश  में  इससे  उसी  गरीब  आदमी  को
 मकान  एल०  आई०  सी०  और  दूसरी  जगहों  से  कर्जा  भी उसी  को  मिलेगा  और  आई०  आर०
 डी०  पी०  में  गरीबों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  जो  आप  सहायता  देना  चाहते  अनुदान  देना  भाहते
 वह  सही  व्यक्ति  को  मिल  सकेगी  ।  इसलिए  देश  के  अन्दर  इकोनामिक  सर्वे  कराना  बहुत  जरूरी  मैं

 ऐसा  समझ्षता  हूं  कि  इकोनामिक  सर्वे  कराने  से  जो  गरीबी  उन्मूलन  प्रोग्राम  उसमें  वह  बहुत  सहायक
 ”  होगा  ।  फोरेन  एक्सचेंज  का  रिजवं  जो  5967  करोड़  रुपए  1989  में  आ  चुका  उसको  ऊंचा

 उठाने  के  लिए  प्रयत्न  करना  बहुत  जरूरी  है  |

 इन  शब्दों  क ेसाथ  जो  बजट  प्रस्ताव  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  आप  ने  जो  मुझे  बोलने
 के  लिए  समय  उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ओर  बापूलाल  भालवीय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आपने  जो  मुझे  बोलने  का

 समय  उसके  लिए  आपको  हुदय  से  धन्यवाद  देता  हूं  और  साथ  ही  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो
 बजट  पेश  किया  उसका  हृदय  से  समर्थन  करता  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया

 वहू  बड़ी  सोच-समझ  से  पेश  किया  है  और  बड़ा  संतुलित  बजट  पेश  किया  है|  जैसी  एक  कहावत  है  :

 जितनी  चादर  उतने  पर

 तो  माननीय  वित्त  मत्री  जी  ने  जितनी  उनके  पास  पूंजी  उसका  ध्यान  रखते  हुए  बहुत  अक््छा  बजट
 बनाया  है  और  उतने  बजट  में  उन्होंने  सारी  समस्याओं  को  समेट  लिया  है  ।  यह  बहुत  बड़ी  बात  है  |  यह
 जो  बजट  पेश  किया  गया  यह  बड़ा  प्रशंसनीय  है  और  यह  संतुलित  और  बड़ा  अच्छा  बजट  पेश  हुआ

 ऐसा  मैं  मानता

 281.
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 सें  ससझल़ा  हूं  कि  इन्सान  के  जीवम  में  चार-पांच  चीजों  की  जरूरत  होती  है  |  पहली
 छूछरों  लीसरे  रहमे  के  लिए  मकान  और  चोथा  पहनने  के  लिए  कपड़ा  |  इन  चार-पांच  चीजों  की
 भायश्यक्रता  होती  है  और  इस  बजर  में  मैंने  देखा  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  शिक्षा  के  लिए  काफी  अच्छा
 प्रावधान  किया  है  ।

 एक  जमाना  था  जो  मैंने  देखा  है  कि  1957  में  मास्टरों  के  लिए  इन्टरव्यू  हुआ  |  उस  इन्टरव्यू
 मैं  मिडिल  पास  लड़के  नहीं  मिले  |  हम  देख  रहे  हैं  कि  कांग्रेस  के  कार्यकाल  में  आज  हरिजन  और
 आदिवासियों  के  हजारों  लड़के-पढ़े-लिखे  मिल  रहे  हैं  और  उनमें  नौकरियों  के  लिए  कम्पीटीशन  होता
 मैं  समझता  हूं  कि  इसी  तरह  से  वे  लोग  पढ़  लिखकर  आगे  और  भी  तरक्की  करेंगे  ।

 एक  जमाना  हमने  यह  भी  देखा  कि  गांव  के  मजदूर  लोग  साहूकार  के  पास  चिट्‌टी
 पढ़वाने  के  लिए  जाते  आज  इस  गवनंमेंट  की  देन  है  कि  गांव-गांव  में  प्राइमरी  और  स्कूल  ही
 जूनियर  हाई  स्कूल  और  हाई  स्कूल  खुले  हुए  हैं  ।  क्या  यह  गांवों  में  तरक्की  नहीं  है  ?  आज  जो  हमारी
 सरकार  अपने  नागरिकों  और  ग्रामवासियों  को  शिक्षा  दे  रही  अगर  शिक्षा  में  इसी
 से  तरक्की  होती  रही  तो  आगे  चलकर  हमारे  देश  में  शत-प्रतिशत  शिक्षा  हो  ऐसा  मेरा
 विश्द्वास  है  ।

 जहां  कक  द्याइमों  का  प्रश्न  मनुष्य  के  जीवन  में  दवाईयों  का  होना  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि
 कखुध्य  के  जीवम  में  अनेक  प्रकार  की  बीमारियां  आती  रहती  हैं  ।  उनका  इलाज  होना  भी  बहुत  जरूरी
 मुल्ने  खुशी  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  दबाइयों  पर  कोई  टेक्स  नहीं  लगाया  उन्होंने  यह  महसूस  किया
 कि  गरीबों  को  सस्ती  दवाइयां  मिलनी  चाहिएं  ।  इसके  लिए  माननीय  विन  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  हैं  ।
 इससे  झुक्ले  विश्कास  है  कि  गरीबों  में  अच्छा  वातावरण  बन  रहा  है  ।

 ने  के  लिए  मकान  भी  मनुष्य  के  लिए  बहुत  जरूरी  है  ।  ठंडे  धूप  बरसात  इन  सव  से
 बचाव  के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  कि  हमारे  सिर  के  ऊपर  छत  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  बीस  सूत्री कार्यक्रम  के  माध्यम  से  गांव-गांव  में  गरीबों  के  लिए  मकान  बन  रहे  आज  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है कि  गांव  के  लोग  कांग्रेस  गक्नमेंट  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  जय  बोलते  हैं  कि  उन्होंने  उन्हें मकान  दिए  उन्हें  झोंपड़ी  बना  कर  दीं  ।

 इतना  ही  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  जो  लोग  गांवों  में  बिजली  देख  नहीं  सकते  थे  आज
 उनका  झोंपड़ियों  में  एक-एक  बत्ती  के  कनेक्शन  दिये  गये  उसमें  उनका  एक  या  सवा  रुपये  का  खर्च
 आता  इस  पर  भी  झोंपड़ीवासी  लोग  भ्रधान  मंत्री  जी  की  जय  बोलते  हैं

 ।
 वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  हमें मकान  क्जिली  के  कनेक्शन  दिए  ।  जहां  गरोबों  के  लिए  बिजली  जा  नहीं  सकती  थी  वहां  गवनंमेंट ने  बिजली  दी  ।  इस  प्रकार  बिजली  की  उनकी  आवश्यकता  की  पूर्ति

 क॑

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  सबाल  बीस-सली  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  ग्रामीण  विकास  योजना ©  ग्रामीण  रोजगार  की  दृष्टि  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  पढ़े-लिखे  लोगों को  35-40
 हजार

 भर
 एक  लाख  रुपए  तक  अनुदान  ओर  कजं  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  वे  नौकरी  की  बजाए

 हई  धंधा  कर  आज  लाश्ों  पढ़ें-लिखे  बच्चे  ऐस ेहैं  जो नोकरी  करना  पसन्द  नहीं  कोई  धंधा
 जा  पसन्द  करते  इससे  वे  बच्चे  पढ़-लिख  कर  के  व्यक्तिगत  धंधा  या  छोटा-मोटा  कारखाना  खोल
 कर  अपनी  तरक्की  कर रहे
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 जहां  तक
 ग्रामीण  मजदूरों  का  प्रश्न  हम  देखते  हैं

 कि  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  उम्हें  धंधे  के  लिए
 |  पैसा  दिया  जाता  सब्सोडी  दी  जाती  कुछ  स्पेसिफिक  धंधे  हैं  जैसे  कि  बढ॒ई  का

 तोहार  का  बुनकरी का  |
 अब  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  लोग  अपने  बेसिक  धंधे  छोड़कर  नये-नये  धन्धो ंमें  भी  लगे

 रहे  हैं
 ।'

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  इस  काम  को  इस  तरह  से  हम  बढ़ा  रहे  अपर  सरकार  प्रौत्साहन
 नहीं  सहायता

 न  ऋण  न  पैसा  न  देती  तो  लोग  इसने  आगे  कैसे  बढ़  सकते  थे  ।  यह  कांग्रेस
 सरकार  की  देन  है  ।  सही  मायने  में  देखा  जाए  तो  आज  गरीब  अच्छी  तरह  से  जीवम  निर्वाह  कर  रहे
 उनको  रोजी-रोटी  मिली  यह  गरीबों  के  लिए  बहुत  अच्छी  बात

 इतना  ही  नहीं  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  लाखों  एकड़  जमीन  गरीब  लोगों  को  कंडी  गई
 है  ।  मध्य  प्रदेश  में

 तो  एक  अधिकार  अभियान  चलाया  गया  था  |  शिकायत  थी  कि  लोगों  को  पटरे  त्तो
 न  गए  लेकिन  कब्जा  नहीं  मिला  ।  इसके  लिए  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  से  निर्देश  दिए  नि

 तत्काल  इस  काम  को  किया  अगर  कोई  ब्यक्ति  इस  तरह  की  जमीन  नहीं  छोड़ेगा  तो  उसको  सीन
 की  सजा  दी  जाएगी  ।  इस  तरह  से  इस  काम  को  वहां  पर  सफलतापूवंक्र  किया  गया  और  गरीब

 लोगों  कों  बहुत  लाभ  मिला  ।

 उपाध्यक्ष  आप  देखिए  कि  जिन  प्रदेशों  में  कांग्रेस  सरकार  है  और  जिन  प्रदेशों  में  क्षेत्री
 पार्टी  की  सरकार  अगर  दोनों  प्रदेशों  की  तरक्की  की  तुलना  की  जाए  तौ  पता  चलेगा  कि  क्षांग्रेस
 सरकारें  जिन  प्रदेशों  में  हैं  उममें  बहुत  तरक्की  हो  रही  है  और  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  जहां  वहां  पर
 तरक्की  नहीं  हो  रही  है  |  इसाजिए  मेरा  कहना  है  कि  पैसा  जिस  काम  के  लिए  दिया  जाता  वह  काम
 होना  गरीबों  को  लाभ  मिलना  इसलिए  जिन  प्रदेशों  में  तरक्की  नहीं  हो  रही  उनमें

 *  एक  जांच  की  जामी  ताकि  गरीबों  को  लाभ  हो  ।

 एक  बात  ओर  अन्त  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कानपुर  आदि  स्थार्नीं  पर  हेकनीकर्ल
 टीट्यूशंस  में  ट्रेनिंग  के  लिए  हरिजन-आदिवासी  छात्रों  को  जो  स्कालर-शिप  दी  जाती  वहू  बहुत  कम

 1  ।  इसको  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ताकि  इंजीनिर्यारिग  आदि  की  शिक्षा  आरम्भ  से  ये  विद्यार्थी  प्रहूण  कर
 सक  ।

 एक  और  स्लाव  देना  चाहता  हं  कि  यह  तो  ठीक  है  कि  किसान  को  उसकी  फसल  का  उचित

 मल्य  मिलना  लेकिन  यह  बात  भी  ठीक  है  कि  गरीबों  के  उपयोग  के  लिए  जो  मोटा  अनाज  है
 वह  सस्ता  मिलमा  चाहिए  ।  आज  ज्वार  15  रुपए  की  5  किलो  बाजरा  भी  15  रुपए  का  पांच  किलो

 गेह  तो  28  रुपए  की  5  किलो  ऐसी  स्थिति  में  मेरा  वित्त  मन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इसके  ऊपर
 प्‌नविचार  किया  जाए  |  गरीबों  को  बाजरा  सस्ता  मिलना  इसके  लिए  बजट  में

 संशोधन  करके  गरीबों  को  सहूलियत  देनी  चाहिए  |  यह  एक  बहुत  बड़ी  बात  ऐसा  मुझे  विश्वास
 है

 ।  किसानों को  सहाय  त
 के

 दल  के कर  लेकिन  गरीबों  को  खाने  के  लिए  अनाज  सस्ता  मिलना  चाहिए  |  विरोधी  दल  के  लोग

 तो  किसान  के  पास  जाएंगे  तो  कहेंगे  कि  किसास  को  उसकी  फसल  का  अधिक  मूल्य  मिलना  चाहिए  और
 तरी

 दर  पर  अनाज  मिलना  चाहिए  ।  इस  तरहसे  त जब  गरीबों  के  पास  जाएंगे  तो  कहेंगे  कि  उनको  सस्ती  दर

 देने  के  लिए  उसके  उपयोग  मं  आने  वाली  बीज  आदि  चीजों  के  दाम
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 किसानों  की  समस्या  हल  हो  सकती  है  और  न  गरीबों  की  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।  इसलिए  किसान  की
 फसल  के  मूल्य  और  गरीबों  को  मिलने  वाले  दोनों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  होनी
 चाहिए  किसानों  को  अच्छा  मूल्य  मिलना  यह  बात  भी  स्पष्ट  होनी  चाहिए  और  गरीब  को  सस्ता
 अनाज  यह  बात  भी  स्पष्ट  होनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्रो  मोहग्मद  अयूब  खां  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपका  शुक्रगुजार  हूं  कि
 आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।  मैं  वजीरे  खजाना  का  तहेदिल  से  शुक्रमुजार  हुं  और  उन्हें
 बाद  भी  देता  हूं  कि  उन्होंने  देश  के लिए  एक  ऐसा  बजट  दिया  जो  वाकई  यहां  के  करोड़ों  अवाम  की
 तमन्‍नाओं  और  आरजुओं  का  आइनादार  है  ओर  इस  बात  को  साबित  कर  दिया  कि  श्री  राजीब  गांधी
 की  सरकार  गरीब  के  लिए  है  और  यहां  के  उस  इन्सान  के  लिए  है  जिसको  इस  वक्‍त  तक  इन्साफ  नहीं
 मिलता  था  उस  की  तरफ  एक  मुअस्सर  कदम  यह  बजट  लाकर  उठाया  इनमें  एक  तो
 डेफिसिट  को  कम  कर  दिया  गया  है  जिससे  इन्फ्लेशन  की  रोका  गया  है  और  उसके  साथ  हमारा  जो  टैम्पो

 है  डवलपमेंट  का  उसको  भी  बराबर  जारी  रथा  है  ।  इन्डस्ट्रीज  में  माडनाईजेशन  और  प्रोडक्शन  की  तरफ
 भी  तवज्जुह  दी  गई  है  ।  जैसा  बाकी  सारे  मुअज्जि  मेम्बरान  कांग्रेत  न ेकहा  कि  इस  बजट  की  क्या-क्या

 सेलियंट  फीचर्स  मुझ्ते  उसमें  अब  जाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  लेकिन  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  हमारी
 जो  प्रदेश  की  सरकारें  उनको  उन  स्कीमों  को  जो  यहां  से  खसूसन  रोजगार  सिलसिले  में  और  गरीबी

 हटाए  जाने  के  सिलसिले  में  योजनाएं  हैं  उनको  तेजी  से  चलाने  के  लिए  तवज्जुह  दी  जानी  चाहिए  और
 उनमें  जो  खामियां  हैं  उनको  दूर  किए  जाने  पर  जोर  देना  चाहिए  |  महज  यह  बात  नहीं  है  कि  सिर्फ
 पैसा  खचे  होना  चाहिए  ।  यह  देखा  जाना  चाहिए  कि  पैसा  दुरुस्त  तौर  पर  खर्च  हो  और  उसके  लिए  जो

 मौजूदा  तरीके  उनको  भी  बदलना  मानीटरींग  होनी  चाहिए  ताकि  यहां  से  जो  प्रांट
 जो  रकम  खर्च  करने  के  लिए  दी  वह  पूरी  तरह  और  फुरुस्त  ख्॑च  कीं  जाए  ।  हिन्दुतान  करोड़ों
 इन्सानों  की  आबादी  का  मुल्क  है  और  हमारे  कांस्टीच्यूशन  ने  यह  गारन्टी  दी  है  कि  सबको  एकसा  मौका

 इसको  यकसांतौर  पर  किया  जाना  पिछले  चालीस  वर्षों  के  दोरान  कुछ  इनइक्वलिटीज
 बराबरी  रही  व ेइलाकी  तौर  पर  भी  और  रियास्ती  सतह  पर  भी  हैं  मैं  वजीरेखजाना  से  यह
 दरख्वास्त  करूंगा  कि  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  इस  असर  का  जायजा  लें  कि  कौन  से  कौन
 से  इलाके  पसमान्दा  हैं  और  उनको  आगे  ले  जाने  के  लिए  क्‍या  मुअस्सर  कदम  उठाना  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं
 होना  चाहिए  कि  जिसने  लिया  वह  लेता  ही  रहा  और  जिसको  कुछ  नहीं  उसको  कुछ  नहीं  मिले  ।
 ये  जो  बदली  हुई  मूर्तियां  हैं  इनको  ठीक  करना  चाहिए  ।

 मैं  आपके  सामने  जम्मू-कश्मीर  की  बात  करता  हूं  ।  आपने  हमारे  राज्य  को  विशेष  राज्य  का  दर्जा
 दिया  लेकिन  यह  दर्जा  देने  से  भी  हमारी  गुरबत  दूर  नहीं  हो सकी  ।  जब  तक  आप  ऐसे  साधन  मुहैया
 नहीं  कराएंगे  जिससे  हमारी  गुरबत  को  दूर  करने  में  मदद  मिले  तब  तक  वहां  गरीबी  रहेगी  ।  हमारे  देश
 में  अन्य  विशेष  दर्जा  प्राप्त  राज्यों  को  90  प्रतिशत  ग्रांट  और  10  फीसदी  कर्जा  दिया  जाता  है  जबकि
 हमारे  राज्य  को  70  फीसदी  कर्जा  और  30  फीस  ग्रांट  देते  हैं  ।  जब  हम  आपसे  दरस्त्रास्त  करते  हैं  कि

 यह  भेदभाव  दूर  किया  जाये  तो  आप  यह  फरमाते  हैं  कि
 यह  महज  नोशनल  या  फर्जी  इमोशनल  अगर

 नोशनल  होता  तो  उसका  असर  हमारी  योजना  पर  न  पड़ता  ।  जो  छठी  पांच  सालाना  योजना  थी  उसमें

 इसकी  वजह  से  नान-प्लान  घाटा  215.24  करोड़  का  इसी  तरह  से  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  नाने  प्लान  घाटा  438  इसकी  वजह  से  1400  करोड़  आपने  सातवीं  योजना  के  लिए  दिए

 उसमें  से  हमें  55  प्रतिशत  स्टैपअप  हुआ  यानि  हमें  सिफे  900  करोड़  ऐसा  दूसरे  विशेष  दर्जा

 284



 22  1910  3:  सामान्य  चच्चों
 जज  न७ससतस  रस  न  न  न  नन+  नमी

 प्राप्त  राज्यों  के  साथ  नहीं  होता  है  ।  मैं  यह्‌  गुजारिश  करूंगा  कि  भारत  सरकार  को  इस  तरफ  तवज्जोह्‌
 देनी  चाहिए  और  हमारे  साथ  वही  सूलूक  किया  जाना  चाहिए  जो  अन्य  विशेष  दर्जा  प्राप्त  राज्यों  के
 साथ  होता  इसी  तरह  से  हमें  कंपिटल  असेट्स  मेनेटेनेंस  करने  के  लिए  पैसा  नहीं  हमें  सातवें

 प्लान  में  1400  करोड़  रुपए  लेकिन  इसमें  से  मेनटेनेंस  के लिए  हमने  215  करोड़  खर्च  जो
 पांच  साला  मंसूबे  में

 से
 काट  लिए  गए  |  इस  तरह  जब  तक  आप  इन्प्रास्ट्रक्चर  हमें  न  दें  हमारे

 विकास  के  लिए  उस  वक्‍त  तक  हम  आगे  कंसे  जा  सकते  हैं  ।  हमारे  यहां  रेल  लाइन  सिर्फ  जम्म  तक
 जम्मू  से  आगे  ऊधमपुर  तक  जो  ट्रेंक  जाता  है  श्रोमती  इन्दिरा  गांधी  के  ऐलान  के  मुताबिक  जो  उन्होंने
 1982  में  किया  था  कि  यह  1986  तक  यह  पूरी  हो  लेकिन  इस  वक्‍त  तक  सिर  13  करोड़
 रुपए  उस  पर  खर्च  हुए  हैं  और  मुझे  उम्मीद  नहीं  कि  वह  सदी  में  भी  पूरी  हो  जाएगी  ।  इसी  तरह
 हमारी  मीन्स  आफ  कम्युनिकेशन  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  के  जराय  है  वह  कहना  काफी  इसके  बिना  भी  हमा  रा  राज्य
 कंसे  आगे  बढ़  सकता  है  ।  कंसे  वहां  के  औद्योगिक  पिछड़ेपन  को  दूर  किया  जा  सकता  इसी  तरह  से
 हमारे  यहां  श्रीनगर  हवाई  अड्डू  की  समस्या  को  भी  हल  किया  क्योंकि  हमारी  क्षेत्रीय  मांग  है  कि
 उसे  इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  बनाया  जाए  लेकिन  उप्तमें  भो  पूरी  तबज्जोह  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  बायुदूत  के
 सम्बन्ध  में  भी  आश्वासन  को  पूरा  नहीं  किया  हमारा  जम्मू-कश्मीर  दुनिया  में  प्रसिद्ध  है  टूरिज्म  के
 क्षेत्र  लेकिन  उसको  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  तरक्की  देने  के  लिए  पूरी  तवज्जोह  नहीं  दी  जा  रही
 हमने  कहा  था  कि  श्रीनगर  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  करार  दीजिए  ताकि  चार्टर्ड  उड़ाने  भी  बहां
 जाएं  और  लोगों  को  फायदा  हो  ।  आप  पब्लिक  सेक्टर  को  लीजिए  इस  पर  सात  हजार  करोड़  रुपए  खर्च
 कर  चुके  हैं  देश  के  स्तर  लेकिन  हमारा  हिस्सा  इसमें  0.2  प्रतिशत  यह  मैं  आपकी  दी  हुई  सूचना
 के  मुताबिक  बता  रहा  हूं  ।  यह  नाइन्साफी  नहीं  तो  और  कया  हैਂ  इसलिए  आपको  इन  बातों  की  तरफ
 तबज्जह  देनी  चाहिए  ।  हमारे  यहां  लगभग  20  हजार  मेगावाट  बिजली  तैयार  करने  के  इस  वक्‍त  साधन

 मौजूद  हैं  :  चेनाब  झेलम  जिनसे  काफी  बिजली  तंयार  की  जा  सकती  है  लेकिन  इसे  बदकिस्मती  ही

 कहा  जाएगा  कि  हमारी  बिजली  की  प्रोजेक्टस  को  एन्वायरनमैंट  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  क्लियरेंस  नहीं
 मिलती  ।  मैं  मानता  हूं  कि  देश  में  एन्वायरनमैंट  को  बचाने  की  बहुत  जरूरत  लेकिन  स्कीमों  को

 क्लियरैंस  देने  में  सालों  नहीं  लगने  हमें  बिजली  की  उससे  कहीं  ज्यादा  जरूरत  कहने  को  हमारे

 यहां  बगलमार  प्रोजेक्ट  सावलकोल  प्रोजेक्ट  जिनकी  आपने  मंजूरी  दी  उन  पर  दो  साल  से

 प्री-कन्सट्रक्शन  वर्क  चल  रहा  लेकिन  बिल्कुल  नफी  के  बराबर  काम  हो  रहा  है  क्योंकि  उसे  अभी  तक

 क्लियरैंस  नहीं  मिली  इकौलौजिकल  क्लियर॑स  देने  में  देरी  की  जा  रही  इसकी  वजह  से  सारे  काम

 पिछड़  रहे  हमें  एनर्जी  की  बहुत  जरूरत  है  परन्तु  हम  अपने  साधनों  का  फायदा  नहीं  उठा  पा  रहे
 हैं  जबकि  जराय  मौजूद  हैं  ।  हमारे  यहां  मेवे  आदि  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए
 लेकिन  इस  वास्ते  कोई  काम  नहीं  होता  कि  जम्मू  और  श्रीनगर  के  बीच  में  केवल  एक  लाइफलाइन

 एक  ही  रोड़  जो  बारिश  के  दिनों  में  15-15  दिनों  तक  बन्द  रहती  वहां  के  अवाम  के  साथ

 किस  तरह  आप  इन्साफ  कर  पाएंगे  ।

 मैं  ये  बातें  इलैक्टोरल  कन्सीडरेशन  से  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  हमें  सारे  हालात  पैट्रियटिक

 कन्सी  डरेशन  से  समझने  चाहिए  ।  जम्मू-कश्मीर  हमारे  देश  का  एक  हिस्सा  अंग  यदि  वहां  के

 लाखों  लोग  दुश्व-दर्द  में  है ंतकलीफ  में  तो  हमें  भी  उसका  दुश्व  होना  आज  वहां  के
 नौजवानों

 का  नाजायज  फायदा  उठाया  जा  रहा  है  क्योकि  वे  बेकार  बेरोजगार  अलहैदगी  पसन्द  अनासर

 और  फिरकेपरस्त  जमातें  गुमराह  करने  की  कोशिश  में  लगी  आपको  उसकी  तरफ  श्यान  देना

 ब्राहिए  ताकि  हम  अपने  देश  की  यकसां  तौर  पर  तरक्की  में  काम  पाबी  हासिल  क  र  सकें  ।  आज  तरक्की

 कहीं  ज्यादा  हुई  है  और  कहीं  यह  नाबराबरी  लाजमी  फौरी  तौर  पर  दूर  करने  की  तरफ  तवज्जह्‌

 देनी  चाहिए  ।
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 चौधरी  घुन्दर  सिह
 :  डिप्टी  स्पीकर  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  वैसे

 मुझे  उम्मीद  नहीं  थी  कि  आज  मैं  बोल  इसलिए  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हमारे
 सामने  जो  बजट  पेश  किया  गया  बहुत  बैलैन्स्ड  बजट  शानदार  बजट  और  लेबर  हर

 दृष्टि  स ेअच्छा  बजट  हैं  |  यदि  हमारे  कुछ  इलाके  बंकवर्ड  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उसमें  गवनंमैंट  का

 कसूर  नहीं  वहां  से  जो  नुमाइन्दे  चुनकर  यहां  आते  विधान  सभाओं  में  जाते  उनका  कसूर  है  ।

 मैं  जब  पंजाब  राज्य  में  लेबर  मिनिस्टर  रहा  तो  मैंने  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  से  मिलकर  अपने  राज्य

 में  लैंड  रिफाम्स  कराया  उन  दिनों  पंजाब  और  हरियाणा  इकट्ठा  थे  ।  उसी  का  परिणाम  है  कि  आज

 वहां  कोई  लेबर  दिखायी  नहीं  देती  ।  वहां  जितने  मजदूर  काम  करते  *,  सब  राजस्थान  या  बिहार  से  आते

 हैं  जो  वहां  सड़क  बनाते  रिक्षा  चलाते  हैं  घण्डीगढ़  में  या  दूसरे  काम  करते  हैं  ।  इसलिए  मैं  गवनंमैंट  का

 इसमें  कोई  कसूर  नहीं  मानता  ।  हम  मंम्बर्स  ऑफ  पालियामैंट  और  एम०  एल०  एज०  को  मिलकर  अपने

 इलाकों  के  विकास  के  लिए  लड़ाई  करनी  चाहिए  ताकि  वहां  सब  व्यवस्था  ठीक  रहे  ।  यदि  बहां  के

 इन्दे  ठीक  हों  तो  सारी  व्यवस्था  ठीक  रहती  आपको  इन्डस्ट्री  के  मामले  में  लड़ाई  करनी  दूसरे
 कामों  के  लिए  प्रयत्न  करना  चाहिए  ताकि  संन्द्रल  गवनंमैंट  से  अधिक  से  अधिक  पैसा  मिल  आप

 नहीं  लेंगे  तो  कोई  दूसरा  ले  यदि  हम  यहां  बंठ  कर  कहते  रहें  कि  हमें  यह  नहीं  वह
 नहीं  तो  उससे  क्‍या  फायदा  :  तुम  क्या  करते  हो  ।  जब  जनता ने  तुम्हें  नुमाइन्दे  बनाकर  भेजा

 है  तो  तुम  लड़ाई  केन्द्रीय  सरकार  से  पैसा  लेने  का  प्रयत्न  यदि  हम  यही  सोचकर  बैठे

 रहेंगे  कि  हमारे  कपड़े  अच्छे  इसलिए  वहाँ  सब  कुछ  ठीक  हो  इससे  काम  नहीं  चलने
 बाला  है  ।

 मेरे  इलाके  में  कोई  आदमी  ऐसा  नहीं  है  जिसके  पास  जमीन  न  हो  ।  हरियाणा
 भर  पंजाब  में  मैंने  अकेले  ही  लड़ाई  की  और  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  से  लड़कर  के  वहां  के  सब  लोगों  को
 जमीन  दिलवाई  ।  वहां  कोई  आदमी  अनएम्यलाइड  भी  नहीं  है  |  वहां  जो  कमी  है  हरिजन  आदिवासी

 जो  लोग  हैं  यदि  उनको  कोई  तकलीफ  तो  वह  उनके  नुमाइन्दे  का  कसूर  जहां  तक  पंजाब  का

 ताल्लुक  पंजाब  में  ला  एण्ड  आड्ंर  दो-तीन  जिलों  में  नहीं  वहां  जो  हमारे  लोग  रहते  हैं  उनसे  हम
 रोज  रात  को  टेलीफोन  कर  के  पूछते  हैं  कि  मर  गए  या  जिन्दा  हो  ।  इस  हालत  को  ठीक  करना  चाहिए  ।
 अभी  राय  साहब  पटियाला  गए  फौरन  सारा  मामला  ठीक  हो  गया  ।  इसी  प्रकार  से  शांति  कायम
 करनी  चाहिए  ।  आज  पंजाब  में  शांति  नहीं  हमें  रात  भर  फिक्र  लगी  रहती  है  और  सुबह  उठते  ही
 न्यूज  पेपर  उठाकर  पढ़ते  हैं  जिससे  पता  लग  सके  कि  हमारे  कितने  आदमी  मर  गए  ।  अभी  अमृतसर  से
 एक  आदमी  आया  उससे  वहां  टेलीफोन  किया  कि  मर  गए  या  बचे  हो  |  इसको  ठीक  करना
 शाहिए  ।

 2०
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 जहां  तक  बीस  सूृत्री  कार्यक्रम  का  ताल्लुक  है  इसके  अन्तर्गत  हर  जगह  बड़ा  श  नदार  काम  हुआ
 ||  इसमें

 कोई  जरा  भी  शक  नहीं  है  कि  इसके  अन्दर  अच्छा  काम  हुआ  ज॑सा  बैलेंस्ड  बजट  यह  बना
 इसके  लिए  मुझे  मंत्री  महोदय  की  तारीफ  करनी  है  ।  इस  बजट  में  कोई  कमजोरी  नहीं  अगर  कहीं

 कोई  कमी  तो  यह  वहां  के  नुमाइन्दों  की  कमी  है  ।  मैं  यह  बात  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  पंजाब
 में  मिनिस्टर  रहा  हूं  ।  हरिजनों  में  कमी  ये  लोग  बिक  जाते  हैं  ।  जब  तक  खुद  अपनी  हालात  नहीं

 तब  तक  उनकी  हालात  कोई  दूसरा  नहीं  बदल  सकता  है  |  लेबर  की  कोई  हालत  नहीं  बदल
 सकता  है  ।  सबसे  पहले  लेबर  को  स्वयं  अपनी  हालत  बदलनी  जब  तक  लेबरों  में  जान  नहीं
 आएगी  तब  तक  कोई  उनके  लिए  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  ।  गरीबों  का  एक्सप्लॉयटेशन  होता  इसमें
 कोई  शक  नहीं  लेकिन  पहले  उनको  अपनी  हालत  सुधारानी  होगी  ।

 4 छे
 ऊँ 6

 अभी  जम्मू-कश्मीर  के  एक  माननीय  सदस्य  यहां  बोल  रहे  थे  कि  उनको  बड़ा  दर्द  होता  है  क्योंकि
 उनको  सेन्टर  से  हिस्सा  कम  मिलता  है  ।  मेरा  उनसे  कहना  है  कि  वे  अपनी  सरकार  के  साथ  जम्मू  और
 कश्मीर  में  लड़ाई  लड़ें  ।  उनसे  कहें  कि  वे  ज्यादा  हिस्से  की  मांग  करें  ।  वहां  के  जो एम०  एल०  ए०  और

 एम०  पी०  हैं  उनको  चाहिए  कि  वे  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  कहें  कि  वहां  के  लिए  ज्यादा  हिस्सा

 दें  ।  सेंट्रल  गवनमेंट  ने  जो  पैसे  देने  हैं  वे  दिए  ज्यादा  पैसा  लेने  के  लिए  वहां  की  सरकार  से  बहां  के

 नुमाइन्दों  को  लड़ाई  करनी  चाहिए  ।  मैंने  भी  पंजाब  में  इसी  ढंग  से  किया  आज  स्थिति  यह  है  कि  पंजाब
 में  कोई  ऐसा  नहीं  है  जिसके  पास  जमीन  न  हो  ।  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  हमें  बिलकुल  आराम  नहीं
 करना  चाहिए  रोटी  रज  के  नहीं  खानी  चाहिए  |  जब  तक  सब  लोगों  को  आराम  न  हो  तब  तक  हमें  चैन

 से  नहीं  बैठना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  जो  बजट  यह  बड़ा  शानदार  बजट  इन

 शब्दों  के  साथ  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  टाइम  दिया  है  और  वित्त

 मन्त्री  महोदय  को  धन्यवाद  अच्छा  बजट  बनाने  के  लिए  देता  हूं  ।

 क्री  सनक्राम  सोडी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो

 सामान्य  बजट  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।  जो  बजट  प्रस्तुत  हुआ  यह

 देश  के  लिए  लोकप्रिय  बजट  माना  जाएगा  क्योंकि  जितनी  आइटम  गरीबों  के  लिए  इसमें  दी  गई  इसके

 पहले  के  बजट  में  उन  पर  उतना  गहराई  से  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  था  ।
 |

 इस  बजट  में  सबसे  पहले  गरीबी  दूर  करने  और  रोजगार  के  लिए  जो  जवाहरलाल  रोजगार

 योजना  नाम  से  एक  नई  योजना  शूरू  की  गई  है  उनमें  प्रारम्भ  में  इसके  लिए  5  अरब  रुपए  कीं  ध्यवस्था

 की  गई  है  ।  इसे  बहुत  ज्यादा  बे  रोजगा  री  वाले  120  पिछड़े  जिलों  में  शुरू  किया  मेरा  निवेदन

 है  इन  120  जिलों  में  ऐसे  जिले  लिए  जाएं  जो  वास्तव  में  विकास  के  मामले  में  एकदम  पिछड़े  हुए

 इन  इलाकों  के  पिछड़ने  का  कारण  शिक्षा  है  |  शिक्षा  की  कमी  की  बजह  से  इलाके  आज  पिछड़ी  हुई

 स्थिति  में  चाहे  वह  आर्थिक  रूप  में  हो  या  सामाजिक  रूप  में  हों  या
 राजनीजिक  दृष्टिकोण  से  हो  ।  वहां

 पर  शिक्षा  की  कमी  को  दूर  करना  बहुत  जरूरी  वहां  की  शिक्षा  को  बेहतर  किया  जाए  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  जिले  में  उप-पोोजना  क्षेत्र  में  जहां  पर  आज  लड़के  पढ़  रे  हैं  उन  दूरदराज

 के  इलाकों  में  आज  40  साल  के  बाद  भी  मुश्किल  से  लड़के  हाई-स्क्ल  पास  हुए  वहां  के  गांव  वाले

 यह  समझते  हैं  कि  हाई  स्कूल  की  शिक्षा  में  पास  होने  के  कारण  हमारा  कम-सं-कम
 एक  लड़

 पाने  का  हकदार  हुआ  लेकिन  वह  हकदार  लड़का  भी  जब  चुनाव  होता  चयन  के  लिए  है  तो  बह  उसमें

 सक्सेजफुल  इसलिए  नहीं  हो  पाता  क्योंकि  वह  थर्ड  डिवीजन  में  पास  हुआ  कम्पीटीशन  के  स्तर  पर
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 फर्ट  और  सेकिड  डिवीजन  वाले  जगह  प्लार  जाते  गांव  के  दूरदराज  क्षेत्र  में  रहने  वाला  मुश्किल  से

 हाई  स्कूल  पास  लड़का  भी  क्रम्पीटीशन  में  नहीं  आ  रहा  ऐसी  सूरत  में  उस  इलाके  के  रहने  बालों  में

 ऐसी  भावना  बनती  जा  रही  है  कि  हम्र  लड़कों  को  पढ़ा  कर  क्या  उसकी  भी  बेरोजगार  वालों  में

 गिनती  आ  जाएगी  ।  इस  तरह  से  बेरोजगारी  का  मसला  पढ़ने-लिखत्रे  के  बाद  भी  ज्यों  का  त्यों  रहता  है

 और  उस  इलांके  के  लोगों  को  हम  दूसरों  के  मुकाबले  नौकरी  नहीं  दे  प्रा  रहे  हैं।ऐसी  जगह  में  सीमित

 दायरे  के  अन्दर  चुनाव  के  केन्द्र  वक्षार  उप-स्रमभाग  स्तर  पर  ताकि  उस  चुनाव  में  वहां  के  लोग

 लिए  जा  सकें  |  कदि  ज़्स  चुनाव  केन्द्र  को  रे  अ्देश  स्तर  गा  जिला  स्तर  पर  रख  किया  तो  कभी  प्री  ऐसे
 लड़के  नहीं  भा  पाएंगे  ओर  ऐसे  क्षेत्रों  को  हम  शिक्षा  की  त़रफ  आकर्षित  नहीं  कर  इसलिए

 निहायत  जरूरी  है  कि  आने  वाले  समव  में  इस  क्षेत्र  में  आश्रम  व्यवस्था  की  ब्ग्नोंकि  वहां  पर  आश्रम
 व्यवस्था  न  करके  हमने  गांव-गांव  में  स्कूल  खोल  दिए  हैं  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  वहां  पर  लड़के  और

 गुरु  जी  अटेंड  नहीं  करते  ।  लड़के  वहां  पर  हैं  तो  गुरु  नहीं  हैं  और  गुरु  हैं  तो  लड़के  नहीं  हैं  ।  ऐसी  स्थिति

 में  वहां  की  पढ़ाई  के  बारे  में  देश  को  आज  चिन्ता  उस  जगह  आश्रम  व्यवस्था  सबसे  बेहतर  होगी  और

 उस  आश्रम  व्यवस्था  में  हम  लोगों  को  आगे  बढ़ा  पाएंगे  ।

 6.00  म०  १०

 उसके  बाद  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंआवागमन  की  कमी  होती  है  ।  रायपुर  से  लेकर  वस्तर  के  आखिरी  छोर

 तक  यदि  भोपाल  पटनम  जाना  है  त्तो  500  किलोमीटर  बाई  गोड  जाना  पड़ता  जनता  कंजम्पशन  की

 चीजें  यदि  वाई  रोड  500  किलोमीटर  ले  जाएंगे  तो  उसका  किराया  अत्यधिक  भारी  बंठेगा  |  वह  बहुत
 भारी  पड़ेगा  ।  उस  किराये  भाई  के  बाद  फिर  उन  गरीबों  को  देना  है  जिनके  पास  रोजी  का  कोई  साधन

 नहीं  है  ।  गरीब  आदमी  जिस  अंधेरे  में  और  जिस  दूरी  पर  आज  रह  रहे  हैं  उसे  मिटाना  होगा  । आवागमन

 के  साधनों  के  कमी  की  वजह  से  वे  वेचारे  गरीब  मारे  जा  रहे  कड़ी  मेहनत  करने  के  बाद  भी  उन्हें
 अपना  सामान  ब्रेचने  के  लिए  बाजार  नहीं  भिन्न  पाता  400-500  किलोमीटर  की  दूरी  पर  उन्हें  जो

 बाजार  उपलब्ध  हो  पाता  है  उनका  सारा  श्रेंसा  उसी  में  खत  हो  नाता  है  । आज  वह  गरीब  दोनों  तरफ

 से  मारा  जा  रहा  है  ।  आवागमन  के  प्ताधनों  की  कमी  जिन  पिछ़ड़े  क्षेत्रों  में  हैं उनको  आप  बूर  करें  ।  आप

 एक  तरफ  तो  छोटी  लाइन  से  बड़ी  मीटर  लग्न  से  बड़ी  लाइन  ढेते  हैं  और  फिर  डबल

 फिर  बिजली  लाइन  और  बिज़्ली  लाइन  से  अन्क़ध़रग्राउन्ह  लाइन  तक  दे  वेते  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  हमारे

 यहां  के  पिछड़े  इलाकों  को  पैदल  चलने  तक  का  रास्ता  नृहीं  अमर  कहीं  सड़क  बनती  हैं  तो  वहां  पुल्निया
 नहीं  होती  है  ।  इस  प्रकार  का  अखुंतुलन  है  ।  उस  असृंतुलन  छो  अवश्य  पटना  होमा  ।  आप  तो  जानते  हैं
 कि  वहां  नक्सलवादी  गतिविधियां  शप्रहुंच  गई  हैं  ऋगर  इन  मतिविधियों  को  भ्राप  रोकना  ऋहते  हैं  तो

 आप  इन  पिछड़े  इलाकों  का  विकास  करिए  ।  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंआवाममन  के  दुष्टिकोण  से  अप्लिक  से  अधिक

 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जहां  पर  रा-मैटिरियल  खदानें  मिनरल्स  हैं  और  टीन  लोहा  आदि  हैं  उन  सब  का  आप

 वहां  से  एक्सपोर्ट  करते  जा  रहे  हैं  ।  अगर  आप  भविष्य  में  बहां  कोई  कारखाना  नहीं  झलेंगे  तो  लोगों  के

 मन  में  ऐसी  भावता  आएयी  कि  क्‍या  यह  सम्फ्दा  दूसरों  लिए  ही  रह  गया  जो  आने  वाली  पीढ़ी  है
 बह  कभी  भ्री  हस  जात  को  बर्दाश्त  नहीं  करेगी  कि  उनके  यहां  की  स्रम्पदा  को  कहीं  बाहुर  भेजा  जाए  ।

 अगर  आप  जहां  कोई  बड़ा  कारक्षाना  नहीं  कलेल  खकते  हैं  त्रो  कम-सले  कम  छोटा  कारखाना  तो  खोल

 दीजिए  ताकि  स्रवाशीय  लोगों  को  रोजी-रोटी  ।

 हु
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 हमारे  यहां  सिंचाई  की  व्यवस्था  भी  बिल्कुल  नहीं  जहां  पर  भी  बांध  बनाने  की  बात
 आती  है  वहां  आपका  1980  का  पर्यावरण  कानून  आड़े  आ  जाता  इसी  वजह  से  कहीं  भी  तालाब
 तक  खुद  नहीं  पाता  है  ।  आपके  पास  5-10  ऐसी  स्कीमें  आई  हैं  लेकिन  आपने  उनको  अभी  तक  अपनी
 स्वीकृति  नहीं  दी  बोधघाट  प्रोजेक्ट  तो  मालूम  नहीं  उसका  क्‍या  हुआ  ।  लेकिन  जो  छोटी-छोटी
 सिंचाई  योजनाएं  हैं  या  जो  माइनर  या  मीडियम  योजनायें  हैं  और  जो  पांच  साल  से  पड़ी  हुई  है  उनको
 आप  स्वीकृति  दीजिए  ।

 वह  एरिया  जहां  हिन्दुस्तान  का  सबसे  अधिक  यानी  कि  65  प्रतिशत  जंगल  है  उस  जंगल  एरिया
 में  छोटे-छोटे  बांध  बनाइए  |  अगर  पर्यावरण  के  नाम  से  वह  नहीं  बनेंगे  तो  वहां  के  स्थानीय  लोग  जंगल
 काटने  के  लिए  बाध्य  हो  अभी  तो  आपको  सहयोग  दे  रहे  हैं  लेकिन  आने  वाले  समय  में  वह  हन
 सब  को  काट  देंगे  ।  छोटी-छोटी  जो  स्कीमें  आ  रही  हैं  लोकहित  की  स्कीमों  को  जल्दी  क्लियरेंस  देगी

 चाहिए  ताकि  सिंचाई  की  व्यवस्था  आगे  बढ़  सके  ।  इसी  प्रकार  से  जो  बिजली  की  व्यवस्था  है  उसमें  भी
 जब  तक  दूर-दराज  के  गांव  में  बिजली  नहीं  तब  तक  आप  किसानों  पढ़े-लिखे  लोगों  के

 लिए  रोजी-रोटी  और  रोजगार  की  व्यवस्था  नहीं  कर  मेरी  आप  से  एक  प्रार्थना  है  कि  बिजली
 सम्बन्धी  बोधधाट  योजना  में  जो  भी  कमीबेशी  उसको  देखकर  के  जल्दी  से  क्लियरेंस  मिलनी  चाहिए
 मयोंकि  अभी  वह  योजना  600-700  करोड़  की  लेकिन  आगे  चलकर  एक  हजार  करोड़  की  हो
 जाएगी  ।  अभी  समय  मौका  है  और  आगे  इस  योजना  को  बनाना  ही  पड़ेगा  ।  इसलिए  यदि  समय

 यह  योजना  बनती  तो  उससे  लोगों  का  ज्यादा  हित  होगा  ।  पिछड़े  इलाके  के  विकास  के  लिए
 पॉवर  उपलब्ध  इससे  हो  सकेगी  ।  इतना  ही  कहकर  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोः  तने  का

 समय  दिया  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  समावेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6.07  म०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  मंगलवार  14  1989/23,  फाह्पुण  1910  के  प्यारह

 बजे म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित हुई

 मुद्रक  :  दी  स्टील  मैन्यु०  क०  अजमेरी
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